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पहल! बात 


छुब्बीस नवम्बर सन्‌ 949 को विधान सभा ने भारत के 
, बिधान को अपना कर भारत की दफ़्तरी भाशा के खबाल का 
* फ़ैसला कर दिया और देश भर ने शान्ति का सांस किया: भारत की 
दुफतरी भाशा (07०ंक 87279206) का नाम हिन्दी रखा गया. 
बह हिन्दी क्‍या होगी इसकी तकरश्वील दफ़ा 348 और 35] मैं[:कील 
कर कर दी मई. वह दोनों दफ़ा यह हैं :--- ई 

“४848--()यूनियन की दफ़्तरी भाशा देवनागरी लिखावट में 
हिन्दी होगी. 

“यूनियन के दफ़तरी मतलबों के ल्िथे हिन्द्सों का जो रूप काम 
में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्द्वों का अन्तरक्नोमी रूप होगा. 

६ > > हे , 

“85]--यूनियन का फ़र्र होगा कि हिन्दी भाशा के फेलाब को 
बढ़ाए, ओर उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली 
जुली कल्चर के सब अंगों को ज़ाहिर करने का साधन बन सके, 
ओर, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शेज्ञी और जो 
मुद्दाविरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी . 
भाशाओं में काम में आते हैं उनको उस्रमें रचा पचा कर, और, 
जहां कद्दीं ज़रूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावल्ली के लिये पहले 
संसक्रत से ओर फिर दूसरी भाशाओं से शब्द लेकर, उसे साला- 
माल करे. ” 

आठवीं पढ़ी में दर्ज माशाएं यह दें:--., आसासी, १. बंगला, 
3. गुजराती, 4. हिन्दी, 8. कनन्‍नडू, 6. कश्सीरी, 7. मलयालम, 
8, मराठी, 9. उड़िया, 0, पंजाबी, !. संरक्ृत, 2, 'तामिल, 
3. लेज्षगू , 4, जद . 

इस्र तरह ज्ञिस हिन्दी कौ विधान में व्याख्या की गई है उसमें ओर 
उस भाशा में कोई फ़रक नहीं रह जाता जो भारत के बहुत बड़े भाग की 


हु 


दो 


जनबोली है, जो पेशावर से आसाम तक ओर हिमाकय से रासकुमारी 
तक बोली या समझी जाती है, और जिसे देसी और बिदेसी दोनों 
ने सैकड़ों बरस पहले हिन्दुस्तान की बोली जानऋर हिन्दुस्तानी नाम 
दिया था. यद्दी एक ऐसी भाशा रही है जो सच्चे मानी में भारत की 
मिल्लीजुली कल्चर के सब अंगों को ज़ाहिर करती है और अपनी 
आत्मा को नुक़सान पहुँचाए बिना भारत की दूसरी भाशाओं के ही 
नहीं बाहर की भाशाओं के भी शब्द, शैत्नियाँ और मुदह्विरों 
को अपने अन्दर समा कर अपने आपको सालामाल करने की सकत 
रखती है. हमारे देश की इसी भाशा को विधान ने हिन्दी नाम दिया 
है. जिन लोगों को भारत की इस मिलीजुली कलचर से प्रेम है ओर 
जो भारत को एक शक्तिशाली और गठा हुआ देश बनाना चाहते 
हैं उन्होंने विधान की इस दफ़ा का खुले दिल से रवागत किया. पर 
विधान का जो हिन्दी अनुवाद सरकार की तरफ़ से निकला है वह 
न तो विधान की ऊपर लिखी दफ़ाओं को निभाता मालूम होता है 
आर न बहुत से पत्रकारों और सममदारों की नज़र चढ़ पाया 
है. जनता को उसके समर में न आने की शिकायत तो है द्वी. उस 
अमुवाद की आत्मा हिन्दी है यह कहना कठिन है. फिर हिन्दुस्तानी 
या किस्री दूसरी देसी भाशा के रूप, शैज्ञी और मुद्दाविरे उसमें केखे 
निभते. गुजराती, कन्‍्नड़ू, उद वग्गैरा में से किस्ती एक दो के इक्का 
दुका शब्द लेकर विधान की दुफ़ा के अक्षर भले ही निभाएं गए हो 
रूद नहीं निभाई गई. अनुवाद करने वालों ने संस्कृत का इतना 
अधिक सहारा लिया है कि बेचारी द्िन्दी तो दब कर रह गई. 
संसार की भाशाओं के इतिद्ात्न से पता चल्नता हे कि जब तक 
कोई भाशा किस्री प्राचीन भाशा की शब्दावली के बोक से दबी रहती 
है तब तक वह कभी तरक्की नहीं कर पाती. मिसाल के लिये जब 
तक अंगरेजी भाशा लातीनी, यूनानी जैश्ली पुरानी भाशाओं के बोम 
से दबी रही, वह तरक्क़ी न कर सकी, जब शेकक्‍्सपियर और उसके 
साथियों मे उस्र पर से इन भाशाओं का जुआ उतार फेंका उसके 
बाद ही अंगरेजी भाशा ऐसी फली फूली कि आज संसार को भाशाधों 
में दखका नाम सबंसे आगे लिया जाता है. अब अगर अंगरेज़ी 


तीन 


भाशा के सब चालू शब्दों को निकाल कर उनकी जगह ज्ञातीनी आ< 
यूनानी के शब्द भर दिये ज्ञांय और उनके रूप भी लातीनी और 
यूनानी के व्याकरन के अनुस्रार बनाए जांय तो अंगरेज्जी भाशा का 
क्या हाल होगा यह हम सहज ही में समझ सकते हैं. सरकार की 
ओर से निकले हिन्दी अनुवाद की भाशा कुछ ऐसी ही दो गई है. 
'मित्लावट” की जगह “अपसिश्रणख?, गोद ल्लेना? की जगह दित्तकप्रहण,' 
“कम करना” की जगह झल्पीकरणख?, 'द्वाला? ([780!76709 ) की 
जगह 'शोधाक्षमता”, इकहरे बदलते बोट? (808]6 67%780/900 
४046) की जगह एकल संक्रमसीय मत', पर ची? ((39]00) की जग 
शज्ञाका?, बुढ़ापा पेनशन (0]0 8४० 9०॥907) की जगह वार्धक्य 
निवृत्ति वेतन!, साख” (279070) की ज्ञगह 'आाकश्न!, बिवसीयती' 
([70०80909) की जगह “इच्छापन्रद्दीनत्व', उधार लेना' की जगह 
“द्धारप्रहण?, “किया माना गया? की जगद्द “कतु मभिप्र त', जुआ? की 
जगह द्यर्त॑, “तखमीना' (70807966) की जगह 'प्राकृत्नन!, 'इस्र काम 
स्रे! की जगह 'एतद्द्वारा?, मिली जुली कलचर” (00707009886 ००॥४१७) 
की जगह सामाजिक (९) संस्क्ृतिग, इसी तरह के सेकड़ों नहीं हज़ारों 
शब्द इस अनुवाद में भरे पड़े हैं. 

इससे हिन्दी की हमें कोई भलाई द्ोती दिखाई नहीं देती. इस 
तरह की भाशा भारत की मिली जुल्ी कक्चर को तो किसी भी तरह 
जाहिर नहीं करती. वह न कहीं बोली जाती है ओर न देश के किसी 
भाग की भाशा है. उसे समझने में तो क्‍या पढ़ने में भी कश्ट होता 
है. फिर उसमें हिन्दी हिन्दुस्तानी की रवानी और उसके मुह्ाविरे 
आा ही कैसे सकते हैं 

अंगरेज़ी मूल को ही देखिये कि उसे शुरू से आखिर तक पढ़ 
जाइये और शायद एक बार भी आपको किसी शब्द के माने सममने के 
लिये कोश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा भौर इस अनुवाद को देखिये 
कि बिना अंगरेज़ी मूल को देखे ओर पग पग पर उसकी शब्दावली 
का सहारा लिये इसका सममाना लगभग असम्भव है. 

जनता की ज़रूरत और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 
हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी ने यह मुनासिब समझा कि हमारे 


चार 


बिधान का एक ऐसा अशुवाद तेयार किया जाय जिसकी भाशा वही 
हो मो विधान की दफा 348 और 35] में बताई गई है, जिसमें 
अंगरेजी मूल का अर्थ थयों का त्मों भरा साय और जिसे देश की 
जनता पढ़ सके ओर सममक सके. 


हमारे अनुवाद करने वालों ने भाशा की सरलता ओर मुहाबिरे का 
तो ध्यान रखा दी है उनकी यह भी कोशिश रही है कि अंगरेजी मूत्ष 
का हर शब्द और द्र वाक्य जिन मानों में आया है ठीक बही 
माने अनुवाद में भी आ जांय. इसके लिये यह ज़रूरी नहीं कि एक 
अंगरेजी शब्द के लिये हर जगद्ट एक ही हिन्दी का शब्द रखा जाय. 
शब्दों के ठीक ठीक माने श्रसंग से ही जाने जाते हैं. अंगरेज़ी मूल 
में कई जगह एक एक शब्द कई कई अर्थों में आया हे. हिन्दी में 
उसका एक ही शब्द से अथ करने में अर्थ का अनथे हो सकता था. 
इसलिये अनुवाद करने वालों ने कहीं कहीं एक अंगरेज्ञी शब्द के लिये, 
जहां जैसा जंचा, एक से अधिक हिन्दी शब्द रखे हैं, जेसे--(00॥0 
80/"ए06? में पब्लिक का अर्थ स्तरकारी? है तो 770॥0 क्०/०/७१ 
में पबलिक का अर्थ जनता बी!', लाश) 66प्रा० में तंज)? का 
अथे दीवानी” है तो 'ंजशं] 867ए८०' में ०४7 का अथे नागरी! 
है, ४009४ का अथे कट्दीं गोद लेना? है तो कहीं “झपनाना?, 
५0078#6प४०07? का अथ्थे कहीं 'विधान” है तो कद्दीं 'बनावट'., फिर 
भी अलुवादकों ने यह कोशिश की है कि जहां तक हो सके एक 
अंग्रेज़ी शब्द के लिये एक ही हिन्दी शब्द आदे . 

इ'डिया का अनुवाद भारत” ओर “हिन्द! दोनों किया गया है. 
इस विधान के आरंभ होने से पहले बाले 'इ'डिया' को अनुवादकों 
ने हिन्द” कद्दा है, ओर जहां कह्दीं इंडिया का मतलब उस पूरे देश 
से है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामित्ञ थे वहां भी 
इंडिया का अर्थ हिन्द! किया गया है. ओर सब जगह भारत! 
अर्थ किया गया है. 

गवरनर शब्द का अर्थ 'रियास्रतपति? किया गया है, पर 
विधान के आरंभ होमे से पहले के सूबों के गबरनरों को गवरनर 
ही कद्दा गया दे. 


पाँच 


विधान के भाग पांच और भाग छे की बहुत सी दफ़ाएं मिलती 
जुलती हैं. अनुवाद में इन दोनों भागों की जवाबी दफ़ाओं का जहां 
तक ठीक खममा गया एक स्रा अनुवाद किया गया, पर भाग ले 
की कुछ दुफाओं के अनुवाद की वाक्य रचना में कदीं कहीं अन्तर 
भी है क्योंकि शुरू के फ्रामं छप जाने के बाद अनुवादकों को बाद 
की वाक्य रचना ज्यादा अच्छी मालूम हुई. इससे मतलब में ज्स 
भी फरक्र नहीं पढ़ा है. इसी तरह की एक दो मिसालें और भी हैं. 

जहां तक दो स्का अनुवाद करने वालों ने उन शब्दों से काम 
लिया है जो उत्तर भारत में आम तौर पर बोले और सममे जाते 
हैं. दूसरी प्रांतीय भाशाओं के भी चालू शब्द जहां तद्ां लिये गए 
हैं. यूनानी, अंगरेज़ी, फ़रांसीसी, पुर्तेगाली, तुर्की, फ्रारसी, अरबी 
जैसी भाशाओं के जो शब्द हिन्दी में चत्न पड़े हैं और देश के 
कोने कोने में खममे जाते हैं, उनसे सी इस अनुवाद में काम लिया 
गया है. 

आज अंगरेज़ी भाशा संखार की सब भाशाओं से आगे है, 
उसका मूत्न कारन यही है कि अंगरेज्ञी लेखक संसार की लगभग 
सभी भाशाओं से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार को बढ़ने में 
कभी नहीं हिचके. अंगरेज़ी भाशा का मृकज्ष आधार पुरानी जमेंनिक 
भाशा का एक अंग पुरानी सेक्सन भाशा है, पर आजकल की 
अंगरेज़ी के तीन चौथाई से भी अधिक शब्द दूसरी आशाओं से 
लिये हुए हें, जिनमें अरबी, तुर्की, चीनी, जापानी, हिन्दुस्तानी 
आर अफ्रीकी भाशाएँ भी शामित्र हैं. अंगरेज़ी में हिन्दुस्तानी से 
लिये शब्दों की गिनती अब हज़ारों में होती है और इन शब्दों को 
सिफ़ आम बोक्ष चाज्ञ की भाशा में ही नहीं क्रानूनी भाशा तक में 
जगद्द मित्ञ गई है, इन शब्दों को अंगरेज्ञी ने अपने अन्द्र पूरी 
तरह पचा लिया हे. हिन्दी में भी यह पाचन शक्ति हमेशा स्रे थी 
ओर है. आज्ञ हमें इस पाचन शक्ति को क्रायम रखना और बढ़ाना 
है. पड़ौसी प्रान्तों की भाशाओं से तो बहुत कुछ हिन्दी ने लिया 
हो है इसे दक्खिन की भाशाओं से भी अभी बहुत कुछ लेना है. 
आर जैसे जैसे नए भारत का संसार के दूसरे देशों से मेल जोल 


छे 


बढ़ता जायगा बेसे वेसे चीनी, जापानी, बर्मी, श्यामी, हिन्द्चीनी, 
इन्डोनेशी आदि भाशाओं के शब्द भंडार भी हिन्दी के किये खुल 
जांयगे ओर हिन्दी के लेखकों को जहां तक भी हो खके उनसे लाभ 
उठाने की कोशिश करनी होगी. हिन्दी का जो विशाल भवन तैयार 
हो रहा है उसके द्रवाज़ हमें बन्द नहीं खोल कर रखने होंगे 
जिससे उसमें हमेशा ताजा दवा आती रहे, 

शब्दों के चुनने में अनुवाद करने वालों ने एक और सिद्धान्त 
का भी ध्यान रखा है. एक ही माने रखने वाले अलग अलग मूल के 
दो शब्द कभी कभी अलग अलग मानो में इस्तेमाल होने लगते हैं. 
इससे भाशा की शक्ति बढ़ती है. हिन्दी में भी एक ही अथ रखने वाले 
अलग अलग मूल के अनेक शब्द हैं. उन्हें विशेश मानों में लगाना 
अब हमारा काम है. अनुवाद करने वालों ने इस तरह के कुछ शब्दों 
को अलग अलग मानी में बरता है, जेसे :-- प्िप]०--नियम; 
ह6५पो४४0०7>--क्वायदा; 87000--दुफ़ा; ()७प8०--चारा; 'चए[- 
8067--बज़ी र; 5007000/087ए--मंत्री; ५०७१--सड़क; श ७ए--मार्गे. 

हिन्दी का धातु भंडार अथाह है. पर शब्द भंडार अभी इतना 
बड़ा नहीं है कि आजकल के सब विचारों और पदार्थों के लिये 
काफ़ी हो. इसलिये नए शब्द बनाना भी ज़रूरी दो जाता है. 
इसके लिये संस्क्रत, अरबी, लातीनी, यूनानी जैसी प्राचीन भाशाओं 
से तत्सम शब्द ले लेना या उनके व्याकरन की मदद से बना लेना 
सहले है पर यह वह्दी मार्ग है जिसे हम 'कन्ने काटना? (080श#[987॥7) 
कहते हैं. किसी भी जीती जागती भाशा के लिये यह विनाश का मार्ग 
है. जहां जरूरत द्वो वहां हम संस्कृत से और दूसरी भाशाओं से भी 
शब्द ले सकते हैं पर जो शब्द दस बनाएँ वह हमारे म्रुह्विरे और 
हमारे व्याकरन के अल्ुुकफूल होने चाहिएं. अनुवाद करने वालों ने 
इसी सिद्धान्त पर कुछ नए शब्द बनाए हैं, मैसे:--५ (]ए४॥006-- 
बेठबिठाब; 570008807--पद््‌गाही॥। २7 07080079]--अन्‍्तर- 
क्ौमी; (/070078707--एकतनी; 7767ए--अन्तरी; 007॥#४206- 
घ९८ए--ज्ञोगा ज्ञोग; 777790४--आयासी; ॥5007(--निकासी; 
ह&.0007607707॥--निथो जन. 


सात 


कुछ पुरानी ध्वनियां जैसे थ, सं, ष बलभाशा आदि सें 
ओर खड़ी बोली में क्रम से अनुस्वार, नकार और 'शः, स॑ या 'खः 
की ध्वनियों में बदल गई हैं और बदलती जा रही हैं. जब ट्विन्दी की 
खड़ी बोली में संस्कृत तत्सम शब्दों की बाढ़ आई तभी से यह 
व्यनियां संस्कृत तत्सम शब्दों के रास्ते हिन्दी में फिर रख दी गई, 
पर अब भी हम इनको आम बोल चाल में नहीं बोलते, 'कब्बन!ः को 
कंचन', कारण” को 'कारन', रोष को 'रोश', “विष! को 'बिसरः और 
“वर्षो” को बरखा? कहते दी हैं. इसरीलिये अनुवादकों ने इन 
व्वतियों को नहीं रखा. उन्होंने इनका चालू रूप अपनाया है. इससे 
शब्दों के बोलने में सदद्‌ मिलती है और लिखावट भी काफ़ी 
सरल हो जाती है. 

हमारी पहल बात कुछ लम्बी हो गई पर यह सब इसलिय 
लिखा गया है कि भाशा के संबंध में तरह तरह के विचार लोगों में 
फेल रहे हैं. हिन्दी एक भाशा है और उतर सबकी है जो उसे बोलते 
हैं. इस भाशा को ऐसा रूप नहीं देना चाहिये कि फिर वह इसे गिने 
आदमियों की ही चीज़ रह जाय, यह भाशा सैकड़ों बरस से 
भारत के बड़े भाग की भाशा रद्दी है और अब यहद्द खारे देश की 
अन्तर-रियासती भाशा है या दोने जा रही है. विधान की 
दफ़ा 86] में इस भाशा के सम्बन्ध में हमें वह बीज नजर आते 
हैं जिनको अगर सचाई से और ठीक ठीक पानी मिलता रहा तो 
भारत की सूबाई ओर फ़िरक्ाबारी गुटबन्दी मिंट कर भारत के लोग 
सच्चे मानों में एक 'नेशन” का रूप ले सकेंगे, बोक्षी जिस तरह 
आदमी आदमी को पास लाती है उसी तरह आदसी आदमी को दूर 
भी कर सकती है. जाने अनजाने मुश्तों स्रे जगह जगह थह रीत 
चली आई हे कि हुकूमत और पंडित लोग कुछ और बोली 
बोलते हैं ओर जनता कुछ ओर. इस्र तरह बोली के दो रूप हो जाते 
हैं. इुकूसत और पंडित तो जनता की बोली सममते हैं पर अनता 
उनकी बहुत कम बात समझ पाती हैं. दो खकता है यह ढंय उस 
समय काम देता हो जब देशों की बागडोर राजाओं और रहईसों के 
हाथ में हुआ करती थी ओर विद्या पर पंडितों का इज्जारा था. अब 


ऋाठ 


जब कि हुकूमत की बागडोर क्वानूनी रूप से जनता के हाथ में मान 
ली गई है तब सरकार और जनता की दो अलग अलग बोलियों 
का दोना बेजा और बड़ी खतरनाक बात है. जनता की बोली में ही 
हमारा अधिक से अधिक काम होना चाहिये. जनता का दिया विधान 
भी जनता की बोली में दी होना चाहिये. सरकार का सारा कास भी 
जहां तक हो सके उसी बोली में किया जाना चाहिये. विधान की 
दुका 35] इसी सचाई को ध्यान में रख कर बनाई गई है. 
अगर हिन्दी को सचमुच केवल दुफृतरी भाशा से बढ़ते बढ़ते 
क्ौमी और अन्तरक्रौमी भाशा बनना है और फल्लना फूलना है और 
संसार दी बड़ी बड़ी भाशाओं में अपना स्थान लेना है तो इसको 
खुली ह॒वा में पनपना होगा, दूसरी देशी और विदेशी भाशाओं के 
साथ अपना मेलज्ञोज्न बढ़ाना होगा और बिना दहिचक नये शब्द, 
नए वाक्य और नए मुद्दाविरे अपने ढंग पर ढाल कर अपने भन्द्र 
समाने होंगे. यही इसकी तरक्की का रास्ता है, यद्दी कल्यान का मागे. 
हम मानते हैं कि हमारे इस अनुवाद में भी सुधार की गु जाइश दे. 

भाशा के संबंध में विधान सभा ने विधान के अन्दर जो कुछ तय 
किया है उसके अनुसार हिन्दी को अभी बढ़ना और रूप लेना है. 
उसके द्रवाजे अभी पूरी वरह खुले रखे गए हैं. अभी उसकी न कोई 
शैली आखिरी शैली है और न कोई शब्दावली आखिरी शब्दावली 
है. आगे के लिये यही एक उम्मीद का रास्ता है. इसीलिये दम विधान 
के इस अनुवाद को सरकार और जनता के सामने रख रहे हैं. ताकि 
इसे पढ़कर देश के बहुत से क्ञोग अपने विधान को सममे सके 
आर हमारे अनुवाद करनेवाक्कों की यह छोटी सी कोशिश हिन्दी को 
कामूनी और क्रौसी रूप देने और बढ़ाने में सरकार और जनता दोनों 
को थोड़ी बहुत मदद दे सके. 

40-/ , हलुमान रोड, सु दरलाल 

नई दिही. मंत्री हिन्दुस्तानी कछचर सोसाइटी 

१5 अगस्त, 980, 


पढ़ने वालों से 


सफ़ा 84, दफ़ा 78 में “बड़े बजीर” की जगह “अधान वजीर” 
पढ़िये. सफा 89, दफ़ा 2 (8) (स्री) में “बद्दे ख छेका खर्चे” की 
जगह “क्वरज़ा चुकाई कोश खर्च”? पढ़िये. सक्रत भर देखभाल के 
बाद भी अगर कहीं छापे . आदि की भूलें रह गई हों तो सुधार 
लेने की कृपा करें, 


भारत का विधान 


ब्योरा 
सरलेख 
भाग एक 
यूनियर्न और उसका भूभाग 
द्फ़ा 


| यूनियन का नाम और भूसाग 

2 नई रियासर्तों को दाखिक करना या क़रायम करना 

3 नई रियासतों का बनाना और मौजूदा रियासतों के 
छेन्नों, सीमाओं या नामों को बदलना 

4 दफ़ा 2 और 3 के अधीन बने कानूनों में पहछी और 
चौथी पट्टी के सुधार के लिए और पूरक, प्रधंगी और परि- 
नामी मामलों के लिये बंधान 


भाग दो 
नागृता: 
5 विधान के आरम्भ होने- पर चामरता « 


6 कुछ ऐसे लोगों के नाग्रस्तां के अधिकार जो पाकिस्तान से 


भारत में भा बसे हैं 


पे पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ छोगों के नागरता के 
अधिकार 


8 सारत के बाहर बसने वाले हिन्दी निकास के कुछ लोगों के 


हि 
0 भटक 


>«' नाग्रस्ता के अधिकार कद ह 
0 अपनी मरज्जी से किसी विदेशी राज की नाग्रता हासिछ 
करने वाले लोगों का नागहझेस होना 
[0 नागरता के अधिकारों का जारी रहना 


सका 


4--5 


द्फ़ा 
[| 


2 
83 


20 
2] 
22 
23 
24 


25 


26 


राजपंचायत का क़ानून बना कर नामरता के अधिकार को 
कायदाबन्दी करना 
भाग तोन 
मूल' अधिकार 
बस 

परिभाशा *«०० 
मूल अधिकारों से मेल न खाने वाकहे या उनको कम करने 
वाले क़ानून 

बराबरी का अधिकार 
कानून के सामने बराबरी 
धर्म, नसछ, जात, जिन्स या जन्मस्थान की बिना पर भेद 
भाव को मनाही 
सरकारी कामगारी के मामलों में बराबरी के मौक़े 
अछूतपन का अन्व 
खिताबों का अन्त 

आजादी का अधिकार 
बोलने वगेरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों 
की रक्षा 
जुमों का दोशोी ठद्दराए जाने के बारे में रक्षा 
जान और निजी खतंत्रवा की रक्षा 
कुछ सूरतों में गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा 

शोशन के खिलाफ अधिकार 
इनसानों के व्यापार और जबरी मज़दूरी की मनाही «-* 
फ़ेक्टरियों बगेरा में बच्चों को काम पर छगाने की 
मनाही 
धार्मिक आजादी का अधिकार 

अन्तरात्मा को आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर 
असछ करने और उसका भ्रचार करने की आज़ादी 
धामिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी 


सफ़ा 


9--] | 
हु 
है| 

[|--3 


द्फा 
27 


26 


29 


30 


3] 


32 


33 


34 


35 


36 
37 
38 


39 
40 
4] 


किसी विशेश धर्म को बढ़ाने के लिये टेक्स देने के बारे 
में भाज़ादी 


कुछ ताछीमी संस्थाओं में धामिक शिक्षा या धार्मिक पूजा- 


बन्दगी में दाज़िरी के बारे में आज़ादी 
कलचरी ओर तालीगी अधिकार 
कमीयतों के हितों की रक्षा 
कमीयतों को तालीमी संस्था क्रायम करने और उनके 
प्रबन्ध करने का अधिकार 
जायदाद का अधिकार 
जायदाद का जबरन द्वासिल करना 
विधानी उपायों का अधिकार 
इस साग में दिये अधिकारों पर असल कराने के लिये 
उपाय 
इस भाग में दिये अधिकारों के फ़ौजों के लिये छागू इहाने 
पर उनमें अदल बदल करने की राजपंचायत की शक्ति 
जब किसी छेत्र में फौजी क़ानून लागू हो तो इस भाग में 
दिये अधिकारों पर रुकावट * 
इस भाग के बन्धानों को अमर में छाने के छिये 
क़ानून बनाना *** 
माग चार 
राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त 


परिभाशा 
इस भाग में आए सिद्धान्तों को छागू करना 


लोगों की ख शह्दाली बढ़ाने के लिये राज का एक 


समाजी व्यवस्था को पक्का करना 
नीति के कुछ सिद्धान्त जिन पर राज चढेगा 
गाँव-पंचायतों का संगठन 


काम, तालीम और कुछ सूरतों में सरकारी मद्द पाने 


का अधिकार 


[3--6 


[0--7 


[7--8 
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20 


20 
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2] 


2] 


द्फ़ा 
42 


43 
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वह टेक्स जो यूनियन छगाए और जमा करे पर जो 
रियासतों के नाम कर दिये जांय "** [36->37 
वह टेक्स जो यूनियन गाए और जसा करे और जो 
यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जाय॑ "” ]37--38 
कुछ महसुल्लों और टक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये 
अधिक-टक्स 36 
वह टक्‍्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है आर 
जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जा सकते हैं *" [36 
पट्सन और पटठ्सन से बनी चीज़ों पर निकासी-महसूल के 
बदले मे देनगियां 38 
लिन टक्‍्सों में रियासतों का दित हो उन पर असर डालने 
वाले बिलों पर राजपति की पहले पे सिफ़ारिंश दरकार '*' 39 
यूनियन को तरफ़ से कुछ रियासतों को देनगियां_ 439 --40 
पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियोँ पर टेक्स ** |40--4| 
बचाते “** [4--42 


कुछ माली मामलों के सम्बन्ध में पहली पड़ी के भाग 
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को मिले हक 845 
यूनियन की जायदाद का रियासती टकक्‍्सों से 
बरी होना [46 
माल की बिकरी या खरीद पर टेक्स लगाने के सम्बंध में 
रुकावट “'' [46«“«] 47 
बिजली के टेक्सों से बरी होना '" |[47--48 
कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के 
टक्‍्सों से बरी होना [46 
रियासत की जायदाद और आमदनी का यूनियन के 
टेक्सों से बरी होना **' 48 --]49 
कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बेठ-बिठाव. **' [49 -50 
शासकों की निजी थेक्तियों की रक्में मक 850 
खड दो--डउधार लेना 
भारत सरकार का उधार छेना **' [50--5] 
रियासतों का उधार छेना कल ]5] 


खंड तीन--जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियां, 
ज़िस्मेदारियां और नाहिशें 
कुछ सूरतों में जायदाद, छेनदारियाँ, अधिकारों, देनदारियों 
और ज़िम्मेदारियों का विरसा ' [5]--]52 


द्क्ा 
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297 
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299 
300 


30] 
302 


303 


304 


303 
306 


307 


3006 


दूसरी सूरतों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देन- 
*' ]52-53 


दारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा 
सरकारी ज़ब्ती, या हक खतम हो जाने, या वारिस न 
रहने के कारन मिलने वाली जायदाद 
भूमागी जल में जो कीमती चीज़ें हो वह यूनियन को 
हासिल होंगी 

जायदाद हासिल करने को श्वक्ति 
ठेके 

नालिश और कारवाइयां 


भाग तेरह 
भारत के भूमाग के श्रन्दर व्योपार, तिजारत 
ओर अन्‍्तर-ब्योहार 

ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार की भाज़ादी **' 
ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावट छगाने 
की राजपचायन को शक्ति ९४ 
ब्योपार और तिजारत के बारे में यूनियन और रियासनों 
की क़ानूनकारी शक्तियों पर रुकावट " 
रियासतों के बीच ब्योपार, तिजारत और अन्‍न्तर-ब्योदार 
पर रुकावट 
दफ़ा 30] और 303 का मौजूदा कानूनों पर असर “*' 
पहली पट्टी के भाग (बी, की कुछ रियासतों को ब्योपार 
और तिजारत पर रुकावट छगाने की शक्ति 
दफ़ा 30] से 304 तक के मतलछूबाँ पर अमल कराने के 
लिये अधिकारी का नियोजन 


भाग चोदह 
यूनियन और रियाततों के अधीन नौकरियां 
खंड एक--नौकरियां 


““' ]54--455 


ख्फ़ां 


* 453 -34 
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854 
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55 
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' 96--457 


457 


37 
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39 
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३22 
323 


324 


सका 
यूनियन की या किसी रियासत कौ नौकरी करने वाले 


छोगों की भरती और नौकरी की शर्तें 59 
यूनियन को या किसी रियासत की नौकरी करने वाले 
आदमियों की पद्‌-मियाद्‌ * [59--60 


यूनियन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से 
नौकरी करने वालों का बरखास्त किया जाना, हटाया 


जाना या झुवबा घटाया जाना '** 460--१6! 
कुल-भारत नौकरियां '' 6]--62 
बिचवकी बन्धान जे 62 
कुछ नौकरियों के मौजूदा अफ़सरों की रक्षा के छिये 

बन्धान 02 


खंड दो--सरकारी नोकरी कमीशन 
यूनियन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी 


नौकरी, कमीशन "** 62--63 
मेम्बरों का नियोजन और पद-मियाद्‌ "*' ]63--64 
किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया 
जाना और मुअत्तक किया जाना ''' ]64--65 
कमीशन के मेम्बरों और अमे की नौकरी की शर्तों के 
बारे में क्रायदाबन्दी करने की झक्ति 3 65 
कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर 
रहने के बारे में मनाही 66 
सरकारी नौकरी कमीशनों के काम 66--69 
सरकारी नौकरी कमीशनों के कामों को बढ़ाने 
की शक्ति .. 69 
सरकारी नौकरी कमीशनों के खरे बर 69 
सरकारी नौकरी कमीशनों की रिपोर्ट “*' ]69--70 
भाग पंद्रह 
चुनाव 


चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव 
कमीशन के हाथ में रहेगा '* ]7]--72 
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333 
334 
339 
336 
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336 


खक्ा 
धरम, नसकछ, जात या जिन्‍्स की बिना प्र कोई आदसी 
किसी खास चुनाव चिट॒ठे में शामिल होने का अपान्र न 
होगा और न शामिलकत किये जाने का दावा करेगा **' 72 
लोक सदन के छिये और रियासतों के आम सदनों के 
लिये चुनांव बालिय वोट के आधार पर होंगे “** [72---73 
कानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को 
बन्धान करने की शक्ति हा [73 
किसी रियासत की क्रानून समा की उस क़ानून सभा के 
चुनावों के बारे में बन्धान करने की शक्ति [73 
चुन।व के मामकों में अदालतों के दखल देने पर रोक '"' | 73--|74 
भाग सोलह 
कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान 
लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दज क़बीछों 
के लिये सीट अछग रखना ६4 75 
लोक सदन में फुँछो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान **' 75 
रियासतों के आम सदनों में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी- 
दर्ज क़बीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना *'' [75--]76 
रियासतों के आम सदनों में ऐलो इन्डियन समाज का 
प्रतिनिधान * [76 
सीटों का अछूग रखा जाना और खास प्रतिनिधान दस 
साल बाद बन्द **" [76--77 
नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-द्ज जातों और पढ्टी 
दज क़बीलें के दावे [77 
कुछ नौकरियों में एंग्ली इन्डियन सम्राज के लिये खास 
बन्धान [77-- 76 
ऐएंलो इन्डियन समाज के फ़ायदे के छिये वालीमी देन- 
गियों के बारे भें खास बन्धान 78 
पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज क्बीलों वगरा के लिये खास 


अफ़सर “* [768-]| 9 
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340 


344 
342 


343 
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343 
3460 


347 


340 


349 
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खफा 
पट्टो-दज कछेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज क़बीलों को 
भलाई पर यूनियन का दूबान 79 
पिछड़ी हुईं जमातों की द्वक्त की जांच करने के हछिये 
कमीशन का नियोजन “** ]79--80 
पट्टी-दज जाते शक 80 
पट्टी-दज क़बीले *** [80--8 

भाग सतरह 
दफृतरी भाशा 
खंड एक--यूनियन की भाशा 
यूनियन की दृफ़्तरी भाशा की 82 
दफ़्ती भाशा पर क्ीशन और राजपंचायत की 
कमेटी “' 83--]84 
खंड दो 
शलाका भाशाएं 
किसी रियासत की दफ़्तरी भाशा या भाशाएं 84 
एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच थां किसी 
रियाघत और यूनियन के बीच आपसी ब्योद्टार की 
दफ़्तरी भाशा "* ]84--465 
किसी रियासत की आबादी की किसी ठुकड़ी में बोली 
जाने वाली भाशा के बारे में खास बन्धान हक 685 
खंड तीन--आला अदालत, हाईकोट्टों वगैरा की भाशा 
आछा अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, बिलों 
बगेरा के छिये काम में आने वाली मादा *** [89 --86 
भाशा के संबंध में कुछ क्वानूनों के बनाएं जाने के लिये 
खास दस्तुर 606 
खंड चार--खास निर्देश 

तकलीफ़ों के दूर कराने के छिये अरज्ञी पत्रों में काम 
आने वाली भाश्ा हज 87 
हिन्दी भाशा के विकास के लिये निर्देश बे 887 
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सफ़ां 

भाग अठारह 

अचानकी बन्धान 
अच।नकी का ऐलान “*' [68--89 
अचानको के ऐलान का असर रा 89 
जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब साल- 
गुज़ारी के बटवारे के संबन्ध के बन्धानों का छागू होना *"* 89 
रियासतों की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा 
करना यूनियन का फ़रज़ "** [89--90 
रियासतों में विधानी मशीन के फ़ेल हो जाने की सूरत 
में बंधान ' [90--]92 
दफ़ा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन क्रानून- 
कारी शक्तियों से काम लेना ““ [92--93 
अवचानकी के दौरान में दफ़ा 9 के बंधानों का 
मुअत्तल रहना कम 93 
अचानकियों के दौरान में भाग तीन में दिये अधिकारों 
पर अमल का मुभत्तल रहना ' * [92--] 94 
माली अचानकी के बारे में बंधान “ ]94--[95 

भाग उन्नीस 

फुटकर 


राजपति और रियासतपतियों और राजप्रमुखों की रक्षा *** [96---]97 
देसी रियासतों के शासकों के भधिकार और 


निजनियम “० ॥97 
कुछ सन्धिनामों, समसकौतों बगरा से पेंदा होने बाले 
रगड़ों में अदालतों के दखल देने पर रोक “** ]97--96 
बढ़े बन्द्रयाहों और दवाई अडड़ों के लिये खास 
बधान ““ [98--99 
यूनियन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर 
अमल न कर सकने का असर ग 99 
प्रिसाशाएं **' [99---203 
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सका 

अर्थ कद 204 
भाग बीस 
विधान में सुधार 
विधान में सुधार के लिये दस्तूर को 905 
भाग इकीस 
आरजी और बिचवक्ती बन्‍्धान 

रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राजपचायत 
को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संग- 
चारी तालिका में हों मे 206 
जम्मू और काशमीर रियासत के संबंध में आरज़ी 
बंधान '' 207--208 
पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के बारे में 
आरज़ी बन्धान कक 208 
मौजूदा क़ानुनों का अमल जारी रहना और उनका 
अनुकूछन '"' 208 -2]0 
कुछ सूरतों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजर- 
बन्दी में हैँ हुकुम देने की राजपति को शक्ति जी 2]0 
संघ अदालत के जजों के बारे में और संघ अदालत में या 
कोंसिल समेत सम्राट के सामने चाह्ूू कारवाइयों के बारे 
में बन्धान *** 2[0--2] | 
इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए अदालतों, 
अधिका रियाँ और अफ़परों का काम करते रहना ' 2|2 
हाईकोर्ट के जजों के बारे में बन्धान श 72]2 
भारत के दाब अफ़तर और सर पड़तालिया के बारे में बन्धान “-2| 2-2|3 
सरकारी नौकरी कमीशनों के बारे में बन्धान महक 2]3 
कामचरलाऊ राजपंचायत के और उसके सभामुख और 
उप-सभापुख के बारे सें बन्धान ** 2]3--25 
राजपति के बारे में बन्धान कह 2]5 
राजपति का वज़ीर मंडल '*' 2]5--26 


( 25 ) 
382 पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम 
चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान 
383 सूुबों के गवरनरों के बारे में बन्धान 
384  रियासतपतियों के वज़ीर मंडल 
385 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम चलछाऊ 
क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान के 


386 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियास्रतों के छिये 
'' 2]7--28 


बज़ीरमंडल 
387 कुछ चुनावों के मतलबों के लिये भाबादी तय करने के 
बारे में खास बन्धान 
388 कास चलाऊ राजपंचायत में और रियासतों की काम 
चलाऊ क़ानून सभाओं में औसरी सूनियों को भरने के 
बारे में बन्धान 
389 डोमिनियन क़ामून सभा में और सूबों और देसी रियासतों 
की क़ानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान 
390 विधान के आरंभ और 3] माचे सन्‌ !950 के बीच 
जो रक़में मिले या जुटाई जाय॑ या जो ख्च किया जाय ** 
39] कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों 
में सुधार करने की शक्ति 
392 कठिनाइयों को दूर करने की राजपति को शक्ति 
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भाग (बी)--यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए) 

और भाग (बी), की रियासतों के बज्ञीरों के 

बारे में बन्धान 2 227 
भाग (स्री)-- छोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख, 

रियासत सदन के भसनदी और उप-मसनदी, 

पहली पट्टी के भाग (ए) की हर रियासत के 

आम सदन के सभ/मुख और उप-समभामुख, 

और ऐसी हर रियासत के खास सदन के मसनदी 

और उप-मसनदी के बारे में बन्धान '"* 227-- 226 
भाग (डी)--भआाला अदालत के जजों के बारे में और पहली 

पट्टी के भाग (ए) की रियासतों की द्वाईकोटो 


के जर्जों के बारे में बन्धान ** 228--23] 
भाग (ई)--भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया के 
बारे में बन्धान हक 23] 
तीसरी पट्टी--हरफ़ या वचन के रूप '** 232-...234 
चौथी पट्टी--रिय।सत सदन की सीटों का बटवारा “” 235-.-296 


पांचवी पढ--पट्टी-दज छेत्रों और पट्टी-दज कबीछों के शासन 
और दबान के बारे में बन्धान 


भाग (ए)७«भाम ह 237 
भाग (बी)- पट्टी दज छेन्नों और पट्टी-द्ज कबीलों का 

शासन और दबान *"' 237--239 
भाग (सी)--पट्टी-दज छेत्र “* 239-240 
भाग (डी)--स पट्टी मैं सुधार ३३3५ 240 


छुटी पद्टी--भास!म के क़बाइली छेत्रों के शासन के बारे में बन्धान,... 24]--259 
स्ांतवीं पट्टी-- 


तालिका एक--यूनियन तालिका """ 260--268 
ताल्निका दो-- रियासत तालिका “* 268---273 


ताक्षिका तीन-- संगचारी तालिका “** 273-.-276 
आाठवीं पट्टी--भाशाएं 8५ 277 


भारत का विधान 


भारत का विधान 


हम भारत के लोग गम्भीरता के साथ निश्चय सरलेख 
करके कि भारत को खुद-मालिक लोकशाही जनराज 
बनाया जाय, ओर उसके सब नागरों के साथ : 

इनसाफ़ हो, समाजी, धन-दोलती, ओर राजकाजी; 

सबको 

आज़ादी हो, विचारों की, उन्हें ज्ञाहिर करने की, 


विश्वास, धर्म और पूजा बंदगी की; 
सबको 


बराबरी का दरजा और बराबरी के मोक़ मिलें; ओर 

सबसें 

भाईचारा बढ़े, जिससे हर आदमी का मान और 
क्रोम की एकता बनो रहे; 

अपनी विधान सभा में, नवम्बर उन्नीस सो 
उनंचास के इस छब्बीसवें दिन, आज की इस कारवाई 
से, इस विधान को अपनाते हैं, कानून बनाते 
हैं, ओर खुद अपने को देले हें, 


भाग एक 
यूनियन ओर उसका भरुभाग 


यूनियन का नाम॑ ]--() इंडिया यानी भारत रियासतों का एक यूनियन होगा. 
और भूभाग (9) रियासतें और उनके भूभाग वह रियास्रतें और उनके 
भूभाग होंगे जो पहली पट्टी के भाग (ए), (बी) और (स्री) में दर्ज हैं. 
(8) भारत के भूभाग में-- द 
(ए) रियासतों के भूभाग, 
(बो) वह भूभाग जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज 
हैं, और 

(सी) दूसरे ऐसे भूभाग जिन्हें हासिल कर लिया जाय, 
शामिल्न होंगे. 
नई रियासतों को. थ-राजपंचायत, क़ानून बनाकर, जिन बन्धनों और शर्तों पर 
दाखिल करना या ठीक सम्रमे, नई रियासतों को यूनियन में दाखिल कर सकती है या 
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कायम करना नई रियासतें क्रायम कर सकती है. 

नई रियासतों का 3--राजपंचायत क़ानून बनाकर -- 

बनाना और मौजूदा (ए) किस्ली रियासत का कोई भूभाग उससे अल्लग करके, या 
रियासतों के छेत्रों, 


दो या दो से अधिक रियासतों को या उनके भागों को 
मिलाकर, या किस्री भूसाग को किस्ली रियासत के किसी 
भाग से मिलाकर, एक नह रियासत बना सकती है; 
(बी) किसी रियासत का छेत्र बढ़ा सकती है; 
(सी) किसी रियासत का छेतन्र घटा सकती है; 
(डी) किसी रियासत की सीमाएँ बदल सकती है; 
(३) किसी रियासत का नास बदल सकती है : 
शर्ते कि इस मतल्नब के लिये कोई बितल्ल राजपंचायत के किसी 
खदन में नहीं रखा जायगा जब तक कि राजपति उसकी सिफारिश 
न करे और जब तक कि, जहां उच्च बिल में आए हुए सुमाव से 
पहली पठ्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दज किसी रियासत या 
रियासतों की सीमाओं पर या नाम या नामों पर असर पड़ता है 


सीमाओं या नामों 
को बदलना 


यूवियन और उसका भुसाय [8 


बहां, राजपति ने उस बिल को रखने के सुकाव और बिल के 
न्धानों दोनों के बारे में उस रियासत की या, जेख्ली सूरत हो, उनसें 
से हर रियासत की क़ानून सभा का मत मालूम न कर लिया हो. 


4--() हर ऐसे क़ानून में जिसकी चरचा दफ़ा (2) या दफ़ा 
(3) में की गई है पहली पट्टी और चौथी पट्टी में सुधार करने के 
लिये ऐसे बंधान रहेंगे जो उस क़ानून के बंधानों पर अमल कराने के 
लिये जरूरी हों, और उसमें ऐसे पूरक, प्रसंगी या परिनामी बंधान 
भी रह सकेंगे जिन्हें राजपंचायतव ज़रूरी समझे ( राजपंचायत के 
या उस रियासत या उन रियासततों की क्रानून सभा या क़ानून सभा- 
आओ के प्रतिनिधान संबंधी बन्धानों समेत जिस रियासत या 
रियासतों पर उस क़ानून का अपर पढ़ता हो ). 

(2) ऊपर कहे किसी क्लानून को दफ़ा 868 के मतत्नबों के 
लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा. 


दफा 2 और 3 के 
अधीन बने क़ानूनों 

पहली और 
चौथी पट्टी के 
सुधार के लिये 
और पूरक, प्रसंगी 
और  परिनासी 
सामलों के लिये 
बंधान 


विधान के औरम्म 


मकतब्दी ै 
होने पर वेमेल्ता 


कुछ ऐसे लोगों के 
नागरता के अधि- 
कार जो पाकिलान 


से भारत में आ 
बसे हैं 


भाग दो . 
नामरता 7४१ 


, 8-इस विधान के आरंभ होने पर हर वह आदसी जिसका 
भारत के भूभाग में निवास हे ओर-- 
(ए) जो भारत के भूभाग में पेदा हुआ था; या 
(बी) जिसके माँ बाप में से कोई भारत के भूभाग में पेदा 
हुआ था, या 
(सी) जो विधान के आरम्भ से ठीक पहले कम॒ से कम पांच 
बरस तक आम तोर पर भारत के भूभाग में रहता 
ग्द्ा दे, 
भारत का नागंहहोगा. 
6--दुफ़ा 5 में किसी बाव के रहते भी, हर वह आदमी, जो उस 
भूभाग से जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है भारत के भूभाग . 
में आ बसा है, इस विधान के आरंभ होने पर भारत का न्रांगर 
समझा जायगा, अगर-- 

(ए) वह या उसके माँ बाप में से या उसके दादा दादी या 
नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पेदा हुआ था, 
जिसकी परिभाशा हिन्द सरकार एक्ट, 938, में (जैसा 
बह एक्ट शुरू में बना था) की गई है; और 

(बी) (एक) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 948 

के उन्नीसवें दिन से पहले इस तरह आ बसा है, अपने 

आ बसने की तारीख से बह आम तौर पर भारत के 
भूभाग में रददता रहा हैं, या 

(दो) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 948 

के उन्नी ख वें दिन या उसके बाद इस तरह आ बसा है, 

उसने, इस विधान के आरंभ होने से पहले, उस रूप में 

ओर उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने 

, वय कर दिया हो, एक अरजी हिन्द्‌ का नाग्रर होने के 


न्फ्म्रता. [8 
लिये उस अफ़सर को दी हो, जिसे हिन्द डोमिनियन 


की सरकार ने इस्र काम्र के लिये नियोजा हो, ओर उस 
अफ़सर ने उसे हिन्द का नाग़र रजिस्टर कर लिया हो : 


शर्तें कि किसी आदसी की इस तरद्द रजिस्टरी नहीं की जायगी 
जब तक कि वह अपनी अरज़ी की तारीख से ठीक पहले कम से कम 
छे महीने तक भारत के भूभाग में न रद चुका हो. 

१--दफ़ा 5 और 06 मे किसी बात के रहते भी, कोई आदमी जो पाकिस्तान मेंजा " 
मार्च 947 के पहले दिन के बाद भारत के भूभाग से उस मूभागं , ने, पीछे इुछ 
में जा बसा है जो इस समय पाकिस्तान में शामित्न है, भारत का छा के नायरता 

। के अधिकार 

नागर नहीं सममझा जायगा : 

शर्ते कि इस दफ़ा की कोई बात उस्र आदमी पर लागू नहीं होगी, 
जो उस भूभाग में जो इस समय पाकिरतान में शामित्न है इस तरह 
जा बसने के बाद, एक ऐसे परमिट के अधीन भारत के भूभाग में 
लौट आया है, जो फिर बसने या पक्की वापिसी के लिये किसी क़ानून 
के अधिकार से या उसके अधीन जारी किया गया हो, और दफा 6 
की घारा (बी) के मतल्बों के लिये यह समा जायगा कि हर ऐसा 
आदमी जुलाई 948 के उननीसवोें दिन के बाद भारत के भूभाग 
में आ बसा है. 

8--दुफ़ा 5 में किसी बाव के रहते भी, हर वह आदसी जो भारत के बाहर बसने 
खुद या जिसके मां बाप में से या दादा दादी या नाना नानी सें से ले हिन्दी निकास 
कोई उस हिन्द में पेदा हुआ था, जिसकी परिभाशा हिन्द सरकार के इुछ छोगों के जसग- 
एक्ट, 985 , में (जेसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है, ओर ७७७७5 
जो, आमतोर पर, इस तरद्द बताए हिन्द के बाहर किस्री देश में 
रहता हो, भारत का सामर समममा ज्ञायगा अगर उसने, इस विधान 
के आरंभ से पहले या उसके बाद में एक अरज्जी उस रूप में ओऔर 
उस ढंग से जो हिन्द डोसिनियन की खरकार ने या भारत सरकार 
ने इस मतलब के लिये तय कर दिया हो, जिस देश में वह उस 
समय रद्द रहा हो, वहाँ पर भारत के राजदूती या बनिजदृती प्रति- 
निधि को, भारत का नागर बन्‌ने के लिये दी हो, ओर उस राजदूती 
या बनिजदूती प्रतिनिधि ने उसे भारत का नागर रजिस्टर करं लिया दो 


अपनी मरज़ी से 
किसी. विदेशी. 
राज की नामरता 
द्वासि करने वाले 
लोगों का नागर न 
होना 

चागरता के अधिकारों 


का जारी रहना 


राजपंचायल का 
क़ानून बनाकर 
नागरता के अधि- 
कार की क्रायदा- 
बन्दी करना 


8 ] भारत का विधान 


9--दुफ्ा 8 की रू से कोई आदसी भारत का नु|गर नहीं द्वोगा, 
न दुक्ता 6 या दफ़ा 8 की रू से भारत का नाग़र समझा जाथगा, 
अगर उसने अपने मरजजी से किसी विदेशी राज की नांगरता 
हासिल कर ली है. | 

0--हर वह आदसी, जो इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों में से 
किसी के अधीन भारत का नागर है या समममा जाता है, भारत का 
नाग्रर- बना रहेगा, पर यह बात ऐसे हर क़ानून के बंधानों का ध्यान 
रखते हुए होगी जो राजपंचायत बनाए. 

]--इख भाग में ऊपर-लिखे बंधानों की कीई बात राजपंचायत 
की इस शक्ति को कम नहीं करेगी कि वह नीप्ररता हासिल करने, 


' नागरता ख़तम होने और नागरता संबंधी दूसरे सब मामलों के बारे 


में कोई भी बुंधाल करे. ७ 


भाग तीन 
मूल अधिकार 
आम 

2--ज्ब तक प्रसंग से कुछ ओर द्रकार न दो, इस भाग सें परिभाशा 
“राज” शब्द के अन्दर, भारव की खरकार ओर भारत की राज- 
पंचायत, हर रियासत की सरकार ओर वहाँ की क्वानून सभा, और 
भारत के भूमाग के अन्दर या भारत सरकार के दबान में सब 
मुक्तासी या दूसरे अविकारी, शामिल्र हैं. 

8-«() इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले जितने क़ानून मूछ अधिकारों से 
भारत के भूभाग में अमल में थे वह सब जहाँ तक इस भाग के “न खाने वाले 
बंधानों से बेमेल हैं उस बेमेल होने की हृद तक रद हो जायँगे. 2 स३ ३3 

(2) राज कोई ऐसा क्रानून नहीं बनायगा जिससे लोगों के 
वह अधिकार छिन जाय॑ या उनमें कमी आ जाय जो इस भाग में 
दिये गए हैं, और जो भी क़ानून इस धारा के ख़िलाफ़ बनेगा बह, 
उस ख़िलाफ़ होने की दृद तक रद होगा. 

(8) इस दकफ़ा में जब तक प्रसंग से कुछ और द्रकार न हो,-- 

(ए) 'क्वानून” शब्द के अन्दर वह सब राज हुकुम, हुकुम, 

छुट क्वानून, नियम, क़ायदे, नोटिस, रीत या रिवाज 
शामिल हैं जो भारत के भूभाग में क्रानून का असर 
रखते हैं. 

(बी) “असल सें क़ानून” के अन्द्र वह कानून शामिल हैं, 
जो इस विधान के आरम्भ स्रे पहले भारत के" 
भूभाग के अन्दर किसी क्वानून खा या किसी 
दूसरे हक़दार अधिकारी ने पास किये हों या बनाएं 
हों, ओर जो इससे पहले रद्द न कर दिये गए हों, 
भत्ते ही ऐसा कोई क़ानून या उसका कोई भाग उम्र 
समय बिलकुल या किन्हीं खास छेनत्रों में अमल 
में न हो. 

बराबरी का अधिकार 
4-राज, भारत के भूभाग के अन्दर किसी आंदसी को, क्रानून कानून के “सामने 


बराबरी 


धर्म, नसल, जात, 
जिनस या जन्म- 
स्थान की बिना 
पर भेदभाव की 
मनाही 


सरकारी कामगारी 
के मामलों में 
बराबरी के मौक़ 
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के सामने बराबरी, या क़ानूनों के ज़रिये बराबर की रक्षा, देने से 
इनकार नहीं करेगा. 

5--() राज केवल घर्म, नसत्न, जात, जिन्स, जन्म-स्थान 
या इनमें से किसी की बिना पर किस्तरी नागर से भेद भाव नहीं 
करेगा. 

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म- 
स्थान या इन में से किसो की बिना पर नीचे लिखी बातों के बारे में 
किसी तरह की असकत, देनदारी, रुकावट या शर्ते के अधीन न 
होगा :-- 

(एऐ) दुकानों, आम जलपान घरों, होटलों और आम मनो- 
रंजन की जगहों में जासकना; या 

(बी) ऐसे कुओं, तलाबों, नहा।नघाटों, सड़कों और आम लोगों 
के आने ज्ञाने की जगहों का इस्तेमाज्ष करना जिनका 
कुल या कुछ ख़्चे राज के रुपए से चलता द्वो या जो 
आम जनता के इस्तेमाल से लिये दे दी गई हों. 

(8) इस्च दफ़ा की कोई बात राज को औरतों और बच्चों 
के लिये कोई खास बंध।न करने से नहीं रोकेगी. 


6--() राज़ के अधीन कामगारी से या किसी पद पर नियो- 
जन से संबंध रखनेवाले मामलों में सब नागरों को बराबर के मौके 
मिलेंगे. 


(2) कोई नागर केवल धसें, नस, जात, जिन्स, वंश, 


.जन्मस्थान, रिहाइश या इनमें से किसी की बिना पर राज़ के 


अधीन किसी कामगारी या पद के लिये अपान्न नहीं होगा न उससे 
भेदभाव किया जायगा. 


(8) इस दफ़ा की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा क़ानून 
बनाने से नहीं रोकेगी जिससे पहल्ली पट्टी में दर्ज किसी रियासत के 
अधीन, या उस रियासत के भूभाग के अन्दर किद्ली मुकासी या दूसरे 
अधिकारी के अधीन, किसी क्विस्म या क्विस्मों की कामगारी के, या 
किसी पद पर नियोजन के, संबंध में, काम मिलने या नियोजन होने 
से पहले, उस रियासत के अन्द्र रिहाइश की कोई शर्त हो. 
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(4) इस दफ़ा की कोई बाद राज को नागरों की किप्ती ऐसी 
पिछड़ी हुईं जमात के लिये नियोजनों या जगहों को अक्कण रखने का 
कोई बन्धान करने से नहीं रोकेगी जिसके, राज्ञ की राय में, राज के 
अधीन नौकरियों में काफ़ी प्रतिनिधि नहीं हैं. 

(5) इस दफा की किखी बात का किसी ऐसे क़ानून के अमल पर 
कोई असर नहीं होगा जो यह बन्धान करता है कि किसी धार्मिक 
या फ़िरक्तेवाराना संस्था के मामल्ञों से संबंध रखने वाले किछ्ठी पद 
पर जो आदमी हों या उस संस्था की त्रबंध कमेटो का जो मेम्बर हो 
बह एक विशेश धर्म का माननेवाला या विशेश फ़िरक्े का ही हो. 

7-- अछूत्पन” का अन्त किया जाता है, ओर किसी रूप में 
भी अछूतपन बरतने की मनाददी की जाती है. अछूतपन की बिना पर 
किसी को जबरदरदी किसी असकृत के अधीन रखना ज्ुमे होगः 
जिसकी सज्ा क्रानून के अनुसार दी जा सक्रेगी. 

8- (]) फ्रीजी या वालीमी संस्थाओं संबंधी उपाधियों को 
छोड़कर राज कोई खिताब नहीं देगा. 

(2) भारत का कोई नागर किसी विदेशी राज्ञ से कोई 
खिताब रवीकार नहीं करेगा. 

(8) कोई आदमी जो भारत का नागर नहीं है, जब तक 
वह राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति 
की अनुमति बिना, क्रिसो विदेशी राज से कोई खिताब स्वीकार 
नहीं करेगा. 

(4) कोई आदमी जो राज़ के अधीन किसी ज्ञाभ या भरोसे 
के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना किसी विदेशी राज 
से या उसके अधीन कोई भेंट, वेतन, या किसी तरह का पद स्वीकार 
नहीं करेगा. 
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9--() खब नागरों को नीचे लिखे अधिकार होंगे: 

(ए) बोक्षने ओर विचार जाहिर करने की आज़ादी का; 

(बी) शांति से और बिना हथियार इकट्र होने का; 

(सी) सभाए या यूनियनें बनाने का; 

(डी) भारत के सारे भूभाग में आज़ादी से आने 
जाने का; 

(ई) भारत के भूसाग के किसी हिस्से में बखने ओर 
बस जाने का; 


भछ्नपन का अन्त 


खिताबों का अन्त 


बोलने बगरा की 
आज़ादी के बारे 
में कुछ अधिकारों 
को रक्षा 
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(एफ़े) जायदाद हासिल करते, रखने और दे देने का; और 
(जी) कोई पेशा अपनाने, या कोई धंधा, ब्योपार या 
कारबार करने का. 


(2) धारा () की उप-धारा (ए) की किसी बात का किसो 
मौजूद। कानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ 
तक कि उस क़ानून का संबंध अपमान-लेख, अपमान-वचन, समान- 
हानि, अदालत की तौहीन या ऐसे किसी मामले से है जो भलमंसी 
या सदाचार के खिलाफ है या जो राज को सुरक्षा की जड़ खोखलत्ी 
करता है, या जिसका ऊ्रुकाव राज को उत्तट देने की तरफ़ है, ओर न 
उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा कानून बनाने से 
रोका जा सक्रेगा जिसका संबंध इन में से किस्री से हो. 

(8) उस धारा की उप-धारा (बी) की किसी बात का किसी 
मोजूदा कानून के अमत्न पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहां 
तक वह क़ानून जन-व्यवस्था के हितों में उच्च अधिकार से काम लेने 
पर उचित रुकाचटें लगाता है जो उस उप-धारा में दियागया है, और 
न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने 
से रोका जा सकेगा. 

(4) उस्र धारा की उप-धारा (सी) की किसी बात का किसी 
मौजूदा क्रानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहां 
तक वह क़ानून जन-व्यवश्था या सदाचार के द्वितों में उस अधिकार 
से काम लेने पर उचित रुछावर्टे क्गाता है जो उस उप-धारा में दिया' 
गया है, ओर न उस्र उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा 
क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा. 

(8) उस धारा की उप-धारा (डी), (३), और (एफ़) की 
किसी बात का किसी सौजूदा क्वानून के असल पर वहाँ तक कोई 
असर नहीं होगा जहां तक वह क़ानून आम जनता के हितों में या 
किसी पद्दी-दर्ज क़बीले के द्वितों को र॒क्ता के लिये उन अधिकारों में से 
किसी से भी काम लेने पर उचित रुछऋाबटें लगाता हे जो उन उप 
धाराओं में दिये गए हैं, और न उन उप-धाराओं की किसी बात से 


राज़ फो कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा. 
(6) उस धारा की उप-धारा (जी ) की किसी बात का 
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किसी मोजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा 
जहाँ तक बह क़ानून आम जनता के हितों में उात अधिकार से काम 
लेने पर उचित रुआव्टे लगाता है जो उस उप-बारा में दिया गया है, 
ओर न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून 
बनाने से रोका जा सकेगा; और, विशेश कर, एस उप-धारा की किसी 
बात का किसी मौजूदा क्वानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर 
नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून ऐसी पेशे-संबंधी या तकनीकी जोग- 
ताएँ तय करता है या किसी अधिकारी को उनके तय करने की शक्ति 
देता दे जो किसी पेशे को अपनाने या कोई धन्धा, ज्योपार या 
कारबार करने के लिये जरूरी हों, ओर न उस्र उप-घारा की किसी 
बात से राज को कोई ऐस्रा क्रानून बनाने से रोका जा सकेगा. 

20--() कोई आदमी किसी जुम का दोशी नहीं ठहराया 
जायगा, जब तक कि बह किसी ऐसे क़ानून को न वोड़े जो जुर्म 
बताए जाने वाले काम के करने के समय अमल सें था, ओर न उसे 
उस्रसे अधिक दंड दिया जा सकेगा ज्ञो उस जुम के करने के समय 
अमल में रहने वाले क़ानून के अधीन दिया जा सकता था. 


(2) छिसी आदमी पर एक ही जुर्म के लिये एक बार से 
अधिक न मुक्तद्मा चत्नाया जायगा न एक बार से अधिक सज़ा 
दी जायगी. हे 

(8) किसी आदमी को, जिस पर कोई जुर्म लगाया गया 
हो, अपने खिलाफ़ गवाददी देने पर मजबूर नहीं किया जायगा. 

2]--न किसी आदमी की जान ली जायगी और न किस्री की 
निजी रब॒तंत्रदा छीनी जायगी सिवाय जब कि क्रानून के क्रायम किये 
हुए दस्तूर के अनुस्रार ऐसा किया जाय. 

22---() किसी ऐसे आदसी को जो गिरफ्तार किया जाय, 
जितनी जल्दी हो सके, उसकी गिरफ्तारी की बिना बताए बगैर, न 
हिरासत में रखा जायगा और न अपनी पसंद के बकील से 
सलाह करने और अपनी सफाई दिलाने के उसके अधिकार से 
इनकार किया जायगा. 


(2) हर आदमी को जिसे गिरफ्तार किया जाय और 
हिरासत में रखा जाय, उसकी गिरफ़्तारी से चौबीस घंटे के अन्द्र 
अन्द्र पास से पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा. 


जुगी का दोशी 
ठददराए जाने के 
बारे सें रक्षा 


जान और निजी 
सतंत्रता की रक्षा 


कुछ सूरतों में 
गिर पतारी और 
नज़रबन्दी से रक्षा 
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इस चौबीस घंटे में गिरफ्तारी की जगद्दट से मजिर्ट्ूरूट की अदालत 
तक सफुर के लिये जो समय ज़रूरी होगा बह नहीं गिता जायगा, 
ओर मजिस्ट्रेट के हुकुम के बिना किसी ऐसे आइमी को इस अरसे 
के बाद हिरासत में नहीं रखा जायगा. 

(8) धारा (।) और (9) की कोई बात नीचे लिखे आद- 
मियों पर लांगू नहीं होगी : 

(ए) झिसी ऐसे आदमी पर जो उस समय शत्रु और 
विदेशी हो; या 

(बी) क्िश्ली ऐसे आदमी पर जो रोकथामी नज़रबन्दो हे 
लिये बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन गिरफ्तार 
या नज़रबन्द हो. 

(4) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करने वाल्ना कोई 
क़ानून किसी आदमो के तीन मद्दीने से अधिक अरसे के लिये नज़र- 
बन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगा, जब तक कि-- 

(ए) एक सलाहकार बोडे ने, जिसमें ऐसे आदमी हों जो 
किसी द्वाइकोर्ट के जन्न दें या रह चुके हैं या नियोजे जाने 
के जोग हैं, तीन महीने के इस अरसे के बीत जाने से 
पहत्ते, यह रिपोर्ट न दे दी द्वो कि उध्च बोर्ड की राय में 
ऐसी नज़रबन्दी के लिये काफ़ो कारन है : 

शर्तेकि इस उप-धारा को कोई बात धारा (7) की इप-घारा (बी) 
के अधीन राजपंचायत के बनाए क़िप्ती क्रानून में जो अधिक से 
अधिक अरस! बताया गया दो उससे अधिक किप्ती आदमी को 
नजरबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगी; या 


(बी) उस आदप्ती को धारा (7) छी उप-घारा (०) और (बी) 
के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों 
के अनुसार नज़ रबन्द न किया गया हो. 

(8) जब किसी आदमी को रोकथामी नज़रबन्दी का 
बन्धान करने वाले किसी क्रानून के अधीन दिये हुए किस्री हुकुम 


की तामील में नज़् रबन्द॒ किया जाय तो हुकुम देने वाला 
अधिकारी, जितनी जल्‍दी भी हो सकेगा, उस आदमी को 


शोशन के खिलाफ़ अधिकार [ 38 


सूचना देगा कि बह हुकुम किन बिनाओं पर दिया गया है, और उसको 
उस हुकुम के खिलाफ़ अरज़ी पत्र देने का जल्दी से जल्दी मौका देगा. 
(6) धारा (5) की किसी बात से यह द्रकार नहीं होगा कि उस 
धारा में ज्ञिस हुकुम की चरचा की गई है उप देनेवाला अधिकारी ऐसी 
बातों को प्रगट करे ज्ञिनको प्रगट करना वह जन-द्वित के खिलाक़ 
सममता है. 
(7) राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर सकती है कि-- 

(ए) किन हालतों में, ओर किस तरह की या किस किस 
तरदह्द की सूरतों सें किसी आदमी को घारा (4) की 
उप-धारा (ए। के बन्‍न्धानों के अनुसार सलाहकार 
बोर्ड की राय लिये बिना, रोकथामी नज्रबन्दी का बन्धान 
करनेवाले किसी क़ानून के अधीन, किसी आदमी को 
तीन महीने स्रे अधिक अरसे के लिये नभरबन्द 
रखा जा सकता है; 

(बी) रोकथामी नज््रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी 
क़ानून के अधीन, किस वरह की या किस किस तरह 
की सूरतों में, किसी आदमी को अधिक से अधिक कितने 
अरसे के लिये नज॒रबन्द रखा जा खकता है। और 


(सी) धारा (4) की उप-घारा (ए) के अधीन पूछताछ करने 
में सलाहकार बोड को किस दस्तूर पर चल्नना होगा. 
शोशन के खिलाफ अधिकार 
28--4) इनसानों के व्यापार, ओर बेगार, और जबरी मजुदूरी के इनसारनों के ब्यापार 
इसी तरह के दूसरे रूपों, की मनाही की जाती है, और इस बन्वान को भर जबरी मज़दूरो 
किसी तर६ भी तोड़ना जुर्म होगा जिसकी सज। क्रानून के अनुसार * सयोडी- 
दी जा सकेगी. 
(2) इस्र दफा की कोई बात राज को सरकारी कारों के लिये 
जबरी सेवा त्ञागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा ज्ञायू करने 
में केवल धर्म, नसत्न, जात या जमात या इनमें से किसी की बिना 
पर राज कोई भेदभाव नहीं करेगा. ु 
24--चौद॒ह बरस से कस उमर के किसी बालक को किस्ती फ्रक्टरियों वगेरा 
फूक्‍्टरी या खदान में काम पर नहीं क्ञगाया जायया और न किसी. तं को काम 


भे प्र छगाने को 
ओर जोखम के काम पर लगाया जायगा, सनाही 


अन्तरात्मा की 
आज़ादी और किसी 
धर्म को मानने, उस 
प्र अमर करने और 
उसका प्रचार करने 
की आज़ग्दी 


घामिक मामलों का 
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धार्मिक आज्ञादी का अधिकार 

25---() ज्ञन-व्यवस्था, सदाचार, ओर तनदुरुस्ती का ध्यान 
रखते हुए, और इस भाग के दूसरे बन्धानों का ध्यान रखते हुए, 
सब ल्ोग अन्तरात्मा की अजादी के, ओर अजादी के साथ अपने 
धर्म को मानने, उस पर अमल करने ओर उसका प्रचार करने के 
अधिकार के, बराबर के हक्कदार हैं. 

(2) इस दफा की किस्ली बात का किसी ऐसे मोजूदा क़ानून के 
अमल पर अखर न होगा, न बह राज को कोइ ऐसा क़ानून बनाने 
से रो हछैगी, जो-- 

(ए) किन्हीं आथिक, माली, राज़काजी या दूसरे ऐसे 
दुनियावी कार्मों की क्रायदाबन्दी करता है या उन पर 
रुकावट लगाता है जिनका संबंध किसी धर्म पर अमल 
करने से है; 

(बी) समाज की भत्ताई और समाज सुधार का, या हिन्दुओं 
की ऐश्वी धार्मिक संस्थाओं को ज्ञो जनता के लिये हों 
हिन्दुओं की सब जमातों और खब टुकड़ियों के लिये 
खोलने का, बन्धान करता है. 
समझाव ()--किरपान रखना और लेकर चत्लनना सिख धर्म 

को मानने में शामिल्न समझा जायगा. 

समझाव (2)-धारा (2) की उप-घारा (बी) में हिन्दुओं की 
चरचा में सिख, जैन या बौद्ध घर्म के मानने बालों की चरचा शामिल 
सममभी जायगी, ओर हिन्दू घामिक संस्थाओं की चरचा को भी इसी 
तरह सममा जायगा. 

26--जन-व्यवस्था, सदाचार ओर तन्‍्दुरुस्ती का ध्यान रखते 


कै 


प्रबन्ध करने को हुए, हर धामिक फिरिक्रे या उसकी हर ठुकड़ी को अधिकार 


आज़ादी 


होगा कि--- 
(ए) धर्म और खेरात के मतत्नबों के लिये संस्थाएं क्रायम 
करे और चलाए; 
(बी) धर्म के मामलों में अपने कामों का आप प्रबन्ध करे; 


(सी) चल और अचल जायदाद की मालिक दो और इस 
तरद की जायदाद दासिल करे; ओर 


डी) कानून के अनुसार इस तरह की जायदाद का प्रबन्ध करे. 


कलूचरी और ताछीमी अधिकार [ 5 


27--क्विसी आदसी को को ३ ऐसे टैक्स देने के लिये मजबूर नहीं 
किया जाय॑ंगा जिसकी वसूक्नी की बाबत यह तय है कि वह किसी 
विशेश घर्मं या धार्मिक फ़िरक्ते को बढ़ाने या बनाए रखने के खर्चे की 
मद में डाली जाय. 

28--..) किसी ऐसी तालीसी संस्था में जिसका कुल्न खर्चे राज के 
रुपए से चलता हो क्रिसी घामिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जायगा- 

(2) धारा ()की कोई बात किसी ऐसी ताह्नीसी संस्था पर 
लागू न होगी जिसका प्रबन्ध राज करता है पर जो किसी ऐसे देन 
या ट्रस्ट के अधीन क्रायम की गई हो, जिसके अनुखार उस संस्था में 
धामिक शिक्षा देना दरकार हो. 

(8) किसी भी आदमी के लिये जो क्रिसी ऐसी तालीमी 
संस्था भे जाता हो जो राज़ की तरफ़ से मानी हुई है या जिसे राज 
के रुपए से सहायता मित्रती है यह दरकार नहीं होगा कि बह किसी 
ऐसी धामिक शिक्षा में भाग ले जो उस संस्था में दी जाती हो, 
या किसी ऐसी धार्मिक पूजा बंदगी में हाजिर हो जो उस संस्था में या 
उससे संबंध रखने वाली किसी जगह पर की जाती हो, जब तक कि 
उस आदमी ने या अगर वह नाबालिग है वो उसके संरक्षक ने 
इसके लिये अपनी अल्लुमति न दे दी हो. 


कलचरी ओर तालीमी अधिकार 

29--() भारत के भूभाग सें या उसके किसी भाग में बखने 
वाले नागरों की किसी ऐसी टुकड़ी को ज्ञिसकी अपनी अछूग भाशा, 
लिखावट या कलचर है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा. 

(9) राज से चलाई ज्ञाने वाज्ञी या राज के रुपए से सहा- 
यता पाने वाली किसी तात्नीमी संस्था सें किसी भी नागर को केवल 
घर्मं, नसल, जात, भाशा या इनमें स्रे किसी की बिना पर दाखिल 
करने से इनकार नहीं किया जायगा. 

80--(]) सब कमीयतों को, चाहे वह धर्म के आधार पर 
हों चाहे भाशा के, अपनी पसन्द की ताज्नीमी संस्थाएं क्रायम करने 
ओर उनका प्रबन्ध करने का अधिकार होगा. 

(2) वाल्लीमी संस्थाओं के लिये सद्दायंता मंजूर करने में राज 


किसी विशेश धंम 
फो बढ़ाने के लिये 
टेक्स देने के बारे 
में आज़ादी 


कुछ. तालछीनी 
संत्थाओं में धामिक 
शिक्षा या धामिक 
पूजा बंदगी में 
हाज़िरी के बारे में 
आज़ादी 


कमीयतों के इवितों 
की रक्षा 


कमीयतों को 
तालीमी.संस्थाएँ 
क्रायम करने और 
उनके प्रबन्ध करने 
का अधिकार 


जायदाद का जबरन 
इासिल करना 
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किसी तात्नीमी संस्था से इस बिना पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह 
संस्था किसी कमीयत के प्रबन्ध में है, चाहे वह कमीयत धर्म के 
आधार पर हो और चाहे भाशा के. 


जायदाद का अधिकार 
8]--(]) किसी आदमी को उसकी जायदाद से बेदखतल नहीं 
किया जायगा जबतक क़ानून इसका अधिकार न दे, 

(9) किस्ती ज्ञायदाद पर चाहे वह चल हो या अचल, और 
चाहे वह किसी तिज्ञारती या उद्योगी कारबार में किसी तरह के हित 
के रूप सें हो, या किसी ऐसी कम्पनी में किसी तरह के हित के रूप 
में हो जो किसी तिजञारती या उद्योगी कारबार की माल्निक है, 
क्सी ऐसे क्वानून के अधीन ज्ञो इस तरह की जायदाद पर सरकारी 
कारों के लिये कब्जा करने या उसे हासिल करने का अधिकार देता 
है, तब वक क़ब्ज़ा नहीं किया जायगा, न उसे दाखिल किया जायगा 
जब तक कि उस क़ानून में जायदाद पर इस्र तरह क़ब्ज़ा करने या 
उसे दासिल करने की नुक्तसान-भरपाई देने का बन्धान न हो, और 
या तो इस लुक़सान-भरपाई की रक़तम तय कर दी गई द्वो या वह 
सिद्धान्त और बह ढंग बता दिये गए हों ज्ञिनसे नुक़सान - भरपाई 
की रक़म तय की जानी है और दी जानी हे. 

(8) धारा (9) में किसी रियासत की क्रानूनखभा के बनाए 
ज्ञिस क़ानून की चरचा की गई हे उसका तब तक कोई असर नहीं 
होगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये अत्ञग रखे जाने 
के बाद राजपति की संज़ूरी न मित्ष गई हो. 

(4) अगर कोई बिल इस विधान के आरम्भ होने पर 
किसी रियासत की क़ानून सभा में पेश था ओर वह उस क़ानून 
सभा में पास हो गया हो ओर उस्रके बाद राजपति के विचार के 
लिये अलग रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे 
दी दो तो इस विधान में किसी बात के रहते भी, इस तरह मंजूर हुए 
क़ानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल्ञ नहीं उठाया 
जञायगा कि वह धारा (9) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है. 

(5) धारा (2) की किसी बात का««- 
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(ए) धारा (6) के बन्धान जिस क़ानून पर लागू होते हैं उसको 
छोड़कर किसी मौजूदा क्रानून के बन्धानों पर, या-- 
(बी) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों पर, जो राज आगे चलकर- 

(]) कोई टेक्स या दंड लगाने के सतत्नब के लिये बनाए, 
या 

(9) जन-तन्दुरुर्ती को बढ़ाने या ज्ञान या मात्त को खतरे 
से बचाने के त्िये बनाए, या 

(8) किसी ऐसी जायदाद के बारे में जिसे क़ानून ने 
घरछुट जायदाद ठह्दरा दिया हो, हिन्द डोमिनियन 
की सरकार या भारत सरकार और किसी दूसरे देश 
की सरकार के बीच किसी समझोते की तामील में 
या किसी दूसरी तरह बनाए, 

असर नहीं होगा. 

(6) राज का कोई क़ानून जो इस विधान के आरंभ होने से 
पहले, अठ।रह महीने के अन्द्र अन्दर बनाया गया हो, विधान के 
आरंभ होने के बाद तोन महीने के अन्द्र राजपति के सामने उसकी सनद्‌ 
के लिये रखा जा सकता है; ओर इस पर अगर राजपति आम नोटिस 
निकालकर सनद्‌ कर दे तो उस क़ानून पर किसी अदालत में 
इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि बह इस दफा की धारा 
(2) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है या कि वह हिन्द सरकार एक्ट, 
१988, दफ़ा 299 की उपदफ्ा (2) के बन्धानों के ख़िलाफ़ हे. 
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32---() इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के 
लिये आला अदालत में मुनासिब कारवाइयों से फ्रियाद करने के 
अधिकार की गारंटी की जाती है. 

(9) इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी पर अमल 
फराने के लिये आला अदालत को शक्ति होगी कि ऐसे आदेश या हुकुम 
या परवाने, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुकुम, परवाना सनादी, 
परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मसंगाई जैसे परवाने 
शामिल हैं, जो भी मुनासिब हो, जारी करे. 


हस भाग में 
दिये अधिकारों पर 
अमल कराने के 
लिये उपाय 


इस भाग में दिये 
अधिकारों के फ़ौजों 
के लिये छागू होने 
पर उनमें अदूल बदल 
करने की राजपचा- 
यत को शक्ति 


जब किसी छेश्र में 
फ्रौजी कानून लागू 
दो तो इस भाग में 
दिये अधिकारों पर 
शंकावठ 


इस भाग के बंन्धानों 
को अमल में लाने के 
लिये कानून बनाना 
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(8) घारा () और (2) से आला अदालत को जो शक्तियां 
दी गई हैं उन्हें कम किये बिना, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी दूसरी 
अदालत को उसकी अमलदारी की मुकामी सीसाओं के अम्दर उन 
सब शक्तियों या उनमें से किसी शक्ति से काम लेने का अधिकार दे 
सकती है, जिनमे आला अदालत घारा(2) के अधीन काम ले सकती है. 

(4) इस दफा से गारंटी किया हुआ अधिकार मुअचल नहीं 
किया जायगा स्रिबाय इसके कि इस विधान में किसी दूसरी तरह का 
बन्धान कर दिया गया हो. 

83--राजपंचायत कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि इस 
भाग में दिये अधिकारों में से छिसी को, दृथियारबन्द फ्रोजों या उन 
फ़ौजों के लोगों के लिये जिनपर जन-व्यव॒स्था बनाए रखने का भार 
है लागू होने पर, कहां तक कम किया जा सकता है या रह 
किया ज्ञा सकता है, जिससे इस्त बात का पक्का भरोसा हो जाए कि 
फौजें अपने फ्ररज्ञों का उचित पाज्नन कर सके ओर उनमें 
क़ायदादारी बनी रहे. 


34--इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, 
राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी आदमी को जो यूनियन की या किसी 
रियासत को नौकरी में है या किसी दूसरे आदमी को किश्ली ऐसे 
काम के बारे में बरीयव दे खकती है जो उसने भारत के भूभाग में 
किसी ऐसे छेश्र के अन्दर जददाँ फ़ोजी क्वानून ज्ञागू था व्यवस्था बनाए 
रखने या फिर से व्यवस्था क्रायम करने के सम्बन्ध में किया हो, या 
उस छेत्र में फ्रोत्ती कानून के अधीन अगर कोई सज्ञा का हुकुम दिया 
गया द्वो, या सज्ञा दी गई हो, या ज़ब्ती का हुकुम दिया गया हो, या 
ओर कोई काम किया गया हो तो उसे सरदुरुस्‍्त ठहरा सकती है. 


. 88-इस विधान में किसी बात के रदते भी-- 
(ए) राजपंचायत को यह शक्ति होगी, और किस्री रियास्तत 
की कानूनस्भा को नहीं होगी, कि-- 


(एक) जिन मामलों के लिये दक्का 08 की धारा (8), 
दफ! 82 की धारा (8), और दफ़ा 88 और 84 के 
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अधीन राजपंचायत क़ानून बना सकती है, उनसें से 
किसी के लिये; ओर 
(दो) इस भाग में जिन कासों को झ्ुर्स ठहराया गया है 
उनकी खज्जा तय करने के लिये; 
क्ॉनून बनाए, 
ओर राजपंचायत इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी 
जल्दी हो सके उन कामों के जिये जिनकी उपधारा (दो में चरचा की 
गई है, सजा तय करने के लिये क्रानून बनाएगी. 

(बी) घारा (ए) की उपधारा (एक) में जिन मामलों की चरचा 
की गई है उनमें से किसी के बारे में, या उच्च धारा की 
उपधारा (दो) में जिस किसी काम की चरचा की गई है 
उसके लिये सज़ा का बन्धान करने वाला, कोई क़ानून जो 
भारत के भूभाग में इस विधान के आरम्भ होने से ठीक 
पहले लागू था, अपनी शर्तों के अधीन और उन 
अमुकूलनों या अदूल बदल के अधीन जो दफ़ा 879 
के अधीन उस कानून में किये जायें, तब तक लागू 
रहेग। जब तक कि राजपचायत ठसे बदल न दे, या 
रह न कर दे, या उसमें सुधार न कर दे. 

सममाव :--इस दफकफ़ा में ल्ञागू कानून” शब्दों के वदह्दी मानी 
हैं ज्ञो दफ़ा 879 में हैं. 


प्रिभाशा 


इस भाग में आए 
सिद्धान्तों को छाग़ू 
करना 


छोगों की खुशहाली 
बढ़ाने के लिये राज 
का एक समामी 
व्यत्रस्था फो पकका 
करना 

नीति के कुछ 
सिद्धाम्त जिनपर 
राज भढ्ेगा 


भाग चार 


राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त 

860--अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस्र भाग में 
“राज” के बही मानी हैं जो भाग तीन में. 

87--इस भाग में आए बन्धानों पर किसी अदालत के ज़रिये 
अमल नहीं कराया जा सकेगा, पर फिर भी इनमें बताए सिद्धान्त देश 
की हुकूमत की नींव हैं और क्रानून बनाने में इन सिद्धान्तों को ज्ञागू 
करना राज का फ़रज़ होगा. 

88--राज़ की कोशिश होगी कि जितने भी असरदार ढंग से 
हो सके एक ऐसी समाजी व्यवस्था को पक्का करके और उसकी रक्षा 
करके, जिसमें समाजी, आर्थिक और राजकाजी इन्साफ़ क़ोमी जीवन 
की सब संस्थाओं में समाया हुआ हो, लोगों की ख शह्दात्वी को बढ़ाए. 

89--राज ख़ास कर अपनी नीति को ऐसे चत्लायगा कि :-- 

(ए) ख्ब नागरों को, नर और नारी को एक बराबर, रोज़ी 

के काफ़ी साधन मिलने का अधिकार हो; 

(बी) समाज के मादह्दी साधनों की मिल॒कियत और उनपर 
दबान इस तरह बंँटे हों कि जिससे सबका बहुत से 
बहुत भला हो ; ु 

(सी) अथ-व्यवस्था के चलने का यह नतीजा न हो कि घन 

ओर पेदावार के साधन इस तरह कील दिये जाएँ जिससे 
आम लोग घाटे में रहें; 


(डी) नर ओर नारी दोनों को बराबर काम के लिये बराबर 

का चेतन मिलते; 

(है) नर नारी कामगारों की तन्दुरुती ओर शक्ति और 
बालकों की कच्ची उमर का बुरा उपयोग न हो, और 
आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर नागरों को ऐसे 
रोजगारों में न ज्ञाना पड़े जो उनकी उमर या शक्ति के 
अलनुकूत न हों; 


राज की नोति के निदेशक सिद्धान्त [ &] 
(एफ) शोशन से ओर नैतिक आवारगी और बेधरबारगी से 
बच्चों ओर नौजवानों को बचाया जाय, 


40--राज़ गांव-पंचायतों का संगठन करने के लिये क्रम उठायगा 
और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वराज की 
इकाइयों के रूप में काम करने के जोंग बनाने के लिये ज़रूरी हों. 


4]--राज, अपनी आर्थिक सकत ओर विकास की सीमाओं के 


अन्द्र रहते हुए, सबको काम पाने, ताल्लीम पाने, और बेकारी, बुढ़ापा, 


बीमारी, अंगभंग दो जाने, ओर दूसरी अनकरी जरूरतों में सरकारी 
सद॒द पाने का अधिकार दिलाने का असरदार प्रबन्ध करेगा. 

42--राज़ काम की द्वालतों में न्याय और इनसानियत का और 
ओरतों को जापा-मदद दिल्लाने का प्रबन्ध करेगा. 


43--राज उचित क़ानून बनाकर या आर्थिक संगठन करके या 
ओऔर जिस तरह हो जतन करेगा कि खेतिहरों, मित्न-सजदूरों 
ओर दूसरे ख़ब कासगारों को काम और पेटभर मजदूरी मिले, ओर 
बह ऐसी हालतों में काम करें जिनसे यह भरोसा हो जाय कि उनके 
रहन सहन का ढंग भत्ते लोगों का सा है, ओर वे फुरसत के समय 
से, और समाजी ओर कलचरी अवसरों से पूरा लाभ उठा सकें, 
आर खास कर राज देहातों में घरेलू उदच्योगों को निज्ञी या सहकारी 
आधार पर बढ़ाने का जतन करेगा. > 

44--राज इस बात का जतन करेगा कि भारत के सारे भूभाग 
में नागरों के लिये एक सी दीवानी पद्धत हो. 

48--राज इस विधान के आरम्भ होने से दस बरस के अरसे के 
अन्दर सब बच्चों को उनके चोद॒द बरस की उमर पूरी करने तक 
मुफ़्त ओर जबरी तालीम देने का जतन करेगा. 

46--राज जनता की निबल टठुकड़ियों के, ओर खास कर 
पट्टी-दर्ज जादियों और पट्टी दर्ज कबीलों के वालीमी ओर आध्िक द्वितों 
को खास सावधानी से बदायगा ओर समाज्ी अन्याय और सब 
तरह के शोशन से उनकी रक्षा करेगा, | 


गाँव पिचायतों का 
संगठन 


काम, तालीम और 
कुछ सूरतों में 
सरकारी मदद 
पाने का अधिकार 


काम को ह्वालतों 
में न्याय और इन सा- 
नियव का और 
जापाम॒दद्‌ का प्रबन्ध 
कामगारों के लिये 
पेटमर मजदूरी 
बगेरा 


नागरों के लिये 
एकसी दीवानी पद्धत 


बच्चों के लिये मुफ़्त 
और जबरी तालीम 
का प्रबन्ध 


पदटो-द्जे जातियों, 
पटटी-दर् क़बीलों 
और दूसरी निबछ 
टुकड़ियों के तालीमी 
भौर आधिक हिलों 
को बढ़ाना 


तनपालन तकू और 
जीवनस्तर को ऊँ था 
करना और जन- 
तन्दुरुत्ती को छुधा- 
रना राज का फ़रज़ 


खेतीबाड़ी और पशु- 
पालन का संगठन 


कमी महत्व की 
यादगारों और 
जगड्टों और चीज़ों 
की रक्षा 


काजकारी से न्याय- 
कारों का अलग 
करना 
अन्तर-क्ौमो शान्ति 
और सुरक्षा को 
बढ़ाना 
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47--राज अपने लोगों फी खू राक में तनपात्षन-तक्न और उनके 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और ज्ञन-तन्दुरुर्ती का सुधारना अपने 
सबसे पहले फ़रज़ों में से मानेगा, और ख़ास कर नशीले पानों 
ओर तन्दुरुत्ती विगाइनेबाली जड़ी-बूटियों की, सिवाय दवा के 
मतलबों के लिये, खपत बन्द कराने का जतन करेगा. 


48»-राज खेतीबाड़ी और पशुपालन कौ नई और साइ'सी 
रीतियों के अनुसार संगठन करने का जतन करेगा, और खास कर 
गायों और बछड़ों और दूसरे दुधारी और भारवाद्दी ढोरों की 
नप्तत्ञों को बनाए रखने और सुधारने के लिये और उनके बध 
को रोकने के लिये क़दम रठायगा. 

49--राज के किये लाज़्मी होगा कि हर ऐसी यादगार या 
जगह या चीज़ को, जो कला या इतिहास की निगाह से दिलचरप हो, 
ओर जिसे राजपंचायत ने कानून बनाकर क्रौसी महत्व का ठहरा 
दिया हो, लूट खसोट, रूप बिगाड़, बरबादी, हटाए जाने, दे डाले 
जाने या देश से बाहर भेजे जाने से, जैसी सूरत हो, बचावे, 

50--राज्र अपनी सरकारी नौकरियों मे न्‍्यायकारी को काजकारी 
से अलग करने के लिये क़दम उठायगा, 


5--राज, 

(ए) अन्दर-क्रौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाने का; । 

(बी) क्रौमों के बीच न्‍्यायी ओर सम्मानी रिश्तों को बनाए 
रखने का; 

(सी) संगठित क़ौमों के एक दूसरे से बरताव में अन्तर-कोमी 
क़ानून ओर सन्धि-बन्धनों के लिये आदर बढ़ाने का; 

: कोर 

(डी) अन्तर-क्रौमी मगढ़ों को पंचफ्रैसले से निपटाने के किये 
बढ़ावा देने का, 
जतन करेगा. 





भाग पॉँच 
यूनियन 


खंड एक--काजकारी 
राजपति और उपराजपति 
52--भारत का एक राजपति होगा. 


भारत का राजपति 


68-- ]) यूनियन की क्ाजकारी शक्ति राजपति को दवासिल होगी यूनियन को काजकारो 
ओरबह उससे खद या अपने अधीन अफसरों के ज़रिये इस विधान शक्ति 


के अनुसार काम लेगा. 

(2) ऊपर बताए बन्धान की आमियत में कमी किये बिना 
यूनियन की बचाव फ्रोजों की आला कमान राजपति को हासिल होगी 
ओर उस कमान से काम लेने की क्रायदाबन्दी कानून से की ज्ञायगी. 

(8) इस दृफ़ा की छिसी बात से -- न्‍ 

(०) जो काम किसी सोजूदा क्वानून ने किसी रियासत 
को खरकार या दूसरे अधिकारी को सोपे हैं वह काम 
राजपति को तबदीले नहीं समझे जायंगे; या 

(बी) राजपब्रि को छोड़ दूसरे अधिकारियों को कानून बत्ता- 
कर काम सोंपने से राजपचायत को नही रोका जायगा. 
84--राजपति को एक चुनाव मंडल के भेम्बर चुनेंगे जिस में-- 

(०) राजपचायत के दोनों खद्नों के चुने हुए मेम्बर; और 

(बी) रियासतों के आम सदनों के चुने हुए मेम्बर, 
होंगे. 

65--. | जहाँ तक बन पड़ेगा राजपति के चुनाव में अलग अलग 
रियासतों के प्रतिनिधान के पेमाने में एक रूपता होगी. 

(2) रियात्रतों के बीच आपस में ऐसी एकरूपता ल्ञाने के लिये, 
ओर छुल रियासतों और यूनियम के बीच बरावरी रखने के लिये, राज- 
पंचायत का और हर रियासत के आमसदन का दर चुना हुआ 
'मेल्बर चुनाव में जितने बोट देने का इक़्द्वार होगा उनकी तादाद 
नीचे लिखे ढंग से तय की जञायगी :--- 

(ए) किसी रियासत के आमसदन के हर चुने हुए मेम्बर 
के उतने वोट होंगे जितने कि एक हज़ार के गुने हस्र 


राजपति का चुनाव 


राजपति के चुनाव 
का ढंग 
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भागफल्ञ में हों जो रियासत की आबादी को आम- 


सदन के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग 
देने से आए. 
(बी) ऊपर बताए एक इज़ार के गुनों को केने के बाद 


अगर बाक़ी पांच सौ से कम न द्वोतो हर उस 
मेम्बर का ज्ञिसकी चरचा उपधारा (ए) में की गई 
है, एक वोट और बढ़ जायगा. 

(सी) राजपंचायत के दोनों सदनों के दर चुने हुए मेम्बर 
के बोटों की गिनती वही होगी जो उपधारा (ए) 
ओर (बी) के अधीन रियाश्वतों के आम सदनों के 
मेम्बरों को दिए हुए वोटों की कुछ ग्रिनती को 
राजपंचायत के दोनों खदनों के चुने हुए मेम्बरों की 
कुल गिनती से भाग देने से आए, जिसमें आधे से 


अधिक टूुक को एक गिना जायगा ओर बाकी द्वूकों 
को नहीं गिना जायगा. 


(8) राजपति का चुनाव निस्रबती प्रतिनिधान के ढंग के अनु- 
सार इकदरे बदलते वोट से होगा ओर ऐसे चुनाव में वोट बन्द 
परचियों से लिये ज्ञायंगे. 

सममाव :--इस दफा सें “आबादी” शब्द्‌ के मानती वह आबादी 
है जो उस पिछले आखिरी गिनाबे में मालूम की गई हैं जिश्कके 
संगत आंकड़े निकल चुके हैं. 

राजपति की पदु० 86--(4) राजपति अपना पद्‌ संभाक्षने की तारीख से पांच 
भियाद बरस की मियाद्‌ तक पद्‌ पर रहेगा: 

शर्ते कि-- | 

(ए) राजपति उप-राजपति के नाम अपनी दसख़ती 
लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है. 
(बी) विधान तोड़ने पर राजपति उस ढंगसे दोश 


लगाकर पद्‌ से हटाया जा सकता है जिसका, 


बंधान दफा 6! में किया गया हे . 
(सखी) राजपति अपली सियाद पूरी दो जाने पर भी अपने 
पदगाददी के पद संभालने तक पद पर रहेगा. 


उन 
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(2) धारा () की शर्ते की घारा (ए) के अधीन उप-राजपति के 
नाम इस्तीफे की सूचना उप-राज्पति तुरन्त लोकसदन के खभामुख 
को देगा. 

87-कोई आदमी जो राजपति के पद पर है या रह चुका है 
इस विधान के दूसरे बंधातों का ध्यान रखते हुए उस पद्‌ के लिये 
फिर चुने जाने का पात्र होगा. 

58--() कोई आदमी राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा 
जब तक कि बह 

(ए) भारत का नागर न हो ; 

(बी) अपनी उमर का पंतीसवाँ बरश्न पूरा न कर चुका हो, और 

(सी) लोकसदन का मेम्बर चुने जाने की जोंगता न 
रखता हो. 

(2) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किद्ठी रियासत की 
सरकार के अधीन या इन सरकारों में से किसी के दबान में किसी 
मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, 
राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा. 

सममाव :--इस दफ़ा के मतल्नबों के लिये कोई आदमी केबल 
इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह 
यूनियन का राजपति या उप-राजपति या किसी रियासत का रियासत- 
पति या राजप्रग्नुल्न या उप-राजप्रमुख है या यूनियन का या किसी रिया- 
खत का बज़ीर है. 

59--() राजपति न तो राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर 
होगा और न किसी रियासत की क्लानूनसभा का भेग्बर होगा, और 
अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी रियासत की क़ानून 
सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर राजपति चुना जाय तो यह समझा 
जायंमा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख से सूनी 
कर दी है जिस दिन उसने राजपति का पद संभाला, 


(9) राजपति किसी दूसरे त्ञास के पद पर नहीं रहेगा. 


(8) राजपति को अपने सरकारी मकानों को बिना किराया 
दिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और वहू उस वेतन, भत्तों 


फिर चुनाव के 
लिए पात्रता 


राजपति चुने जाने 
के लिए जोगताए 


राजपति के पद 
की शर्तें 


राजपति का इहलफ़ 
उठाना या घचन 
भरना 


राणपति पर दोश- 
लगाने का दुसस्‍्तूर 
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ओर निज्नियमों को पाने का हकदार होगा जो राजप॑चायत क़ानून 
बनाकर तय करे, और जब तक इसके लिये इस तरह प्रबन्ध न हो 
तब तक वह उस वेतन, भत्तों और तनिजनियर्मों को पाते का हक़॒दार 
होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं. 
(4) राजपति का वेतन और भत्ते डसकी पद-मियाद के 
दौरान में घटाए नहीं जाय॑ंगे. 
80--दर राजपति और दर आदमी जो राजपति की जगह काम 
करेगा या उसके काम निभारेगा, अपना पद संभालने से पहले, 
भारत के सरजज्ञ या उस्रके मोजूद न होने पर आला अदालत 
के उस बड़े से बढ़े जज के सामने जो मित्न सके, नीचे दिये रूप में 
हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा ओर उच्च पर दश्खत करेगा, यानी 
३; ईर के नाम पर शपथ लेता हैँ 
4मैं... ...(नाम)-***« न तक कि में भारत 
के राज॑पति के पद्‌ पर रद्द कर वफ़ादारी से कास करूंगा ( या भारत 
के राजपति के काम वफ़ादारी से निभारूुंगा) ओर अपनी पूरी जोगता 
से विधान ओर कानून को बनाए रखूगा, उनकी रक्षा और उनका 
बचाव करूंगा, और में भारत के लोगों की सेवा और उनकी भलाई 
में तन मन से जगा रहू गा .?”? 
6]--() जब किसी राजपति पर विधान तोड़ने का दोश 
लगाना हो तो राजपंचायत का कोई एक सदन दोश-लेखा पेश करेगा, 
(9) ऐसा कोई दोश-लेखा पेश नहीं किया जायगा जब 
तक कि 
(ए) दोश-लेखा पेश करने का सुझाव एक ऐसे ठहराव 
में न रखा गया हो जिसे पेश करने के इरादे का लिखा 
नोटिस, उस सदन के सेम्बरों की कुज्ञ गिनती के कम से 
कम पक चौथाई के दखखत से कमर से कम चौद॒द दिन 
पहले न दिया जा चुका हो, ओर उसके बाद वह ठहराव 
पेश न किया गया हो; और 
(बी) उस सदन के कुल भेम्बरों की कम से कम दो तिद्दाई 


यूनियंन [श्र 


(3) जब राजपंचायत का कोई सदन इस्र तरद्द दोश-लेखा 
पेश कर दे तो दूसरा सदन उस दोश-लेखे की जांच करेगा या जांच 
करायगा, और इस तरह की जांच में आने ओर अपना प्रतिनिधि 
भेजने का राजपति को अधिकार होगा, 

(4) अगर जांच का नतीजा यह हो कि जिस सदन ने दोश- 
 ल्ेखे की जांच की थी या कराई थी उसके कुल सेम्बरों की कम से कम 
दो विद्दाई बड़ीयत यह ठहराव पास कर दे कि जो दोश-लेखा राजपति 


के ख़िलाफ़ पेश किया गया था वह ठोक साबित दो गया दे, तो उस 
ठहराव का यह असर होगा कि ठहराव के इस तरह पास होने की 


तारीख से राजपति अपने पद्‌ से हट जायगा. 

62--() राजपति की पद-मियाद पूरी हो जाने से पैदा 
हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले द्वी पूरा 
कर लिया जायगा.- 


(9) राजपति की मौत हो जाने, उस्रके इस्तीफा देने या 
हटाए जाने या किसी दूसरे का रन से उसका पद सूना हो जाने पर उस 
सूनी को भरने के लिये चुनाव सूनी होने की तारीख के बाद जितनी 
जल्दी दो सकेगा और हर सूरत में उस तारीख से छे महीने के 
अन्द्र किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना 
जाय वह, दुफ़ा 86 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, अपने पद 
संभालने की तारीख से लेकर पांच बरस की पूरी मियाद तक पद्‌ पर 
रहने का हकदार होगा. 


63--भारत का एक उप-राजपति होगा. | 
64--उप-राजपत्ति पदनाते रियासत सदन का भख्ननदी होया 
ओर दूसरे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा: 


शर्ते कि ज़ब जितने अरखे तक उष-राजपति राजपति को जगह 
काम करेगा या दफ़ा 65 के अधीन राजपति के काम निभारेगा तब 


उस अरसे तक वह रियासत-सदन के सस्ननदी के पद के फ़रज् अदा | 


नहीं करेगा, और दफा 907 के अधीन रियाखत सदन के ससनदी को 
मिलने वाली किसी तनखा या भत्त का हकदार न होगा, 


रांजपंति के पद 
को सूनी को भरने 
के लिये चुनाव का 
समय और औसरी 
सुनी भरने के 
लिये चुने आदमी 
की पद मियाद 


अमल 


भारत का उर्प-राजे- 
पति 

अप-राजपति पदंन। ते 
रियासत सदन का 
मंसनदी होगा 


राजपति की ना- 
मौजूदगीमें याउसके 
पद की औररी 
सूनियों के समय 
उप-राजपति का 
राजपतिकी जगह 
काम करना या 
उसझे पद के काम 
निभारना 


उप-राजपति का 
चुनाव 
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65--() राजपति की मोत हो जाने, उस्रके इस्तीफा देने या 
हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना होने की सूरत 
में उप-राजपति उस तारीख तक राजपति की जगह काम करेगा 
जब ठक कि उस सूनी को भरने के लिये इस खंड के बन्धानों के 
अनुसार चुना हुआ नया राजपति अपना पद न संभाल ले. 

(2) नामौजूदगी » बीमारी या दूसरे किसी कारन से जब 
राजपति अपने काम निभारने के अजोग द्वो तब उप-राजपति उसके 
काम उस तारीख तक निभारेगा जिस तारीख को राजपत्ति फिर से 
अपने फ़रज्ञ संभाल ले. 

(8) उप-राजपति को ठस् अरसे में और उसके बारे में जब 
बंहइस तरह राजपति की जगह काम कर रहा हो या उम्रके कामों 
को निभार रहा हो, राजपति की सब शक्तियां और बरीयतें होंगी, ओर 
बह उस वेतन, भत्तों ओर निज्रनियमों को पाने का दृक्ृदार होगा 
जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इसके लिये 
इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह उस्र वेतन, भक्तों 
ओर निजनियमों का दक़॒दार दोगा ज्ञो दुसरी पट्टी में दर्ज हें. 

66--() उप-राज्मपति राजपंचायत के दोनों खदनों के मेम्बरों की 
मिलीजुल्षी मिलनी में निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे 
बदलते वोट से चुना जायगा ओर ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों 
से लिये ज्ञाय॑गे 

(9) उप-राजपवि राजपंचायत के किसी सदन या किसी 
रियाखत की क्वानूससभा के किसी सदन का सेस्‍्बर नहीं होगा, 
और अगर राजपंचायत के किसी सदन या किस्री रियासत की 
क़ानूनसभा के किसी सदन का कोई मेम्बर उप-राजपति चुना जाय 
तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस 
तारीख को सूनी कर दी जिस तारीख को उसने उप-राज़पति का पद 
संभाला 

(3) कोई आदसी उप-राजपति चुने जाने का पात्र न होगा 
जब तक कि वहू--- 

(ए) भारत का नागर न हो ; 
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(बी) अपनी उमर का पेंतीसवां बरस पूरा न कर चुका हो; और 

(सी) रियासत खदन का मेम्बर चुने जाने की जोगता 
न रखता हो. 

(4) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियास्रव की 
सरकार के अधीन या उन सरकारों में से किसी के दबान में किसी 
मुक्काम्नी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर दे, 
उफ्राज़पति चुना जाने का पात्र न होगा. 

 खमसावः:--इस दफा के सदल्बों के लिये कोई आदसी केवल 
इसी लिये किस्ली लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि बह 
यूनियन का राजपति या उप-राजपति है या किसी रियासत का 
रियासतपति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन या किसी 
रियासत का वज़ीर है. 

67--उप-राजप ति अपने पद्‌ संभालने की वारीख से पांच बरस 
की मियाद तक पद्‌ पर रहेगा: 

शर्ते कि-- 

(ए) उप-राजपति राजपति के नाम अपनी दसखती लिखतद 
भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है ; 

(बी) उप-राजपति रियासत सदन के ऐसे ठहराव से अपने 
पद से हटाया जा सकता हे जिसे रियास्ततसखद्न के 
उस समय के सच सेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया 
हो और जिसे लोकसभा ने मान लिया हो; पर इस्र 
धारा के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश न किया 
जायगा जबतक कि उस्र ठहराव को पेश करने के इरादे का 
कम से कम चोद्द दिन का नोटिस न दे दिया गया हो; 

(सी) उप-राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने 
पदभादी के पद संभालने तक पद पर बना रहेगा, 

68--() उप-राजपति की पद्‌-मियाद के पूरा दो जाने से पेदा हुई 
सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा 
कर लिया जायगा. 


(2) उप-राजपतिं की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या 
हटाए जाने, या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस 


उप-राजपति की 
पद-मियाद्‌ 


उप-राजपति के 
पद की सुनी 
को भरने के लिये 
चुनाव का समय 
और औररी सूनी 
भरने के छिये चुने 


आदमी की पद- 
मियाद्‌ 


उप-राजपति का 
हरूफ़ उठाना था 
बचन भरना 


दूसरे जोगाजोगों में 
राजपति के कामों 
को निभारना 


राजपति या उप- 
राजपति के चुनाव 
के बारे भें या 
उससे सम्बन्ध रखने 
वाले मामले 
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सूनी को भरने के लिये चुनाव, सूनी होने के बाद ज्ञितनी जल्दी 
हो खकेगा, किया जायगा, ओर सूनी को भरने के लिये जो आदमी 
चुना जाय बह दुफ़ा 67 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए अपना पद 
संभालने की तारीख से लेकर पाँच बरस की पूरी मियाद तक पद पर 
रहने का दक़दार होगा. 

69--हर उप-राजपति अपना पद संभाज़्ने से पहले राजपति 
के सामने या किसी आदमी के सामने जिसे राजपति इस काम के 
लिए नियोजे नीचे लिखे रूप में हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा, 
यान्ती कि-- 9 

है रा इंख़र के नाम पर शपथ लेवा हूँ 

गम्भीरता से वचन भरता हूँ 

उस विधान का जो क़ानून से क्रायम हुआ दै सचाई से वफ़ादार 
ओर भक्त रहूँगा और जो फ़रज्ञ में अब संभालने वाला हूँ उसे 
वफ़ादारी के साथ निभारूंगा.? 


कि में भारत के 


70--किसी ऐसे ज्ञोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं 
किया गया है, राजपति के काम निभारने के लिये राजपंच।यत जैसा 
उचित सभमे बन्धान कर सकती है. 


7--() राजपति या उप-राजपति के चुनाव से पेद। होने वाले 
या उसके बारे में सब संदेहों ओर मगड़ों की पूछताकइ और उनका 
फ़ैसला आला अदालत करेगी, और उस्रका फ्रेसला आखिरी द्ोगा. 


(9) अगर किसी आदमी का राजपति या उप-राजपति चुना 


- ज्षना आला अदालत रह ऐलान कर दे, तो राजपति के या उप-राजपति 


के, जैसी सूरत हो, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और अपने 
फ़रज़ पूरा करने के दौरनि में उसने, आला अदालत के फ़ सल्ते की 
कारीखपर या उससे पहले, जो काम किये हों वह उस्र ऐज्नान के कारन 
तो-सरदुरुस्त नहीं माने जाऊँसे 





(3) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए राजपति या उप- 
राजफति के चुनाव के संकंध में या उसकी "बाबत किसी मामले की 
कायदाब्रन्दी राजपंचायत क़ानून बनाकर कर सकती हे 


* यूनियन [8] 

प्‌ 2--]) किसी आदमी को जिसे किसी जुर्म का दोशी 

उहराया गया हो माफ़ कर देने, उस्रकी सजा मुलतबी कर देने, उसे 

मुददलत देने या बाकी सज़ा माफ़ कर देने 'या दसकी सज़ा के हुकुम 

को रोक देने, सज़ा के बाकी हुकुम को रह कर देने, या सज़ा का रूप 
बदल देने की शक्ति राजपति को उन सब सूरतों में होगी-- 

(ए) जिनमें किसी फ़ोजी अदालत ने सज़ा दी हो या सज़ा का 

हुकुम दिया दो ; 

(बी) जिनमें सज़ा या सज्ञा का हुकुम किसी ऐसे क्वानून के 
अधीन जुर्स के लिये दिया गया हो जिस क़ानून का 
संबंध किसी ऐसे मामले से दे जिस तक यूनियन की 
काजकारी शक्ति का फेलाव दे; 

(स्री) जिनमें हुकुम मोत की सज़ा का हुकुम है. 

(2) धारा (!) की उपधारा (ए) की किसी बात का उस शक्ति पर 
कोई असर नहीं होगा जो यूनियन की हथियारबन्द फ़ौजों के किसी 
अफ़सर को किसी फ़ौजी अदाल्नत के दिये हुए सजा के हुकुम को रोक 
देने, कम कर देने या बदल देने के लिये क़ानून से दी गई हो. 

(8) धारा (7) की उपधारा (सी) की किसी बात का उस 
शक्ति पर कोई अखर नहीं होगा जिससे उस समय लागू किसी 
कानून के अधीन किसी रियाखत का रियासतपति या राज्ञप्रमुख 
मौत की खज़ा को रोक देने, माफ़ कर देने या द््री सज़ा में बदल 
देने के लिये काम ले सकता हो. 

78--() इस्र विधान के बंघानों के अधीन रहते हुए यूनियन 
की काजकारी शक्ति का फेलाव-- 

(ए) उन मासलों तक होगा जिनके बारे में राज़पंचायत को 

कानून बनाने की शक्ति है ; 


कुछ सूरतों में माफ़ी 
बगेरा देने और 
सज़ाओं के हुकुम 
को रोके रखने या 
कम करने या 
बदलने की राजपति 
को शक्ति 


यूनियन की काज- 
कारी शक्ति का 
फेलाव 


राजपति फो सहायता 


« और सलाह देने के 


हिये वज़ीर मंडछ 


बज़ीरों के बारे मेँ 
दूसरे बन्धान 
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भाग (ए) या भाग (बी) में दर्जे किसी रियासत में 
ऐसे मामलों तक न होगा जिनके बारे में रियासत 
की क़ानूनसभा को भी क़ानून बनाने की शक्ति है, 
खस्रिवाय जब कि इस विधान में या राजपंचायत के 
बनाए किस्री क़ानून में इसका साफ़ तौर पर बन्धान 
कर दिया गया हो. 

(2) जबतक राजपंचायत कुछ ओर बन्धान न करे, तबतक 
इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, कोई रियासत और किसी 
रियासत का कोई अफ़सर या अधिकारी उन मामलों में जिनके बारे 
में राजपंचायत को उस रियासत के लिये क़ानून बनाने की शक्ति हे, 
ऐसी काजकारी शक्ति से काम ले सकता है या ऐसे काम कर सकता है 
जिससे कि वह रियासत या उसके अफ़सर या अधिंकारी इस विधान 
के आरंभ से ठीक पहले काम ले सकते थे या काम कर सकते थे. 


वज़ीर मंडल 
74--() राजपति को उस्रके काम पूरा करने में सहायता और 
सल्लाहद देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख प्रधान 
बजीर होगा. 
(2) किसी अदालत में इस बात की पूछताछ नहीं की जा 
क्रैगी कि वज़ीरों ने राजपति को कोई सल्लाह दी या नहीं और 
अगर दी तो क्या दी 
8--() प्रधान बज़ीर का नियोजन राजपति करेगा, और दूसरे 
बज़ीरों का नियोजन राजपति अधान वज्जीर की सलाह से करेगा 
(2) वज्ञीर अपने पद पर राजपति के इच्छाकाज् तक 


(9) वरकीरमेंड्ल के वज़ौर सबके सब मिलकर लोकसदन 
को जिस्मेंदार होंगे 


(4) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले राजपति 
उससे तीसरी पद॒टी में इस मतलृक के लिये दिये हुए रूपों के 
अनुर्खेर पद ओर राज़दारी के हलफ़ उठवायगा 


र्‌ 


राजपति को सूचना 
देने बगेरा के बारे 
में बढ़े चज़ीर के 
फ़रज़ 


राजपंचायत की 
घनावट 


रियासत सदन की 
रचना 
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(8, राजपति भारत सरकार के काम को अधिक आखानी 
से चल्नाने के लिये और उस काम को वज़ीरों में बांदने के लिये 
नियम बनायगा, ,.*" 

१8--बड़े वज्ञीर का फ़रज्ञ होगा कि-- 

(ए) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी बच्धीर मंडल के 
सारे फ्रेसले और क्रानून बनाने के सब सुझाव राजपति 
को पहुँचावे; 

(बी) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी ओर क्वानून बनाने 

के सुकाव सम्बन्धी जो बातें राजपति पूछे उसको बताए; और 

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिख पर 
किस्ती एक वज़ीर ने फ्रेसला कर दिया है पर वज़ीर 
मंडल ने विचार नहीं किया है, वज्जीरमंडल के सामने 
विचार के लिये रखे. " 

खंड दो--राजपंचायत 
आम 
79--यूनियन को एक राजपंचायत होगी जिसमें राजपति और 
दो सदन होंगे, जो अलग अलग रियासत सदन ओर तज्ोक सदन 
कहलायंगे. 
80--) रियासत सदन में-- 

(ए) बारह मेम्बर ऐस्रे होंगे जिनको धारा (3) के बन्धानों के 
अनुसार राजपति नामज़द करेगा; और 

(बी) रियासतों के प्रतिनिधि होंगे जो दो सो अड़तीस से 
अधिक नहीं होंगे. 

(2) रियासत सदन में रियासतों के प्रतिनिधियों से भरी 
जाने वाली सीटों का बंटवारा उन बंधानों के अनुसार किया जायगा 
जो इस काम के लिये चौथी पट्टी में दिये हैं. 

(8) धारा () की उपधारा (ए) के अधीन राजपति जिन 
मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरद्द के 
मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमत्ी 
तजरबा हो, यानी ;-+*« 
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अद्ब-साहित्य, साइन्स, कला ओर सम्ाजसेवा. 
(4) रियाश्रत सदन में पहल्नी पट्टी के भाग (ए' या भाग 
(बी) में दर्ज हर रियासत के प्रतिनिधियों को उस रियासत के आम 
सदन के चुने हुए भेम्बर निखबती प्रतिनिधान के ढंग पर इकहरे 
बदलते वोट से चुनेंगे. 


(8) रियासत खदन में पहली पट्टी के भाग (स्री) में दर्जे 
रियासतों के प्रतिनिधि उम्र ढंग से चुने जायंगे जो राजपंचायत 
क़ानून बनाकर बतादे. * 

8--), (०) धारा (2) के ओर दफा 82 और दफ़ा 88] के 
बन्धानों के अधीन रहते हुए, लोकसदन के 
मेम्बर पांच सो से अधिक नहीं होंगे ओर 

उन्हें रियासतों के चोटर सीधे चुनेंगे. 


(बी) उपधारा (ए) के सतत्नब के लिये एक रियासत 
में कई, या कई रियासतों का एक, या एक 
रियासत का एक, इस तरह रियासत्तों के 
भूभागी चुनाव-हलक़े बनाए जाय॑ंगे, और 
ऐसे हर चुनाव-इलक्रे को मिलने वाले 
सेम्बरों की तादाद इस तरह तय की जायगी 
जिनसे कि यह पक्का हो जाय कि आबादी के 
हर सात लाख पचास दृज्ञार आदमियों पीछे 
एक से कम सेम्बर नहीं होगा, ओर हर पांच 
लाख पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा. 


(स्री) दर भूसागी चुनाव-हलक़े को जो मेम्बर दिये 
जायंगे उनकी गिनती, ओर उस हलके की 
आबादी की वह गिनती जो उस्र पिछले 
आखरी गिनाबे में सालम की जा चुकी है, 
जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों 
में जहां तक हो सकेगा भारत के सारे भूभाग 
में एक द्वी अनुपात द्वोगा. 


छोंकसदन 
रचना 


कौ 


भाग '(सी) की 
रियासतों के 
और _ रियासतों 
को छोडकर दूसरे 
भूभागों के प्रति- 
निधान के बारे 
में खास बन्धान 


राज पचायत के 
सदनों की मुद्दत 
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(2) लोक सदन में उन भूभागों का अतिनिधान, जो भारत 
के भूभाग में शामिल हैं लेकिन किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, 
वह होगा जो राजपंचायत क्रानून बनाकर तथ ऋर दे. 

(3) दर गिनाबे के पूरा हो जाने पर, ज्ञोकसदन में अज्ञग 
अलग भूभागी चुनाव-हलकों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उम्र 
ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा 
जसे राजपंचायत क़ानून बनाकर तय करदेः 


शते कि इस तरह की घटत बढ़त का ल्ोकसदन के प्रतिनिधान 
पर तबतक कोई असर नहीं पड़ेगा जबतक कि उस समय का सदन 
भंग न हो जाय. 

82-दुफ़ा 8। की धारा (]) में किसी बात के रहते भी, राज 
पंचायत क़ानून बनाकर, लोकसदन में, पहली पट्टी के भाग (दी) में 
दूज किसी रियासत के, या किसी ऐसे भूभागों के जो भारत के भूभाग में 
शामिल हैं पर किसी रियासत में शामित्न नहीं हैं, उस घारा में जो 
बन्धान किया गया है उसको छोड़कर किसी दूसरे आधार पर या 
किसी दूसरे ढंग से प्रतिनिधान का बन्धान कर सकती है. 


88--(]) रियासत सदन को भंग न किया जा सकेगा, पर 
हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी हो सकेगा सदन 
के भेम्बरों में से क़रीब से क्रीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार 
जो राजपंचायत क़ानून के ज़रिये इस काम के लिये बनादे, अलग 
हो जाया करेंगे. 

(2) लोकसदन अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो 
तो जो तारीख उसकी पहली मिक्षनी के लिये तय की गई थी उससे 
पांच बरख तक चलेगा, ओर अधिक नहीं, और इस पांच बरस के 
अरसे के बीत जाने से ही लोकसदन भंग माना जायगा: 

शर्ते कि किसी ऐसे समय सें जब कोई अचानकी का ऐल्लान 
अमल में दो, राजपंचायत क़ानून बनाकर इस अरसे को एक और 
अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक 


न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने 
० - मैन हे ब्सण्ये से ध्यकधिक न चलेगा. 
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84--कोई आदमी राजपंचायत में कोई सीट भरने के लिये चुने 
जाने के जोग नहीं होगा जब तक कि वह -- 
(ए) भारत का नागर न हो; 
(बी) रियासव सदन की सीठ के लिये कम से कम तीस बरस 
की ओर लोकसदन की सीट के लिये कम से कम 
पच्चीस बरस की उम्र का न हो; और 


(स्री) ऐसी ओर जोगताएं न रखता हो ज्ञो इस काम के लिये 
राजपंचायत के बनाए हुए किसी क़ानून में या उसके 
अधीन बताई जाय॑. 

88--(]) राज पंचायत के सदनों को हर बरस में कम से कम 
दो बार मिलने के लिये बुजल्ाया जायगा और एक इजलास में उनकी 
आखरी बैठक और अगले इज्नलास में पहली बैठक की जो तारीख 
ठहराई गई हो उनके बीच छे मद्दीने नहीं बीतने पायंगे. 

(2) घारा () के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति 
समय समय पर-- 

(ए) राजपंचायत के सदनों को यथा किस्ती एक सदन को 
मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक 
सममे बुल। सकता है; 

(बी) खद॒नों को बरखास्त कर सकता है; 

(सी) लोकसदन को संग कर खकता है. 


86--() राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन में या दोनों 
सदनों की मिलीजुली बैठक में खर-बचन दे सकता है और इस 
सतलब के लिये मेम्बरों की दाजरी तत्नब कर सकता है. 


.2) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन को किसी 
ऐसे बिल के बारे में जो उस समय राजपंचायतव के सासने हो या 
किसी और मतलब के लिये संदेसे भेज सकता है, और जिस-सदन को 
इस तरद्द का कोई संदेखा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के 
साथ कर सकेगा उस सासले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच 
विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो. 


राजपंचायत की 
मेम्बी के लिये 
जोगता 


राजपंचायत के 
इजलास, उसे बर- 
खासत करना और 
संग करना 


राजपति को सदनों 


में सर-बचन देने 
और संदेसे भेजने 
का अधिकार 


हर इजलास के 
आरंभ में राजपति 
का खास सर-बचन 


सदनों के बारे में 
बज़ीरों और सर 
मुखतार के अधि- 
कार 


रियासतसदन का 
ससनदी और ठप- 
ससनदी 


उप-मसनदी का 
पद्‌ सूना होना, 
उसका इस्तीफ़ा देना 
आर पद से हटाया 
खाना 
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87--(]) हर इज्ञक्ञास के आरंभ में राजपति राजपंचायत के 
दोनों खदने को इकट्ठा करके सर-बचन देगा और राजपंचायत को 
उम्चके बुलाए जाने के कारन बतायगा. 

(2) इर सदन के दस्तूर की क्लायदाबन्दी करने वाले 
नियमों सें इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर- 
बचन में जिन मामत्नों की चरचा की गई हो उनपर बहस करने के 
लिये समय रखा जाय और यह बहस सदन के ओर कामों से 
पहले हो. 

88--हर वज्जीर को और भारत के सरमुखतार को यह अधि- 
कार होगा कि वह क्रिसी भी खदन में या खदनों की किसी भी 
मिलीजुली बैठक में और राजपंचायत की किसी भी ऐसी कमेटी 
में, जिसके मेम्बरों में उसका नाम हो, बोले और दूसरी तरद्द कारव।ई 
में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हकदार वह इस दफा की रू से 
नहीं द्वोगा. 

राजपंचायत के अफुसर 


89--() भारत का उप-राजपति पद-नाते रियासत खद॒न 
का मखनदी होगा. 

(2) रियासत सदन जितनी जल्दी हो सकेगा, सदन के 
किसी मेम्बर को उसका उप-ससनदी चुन लेगा ओर जब जब 
उप-मसनदी का पद सूना होगा, खदन किस्री दूसरे सेम्बर को अपना 
उप-ससनदी चुन लेगा. 

90. कोई मेम्बर जो रियासत सदन के उप-मसनदी के पद 
पर हो-- 

(ए) अगर सदन का सेम्बर न रहे तो अपना पद सूना 

"कर देगा; 

(बी) किसी समय भी मसनदी के नाम अपनी दखख़ती 
लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता 
है; और 

(सखी) खदन के एक ऐसे ठहराब से अपने पद से हटाया 
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जा सकता है जिसे सदन के उस्र समय के कुल मेम्त्रों 
की बढ़ीयत ने पास किया हो: 

शर्ते कि धारा (स्लरी) के मतलब के लिये कोई ठहराव 
पेश नहीं किया जायगा जब तक कि उस ठहराव 
को पेश करने के इरादे का कम से कम चोद्‌ह दिन का 
नोटिस न दिया गया हो. 


9--() जब कभी ससनदी का पद सूना हो, या उस अरखे 
में जब उप-राजपति राजपति की जगद् काम-कर रहा हो या 
उस्रके काम निभार रहा हो, मस्ननदी के पद के फ़रज्ञ उप सखनदी 
पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद्‌ भी सूना दो तो रियासत 


खदन का बह मेम्बर करेगा जिसको राजपति इशध्च मतलब के 
लिये नियोजे, 


(2) स्थाखत सदन की किसी बेठक में ससनदी के मौजूद 
न रहने पर उप-मस्तनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई 
ऐसा आदमी, जिसे खदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर 
ऐसा कोई आदमी मोजूद नहीं दे तो कोई ऐसा दूसरा आदमी जिसे 
सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा. 

92--() रियासत सदन की किसी बैठक में जब कि उप-राज़- 
पति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो 
रहा हो तो ससनदी. या जब उप-ससनदी को उस्रके पद से हटाने के 
लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद 
होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दुफ़ा 9 की घारा (9) के 
बंधान इस तरह की दर बेठक के बारे में उसी तरह लागू हाँंगे जिस 
तरह किसी उस बैठक के बारे में लागू होते जिसमें, मखनदी य, उप- 
मसनदी, जैसी सूरत हो, मोजूद न होता. 


(2) जब रियास्रत सदन में उप-राजपति को उसके पद्‌ से 
हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को 
सदन में बोलने और दूसरी तरह फारबाई में भाग लेने का अधि- 
कार होगा, पर दफ़ा 00 में किसी बात के रहते भी उस ठददराव 


उप-मसनदी को या 
किसी दूसरे आदमी 
को मसनदी के पद 
के फ़रज़ पूरे करने 
या ससनदी की 
जगह काम करने 
की दाक्ति 


मसनदी यथा उप- 
ससनदी उस समय 
सदारत नहीं करेगा 
जबकि उसको पद 
से हटाने के छिये 
किसी ठद्दराव पर 
विचार क्रिया जा 
रहा दो 


कछोकसदन का 
समभामुख और उप- 
समासमुख्त 


समामुख और उप- 
ससामुख का पद 
सूना होना, उनका 
इस्तीफ़ा देना और 
पद से हठाया 
जाना 


उप-सभामुख या 
किसी दूसरे आदमी 
को सभामुद्ष के 
पद्‌ के फ़रज़ पूरा 
करने या सभामुख 
को जगह काम 
करने की शक्ति 
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पर या ऐसी कारवाइयों के दौरान में किसी ओर मामले पर वह वोट 
देने का बिल्कुत्न हक़्दार नहीं होगा. 

98--ज्ञोक सदन जितनी जल्दी द्वो सकेगा सदन के दो भेम्बरों 
को अलग अलग सदनका सभामुख ओर उप-सभामुख चुनेगा और 
जब जब समामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा, सदन किसी 
ओर भेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत दो, चुन लेगा, 

94--कोई मेम्बर जो लोक खदन के सभामुख या उप-सभामुख 
के पद्‌ पर हे-- , 

(ए) अगर लोक खदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद 
सूना कर देगा; 

(बी) अगर बह मेम्बर सभामुख है तो उप-समामुख के 
नाम ओर अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो 
सभामुख के नाम किसी समय भी अपनी दसखती 
लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दें सकता है; और 

(सी) लोक सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से 
हटाया जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल 
मेम्बरों की बड़ीयत पास कर देः 

शर्ते कि धारा (पी) के मतत्नत्र के लिये कोई ठहराव पेश नहीं 
किया ज्ञायगा जबतक कि उस ठहराब को पेश करने के इरादे का कम 
से कम चौद॒ह दिन का नोटिस न दिया जा चुका होः 

ओर शर्ते कि जब कभी लोक सदन को भंग किया ज्ञाय तो, 
सदन के भंग होने के बाद अगले लोक सदन की पहली मिलनी के 
ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा, 

98--() जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उस्रके पद के 
फ़रज्ञ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी 
सूना हो तो लोकसदन का कोई ऐसा भेम्बर करेगा जिसका राजपति 
इस्र सतलब के लिये नियोजन कर दे. 

(2) ल्ोकसदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न 
रहने पर उप-सभामुख या अगर बह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा 
आदमी जिसे सदन के दरतूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा 
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कोई आदमी भी मोजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे 
सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा. 

96--() लोक खदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को 
उस्रके पद से इटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो 
तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के 
लिये किसी ठहराव पर विचार दो रहा हो तो उप-सभामुख, मोजूद 
होने पर भी, सदारत नहीं करेगा, ओर दफा 95 की धारा (2) के 
बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह ज्ञागू होंगे 
ज्िख तरह किसी ऐसी बेठक के बारे में क्वागू होते 
जिसमें समामुख या उप-सभामुख, जेसी सूरत दो, मौजूद न होता. 

(2) लोक सदन में सभामुख को उसके पद्‌ से हटाने के 
लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा दो वो सभामुख को उस 
सदन में बोलने ओर दूखरी तरह कारवाई में साग लेने का अधिकार 
होगा, और दफ्का 00 में किसी बात के रहते भी वह पहली बार तो 
उस ठहराव पर या उस कारबाई के दौरान में किसी भी दूसरे 


राजपंचायत के अफ़सर 


सभामुंख या उप- 
समामुख  रुदारत 
नहीं करेया जब 
कि उसको पद से 
इटाने के लिये 
किसी ठहराव पर 
विचार किया जा 
रहा हो 


मामले पर वोट देने का हक़्दार होगा पर बराबर के बोट आने 


की हालत में नहीं होगा. 

97--र्यासत सदन के मसनदी ओर उप-मश्ननदी को ओर लोक 
सदन के सभामुख ओर उप-घमापुुख को वह तनखाहें ओर भक्त 
मिलेंगे जो राजपंचायत क़ानून बनाकर अजल्लग अत्लग तय कर दे 
ओर जब तक इस्रके लिये इस तरह का कोई बन्धान नहीं होता तब 
तक उनको वह तनखाहें ओर भत्त मिलेंगे जो दूखरी पट्टी में दर्ज हैं. 

98--(]) राजपंचायत के हर सदन का अजल्ञग अलग मंत्रायती 
अमला दोगाः 


शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह सतलब नहीं लिया 

जायगा कि वह राजपंचायत के दोनों सदनों के लिये शामल्ञाती 
जगहें बनाए जाने को रोकती है 

(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर अपने किसी सदन के 

मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और 

उनकी नोकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी कर सकती हे. ४5 


मसनदो और उपं- 
मसनदी और समा- 
मुख और उप-सभा- 
मुख को तनखादें 
और भत्ते 


राजपंचायत की 
मत्रायत 


मेम्बरों का इंलफ़ं 
उठाना या बचन 
भरना 


सदनों में बोट 
लेना, सूनियाँ होने 
पर भो सदनों को 
काम करने की 
शक्ति, और कोरम 
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(8) जब तक धारा (9) के अधीन राजप॑चायत कोई 
बन्धान नहीं करती तब तक राजपति लोकसदन के सभामुख से या 
रियासत सदन के मसनदी से, जेसी सूरत हो, सलाह करने के बाद 
लोकसदन फे या रियासव खदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने 
बाले लोगों की भरती ओर उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी 
करनेवाले नियम बना सकता है, ओर जो नियम इश् तरह बनाए 
जायंगे उनका असर उस्र धारा के अधीन बने हुए क्रानून के 
बन्धानों के अधीन होगा. 


काम का संचालन 

99, राजपंचायत के दर सदन का हर सेम्बर अपनी सीट 
लेने से पहले राजपति के सामने या इस काम के लिये राजपति के 
नियोजे हुए किसी आदमी के सामने, उस रूप के अनुसार हलफ़ 
डठायगा या वचन भरेगा ओर उस पर द्सखत करेगा जो रूप 
इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ हे, 

00--(]) स्रिवाय जबकि इस विधान में कुछ और बन्धान 
किया गया हो, किसी भी सदन की किसी बेठक में या दोनों सदनों 
की मित्ी जुल्ली बैठक में सब सवाल, सभामुख को या उस आदमी 
को जो ससनदी या समामुख की जगह काम कर रहा दो छोड़कर, 
उस्र समय मोजूद ओर वोट देने वाले सब भेम्बरों के वोटों की 
बड़ीयत से तय किये जायंगे. 

मसनदी या सभामुख या वह आदमी जो उन्तको जगह काम 
कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, मगर बराबर वोट आने की 
सूरत में उसको जिताऊ बोट देने का अधिकार होगा और -वह 
उससे काम लेगा, 

(2) राजपंचायत के हर सदन को शक्ति होगी कि उच्च सदन 
के मेम्बरों की कुछ स्रीट सूनी होने पर भी काम करे, ओर राज- 
पंचायत की हर कारवाई सरदुरुस्‍्त होगी, भत्ते ही बाद में यह 
पता चल्ने कि कोई ऐस्रा आदमी सदन में बैठा, उसने बोट दिया या 
ओर किश्ती तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हकदार 
महीं था, 


भेम्बरों की अजोगताएं [ 48 


(8) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान 
नहीं करती तब तक राजपंचायत के दरसदन की मिलनी के लिये 
कोरम उस सदन के कुज्ञ मेम्बरों की गिनती का एक दसवाँ होगा, 

(4) अगर किसी सदन की किसी मिलनी के दौरान में 
किसी समय कोरमस न रहे तो मसननदी काया सभामुख का या 
उस आदमी का जो उनकी जगह कास कर रहा हो, फ़रज़ होगा कि 
या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस सिलनी को कोरम पूरा दो 
जाने तक के किये रोक दे, 

मेम्परों की अजोगताए' 

40--() कोई आदसी राजपंचायत के दोनों सदनों का मेन्बर 
नहीं होगा, और राजपंचायत क्लानून बनाकर इस बात का बन्धान 
करेगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का सेम्बर चुना जाय तो 
वह दोनों में से किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे, 

(9) कोई आदमी राजपंचायत और पहली पट्टी के भाग 
(ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा, दोनों 
का भेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी राजपंचायत और 
ऐसी किसी रियासत की क़ानूनसभा, दोनों का मेम्बर चुना जाय, 
तो उस अरखे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में 
दिया हो, राजपंचायत में उख आदसी की स्रीट सूनी द्वो जायगी, 
जब तक कि उसने इससे पहले ही रियासत की क्वानून सभा में 
अपनी सीट से इस्तीफ़ा न दे दिया हो, 

(8) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई भमेम्बर-- 

(एऐ) दफा 02 की घारा () में बताई किसी अजोगता 
के अधीन हो जाए; या 

(बी) मसनदी या सभाझुख के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी 
द्सखती लिखत भेजकर अपनी खीट से इस्तीफा 

दे दे, तो इस पर उसकी स्रीट सूनी हो जायगी, 
(4) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ 
दिन के अरसे तक सदन की इजाजत बिना सदन की सब मिलनियों 
में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठद्दरा सकता है. 


सीटों का सुना 
होना 


मेम्बरी के लिये 
अजोगताए 


मेम्बरों की अजोग- 
ताओआँ के बारे में 
सवालों पर फ़े सला 
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शर्त्त कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरखा नहीं 
गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन 
से अधिक के लिये मुलतबी कर दिया गया हो. 

09-..]) बह आदमी राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर 
चुने जाने या मेम्बर होने के अजोग होगा-- 

(ए) जो भारत खरकार के अधीन या किसी रियासत की 
सरकार के अधीन छिसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे 
पद के जिसे राजपंचायत ने क्रानून बनाकर यह ठदहरा दिया हो कि 
उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं सममका जायगा; 

(बी) जिसका दिमाग ठीक नहीं है ओर जिसे किसी अधि- 
कारी अदालत ने ना-टीक द्माग का ठहरा दिया है; 

(सी) जो ऐसा द्वालिया हे जिसे अभी तक बरी नहीं 
किया गया है; 

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा 
से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किखस्री विदेशी 
राज़ की भक्ति या उससे लगाव मान चुका हे; 

(३) जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से या उसके 
अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है. 

(2) इस दफ़ा के मतल्बों के लिये कोई आदमी भारत 
सरकार या किखी रियासत की सरकार के अधीन केवल इश्ती कारन 
किसी ज्ञाभ के पद्‌ पर नहीं सममका जायगा कि वह यूनियन का 


. था उम्र रियासत का वज़ीर है. 


08- (!) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि राजपंचायत के किस्री 
सदन का कोई भेस्वर दफा 02 की धारा () में बताई किस्री 
अजोगता के अन्दर आ गया दे या नहीं तो इस सवाल को राजपति 
के फैसले के लिये भे ज्ञा जायगा और उसका फ़ैसला आखरी होगा, 


ह (2) ऐसे किखी सवात्त पर कोई फ़ेसला देने से पहले, राज- 
पति चुनाव कमीशन की राय लेगा और उस राय के अनुसार काम 
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04--अगर कोई आदमी दुफ़ा 99 की जरूरतों को पूरा करने 
से पहले, या जब वह यह जानता द्वो कि वद्द राजपंचायत के 
किसी सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है, या उसे उसके अजोग 
ठहराया गया है, या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों 
से उसको सेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, 
राजपंचायत के उस सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या बोट देगा 
तो जितने दिन वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन 
के लिये पाँच सो रुपए दंड लगाया जा सक्षेग़ा जो उससे यूनियन 
के क़रज़े के रूप में वसूत्न किया जायगा. 


राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियां, उनके निज- 


नियम और उनकी बरीथतें 
08-() इस विधान के बन्धानों और राजपंचायत के द्स्तूर 
की क़ायदाबन्दी करने वाले तियमों और क्रायमी हुकुममों के अधीन 
रहते हुए, राजपंचायत सें बोलने की आजादी होगी. 

(2) राजपंचायत के छिद्धी मेम्बर ने जो कुछ राजपंचायत 
में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिख तरह बोट दिया दो 
उसके बारे में उस्र मम्बर के खिलाफ़ किसी भी अदालत में कोई 
कारवाई नहीं की ज्ञा सकेगी, और राजपंचायत के किसी सदन की 
तरफ़ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट कागज, वोट या कारवाई 
निकाली जाय उसके बारे में किसी आदी के खिलाफ़ इस तरह की 
कोई कारवाह नहीं की जा सकेगी, 


(8) ओर बातों में राजपंचायत के हर खदन की ओर 
हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और 
बरीयतें बह होंगी, जो राजपंचायत समय समय पर क़ानून बनाकर 
तय करदे, ओर जब तक इस तरह न तय करदी ज्ञाएं तव तक वह 
होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटिड किंगडम 


दफा 99 के अधोन 
इलछफ उठाने या 
वचन भरने से 
पहले या जोग न 
होने या अजोग 
ठहराए जाने पर 
बंठने और वोट 
देने पर दड 


राजपचायत के 
सदनों की और 
उनके मेम्बरों और 
कमेटियों की 
दशक्तियाँ, निज- 
नियम वगेरा 


(इ'गल्स्तान, की पार्लिमेंट के दवाव्स आफ कामन्स को और उञस्रके , 


मेम्बरों और कमेटियों को हासित्न हों, 


(4) धारा (), (2) और (8) के बन्धान जिस तरह 
राजपंचायत के भेम्बरों के सम्बन्ध में लागू द्योते हैं उसी तरह उन 


मेम्परों की तनखादें 
और भत्ते 


बिल रखने और 
पास करने के 
बारे में बन्धान 
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लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से राज- 
पंचायत के किसी सदन में या उसकी किसी कमेंटी में बोलने का 
या किस्खसी ओर तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है. 

]06--राजपंचायत के हर सदन के मेम्बर वह तनखाहेँ ओर 
भत्त पाने के हकदार होंगे जो राजपंचायत समय समय पर क़ानून 
बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान 
न किया जाय तब तक उनको उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर भक्त 
मिलेंगे ज़िनपर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हिन्द 
डोसिनियन की विधान सभा के मेम्बरों को मिलते थे. 

क्रानूनकारी दस्तृर 

07--() नकदी बिलों ओर दूसरे मालत्री बिलों के बारे में 
दफा 09 ओर दफ़ा 7 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी 
भी बिल की पहल राजपंचायत के किसी भी सदन में की जा 
सकती दे. 

(9) दफ़ा 098 और 09 के बन्धानों के अधीन रददते 
हुए, कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हुआ उस समय तक 
नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना 
सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान 
लिया हो, उस्र बिल्ञ को मान न लिया हो, 

(8, कोई बिल जो राजपंचायत के सामने पेश है सदनों 
के बरखारत हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा, 

(4) कोई बिल जो रियासत सदन के सामने पेश है और 
जिसे लोकसदन ने पास नदीीं किया दे लोकसदन के भंग दोने पर 
गिर नहीं जायगा. 

(8) अगर कोई बिल लोकसदन में पेश है या लोकसदन 
से पास होकर रियासत सदन में पेश है, तो वह दफा 08 के 
बन्धानों का ध्यान रखते हुए लोकसदन के भंग होने पर गिर 


, जायगा, 


कुछ सूरतों में दोनों 
सदनों को मिली 


जुली बठक 


08--(]) अगर किसी बिल के एक सदन से पास होकर 
दूसरे सदन को भेज दिये जाने के बाद-- 
(ए) दस रे रूदन ने .बित्र को नाम॑ज़र कर दिया है; या 
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(बी) बिल में जो सुधार करने हों, उनके बारे में 
सदनों की राय आखीर में मित्नी न हो; या 

(सी) दूसरे सदन सें बिज्ञ के आने की तारीख से छे 
महीने खे अधिक बीत गए हों और उस सदन ने 
उसे तब तक पास न किया हो, 

तो राजपति, ज़बतक कि वह बिल लोकसदन के भंग होने के 
कारन गिर न गया हो, अगर सदनों की बेठकें हो रही हों तो 
संदेसा भेज कर या अगर उनकी बैठक नहीं हो रही हैं तो आम 
नोटिस निकाल कर दोनों खदनों को इत्तल्ाा दे सकता है कि वह्द 
उस्र बिल पर सोच विचार करने और वोट देने के लिये सदनों की 
एक मिल्री जुल्ली बैठक बुलाने का इरादा रखता है. 

शर्ते कि इस धारा की कोई बात किसी नकदी बिज्ञ पर नहीं 
लगेगी. 

(2) धारा () में जिस ले मद्दीने के अरसे की चरचा की 
गई है उसका हिसाब लगाने में वद्द समय नहीं गिना जायगा जब 
उस्र धारा की उप-धारा (सी) में जिस सदन की चरचा की गई है वह 
बरखास्त रहा हो या लगावार चार दिन से अधिक के त्िये मुज्ञववी 
कर दिया गया हो. 

.. (3) जब राजपति ने धारा () के अधीन दोनों सदनों की 
मिली जुली बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दे दिया दी, तो कोई 
सदन बिल पर आगे कारवाई नहीं करेगा, पर राजपति नोटिस की 
तारीख के बाद किसी समय भी, जो सतत्नब नोटिस में बताया 
गया है उसके लिये सदनों की मिली ज्जुली बेठक बुज्ा सकता है, 
ओर अगर वह ऐसा करे तो जिस तरह वह बताए उस तरह सदनों 
की बैठक होगी. 

(4) अगर दोनों सदनों की मिली जुल्ी बैठक में ऐसे सुधारों के 
साथ (अगर कोई ऐसे सुधार है तो) जिन्हें प्रिज्ी जुली बैठक ने मान 
लिया है, वह बिल दोनों सद॒नों के मोजूद ओर वोट देने वाले कुत्त 
मेम्बरों की बढ़ीयत से पास हो जाय, तो इस विधान के मतलबों के 
लिये यह समझा जाएगा कि बिल को दोनों सदनों ने पास कर 
दिया है. 


नकदी बिलों के बारे 
में खास दस्तूर 
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शर्ते कि मिली जुली बैठक में“ 


(ए) अगर वह बिक्ष एक सदन से पास हो कर 
दूसरे सदल में सुधारों के साथ पास नहीं द्दोता 
ओर जिस खदन सें बिल की पहल की गई थी 
उसको लोटा दिया जाता है तो उस बिल में 
घ्लिधाय ऐसे सुधारों के (अगर कोई ऐसे सुधार 
दो तो) जो बिल के पास होने में देर हो जाने 
के कारन ज़रूरी हो गए हों, कोई और सुधार 
नहीं रखा जायगा. 


(बी) अगर बिल इस तरह पास्र करके लौटा दिया 
गया है तो बिल्ल में केवज्ञष ऊपर बताए सुधार 
ओर ऐसे दूसरे सुधार हो रखे जा सकेंगे जो 
उन मासलों से संगत हों जिनके बारे में खदनों 
की एक राय नहीं है; 


ओर सदारत करने वाले आदमी का यह फ्रेसला कि इस धारा 
के अधीन कौन से सुधार लिये जा सझते हैं, आखरी होगा. 

(5) इस दफ़ा के अधीन भिल्ली जुली बेठक हो सकती 
है, और उसमें बिल पाप किया जा स्रकवा है, भले द्वी राजपति के 
सदनों की बेठक बुलाने के इरादे का नोटिस दिये जाने के बाद लोक 
सदन भंग कर दिया गया हो. 

09--() कोई नकदी बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा 
जायगा. 

(9) नक्नदी बिल क्ोक सदन से पास होकर रियासत सदन 
को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा जायगा और रियासत सदन 
बिल के आने की तारीख से चौद्ह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर 
अपनी सिफारिशों के साथ बिल लोक खद॒न को लोटा देगा, इस 
पर लोक सदन चाहे तो रियासत सदन की' सवारी स्रिफारिशें या कोई 
सी सिफारिश मान ले या न माने. 
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को, उन सुधारों के साथ जिनकी रियासत सदन ने सिफारिश की 
है और जिन्हें लोऋसदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास 
कर दिया है, 

(4) अगर लोक सदन रियासत सदन की सिक्रारिशों में 
से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि नकदी बित् 
को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफारिश रियासत 
सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें लोझऋ सदन ने डसे पास किया 
था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है. 

(8) अगर कोई नकृदी बिल लोक सदन से पाख होकर 
सिफारिशों के लिये रियासत सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे 
चौदह दिन के अरसे के अन्दर लोक सदन को न लौठाया गया हो, 
तो यह समझा जायगा कि इस अरखे के बीत जाने पर उस बिल को, 
उसी रूप में जिसमें लोकस्तदत ने उसे पास किया था, दोनों सदनों 
ने पास कर दिया है. 


]0--) इस खंड के सतल्नबों के लिये वह बिल 'नक़दी बिल 
सममा जायगा जिसमें केवल वद्दी बन्धान हों जिनका नीचे लिखे 
सब मामल्षों से या इनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी--« 

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट 
देना, उसे बदक्षना या उसकी क्ायदाबन्दी करना; 

(बी) रुपया उधार लेने की क्रायद/बन्दी करना, या भारत 
सरकार का कोई गारन्टी देना, या किस्ती ऐसी 
माली ज़िम्मेदारियों के बारे में, जो भारत सरकार 
नेले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो, क्वानून 
में कोई सुधार करना; 

(सी) भारत के सूठकोश या जोगाजोग कोश की रखबाली, 
ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना, या उसमें से 
रुपया निकालना; " 

(डी) भारत के सूठकोश में स्रे रुपए को खर्चे की मर्दों 
में डालना; 

(३) किसी खर्च को भारत के मूठकोश में से किये ज्ञाने 


“नक़री बिछ” की 
प्रिभाशा 


बिलों पर मंज़्री 
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वाला खचे ठहराना, या इस तरह के किसी खुचचे की 
रकम को बढ़ाना; 


(एफ) भारत के मूठकोश के हिसाब में या भारत के 
सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना या ऐसे 
रुपए की रखवाली करना या उस्रका निकास 
करना, या यूनियन या किसी रियासत के हिसाब 
किताब को पड़तालना; या 

(जी) (0) से (एफ) तक की उपधाराओं में दर्ज मामलों 
में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई ओर 
मामला, 


(2) किसी बिल को केवल्न इसी कारन नकदी बिल नहीं 
समझा जायगा कि बह जुरमाने करने, या रुपए पैसे का कोई दुसरा 
दंड देने, या लाईसंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके 
लिये फीख्र मांगने या फीस देने, का बन्धान करता है, या इस कारन 
कि वह मुक्तामी मतलबों के लिये किसी मुकासी अधिकारी या संस्था 
के कोई टेक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने 
या उस्रकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता दे. 

(8) अगर ऐसा कोई सवाल उठे कि कोई बिल नक़दी बिल 
है या नहीं, तो इस पर लोकसदन के सभामुख का फ्रैसला आखरी 
दटोगा. 

(4) जब कोई नकदी बिल दुफ़ा 09 के अधीन रियासत 
सदन को भेजा जाय ओर जब कोई नकदी बिज्ञ दफ़ा 7 के 
झधघीन मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे 
बिल पर लोक सदन के सभामुख की दूखखती खसनद होगी कि वह 
बिल्ल नकदी बिल है. 


कर 
]--ज्ब कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हो जाय तो 
उसे राजपति के सामने रखा जाोयगा, और राजपति ऐलान करेगा 


कि वह उस बिल्ञ पर मंजूरी देता हे या उससे अपनी मंजूरी रोक 
हक कर 


साली मामलों में दस्तूर [ 8॥ 


शर्ते कि किश्ली बिल के राजपति के सामने मंजूरी के लिये रखे 
जाने के बाद जितनी जल्दी हो स्रक्रे राजपति उस बिल को, अगर 
वह नक़दी बिल्ल नहीं है, तो एक ऐसे संदेखे के साथ खदनों को लौटा 
सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह विज्ञ पर या उसके 
किन्दीं बताए हुए बन्धानों पर फ्रिर से सोच विचार करें और खास 
कर इस बात को सोचें कि अगर राजपति ने अपने संदेसे में किन्हीं 
सुधारों की सिफारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना 
चाहिये या नहीं, ओर जब कोई बिज्ञ इस तरह वापिस किया जायगा 
तो उस संदेसे के अनुसार दोनों सदन बिल पर फिर से सोच 
विचार करेंगे, ओर अगर दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या 
सुधारों के खाथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये राजपति के 
सामने रखा जाता है, तो राजपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेगा. 
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]2--() राजपति इर माली साल के बारे में राजपंचायत के 
दोनों सदनों के सामने उस साल के लिये भारत सरकार की आमदनी 
ओर खर्च के तखमीने का एक ब्योरा रखवबाएगा जिसकी चरचा 
इस भाग में “सालाना माज्नी ब्योरा” कह कर की गई है. 
(9) सालाना माली ब्यौरे के अन्दर खर्चे के जो तखमीने 
रहेंगे उनमें यह रक़तमें अलग अलग दिखाई जाएंगी-- 

(ए) वह रक़में जो उस खच के ज्ञिये दरकर होंगी जिसे 
इस विधान में भारत के सूठकोश के खाते में पड़ने 
वाला खर्चे बताया गया है; और 

(वी) वद रक्तमें जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार 
दोंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि बह भारत 
के मूंठकोश में से किये जाएँ, 

ओर उसमें मालगुज़ारी खाते खचे और दूसरे ख्चों में फ़रक् 
किया ज्ञायगा. 

(8) नीचे लिखे ख्चे वह खच्चे होंगे जो भारव के मुठकोश 

के खाते में पड़े गे +* 

(ए) राजपति का वेतन ओर भत्ते और उसके, पद्‌ 


सालाना 
ब्यौरा 


माली 
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सम्बन्धी दूखरे खचे; 

(बी) रियासत सदन के ससनदी और उप-मसनदी और 
लोकसदन के सभामुख और उप-सभाम्रुख की 
तनखाहें ओर भत्ते; 


(सी) क़्रज़ा खर्च जिसके लिये भारत सरकार देनदार 
है, जिसमें सूदूं-ब्याज, बट् खाते का ख्च अर 
भुगतान ख्चे, और उधार लेने, क्रज्ञा जारी रखने 
ओर क़रज़ा चुकाने के सम्बन्ध में दूसरे खर्च 
शामित्ञ होंगे; 

(डी) (एक) बह तनखाहें, भरत और पेनशने जो आला 
अदालत के जजों को या घनके बारे में दी 
जानी हों; 

(दो) बह पेनशनें जो संघ अदालत के जज्ञों को या 
उनके बारे में दी जानी हों ; 

(तीन) वह पेनशनें जो किसी ऐसी हाईकोर्ट के जजों 
को य । 5 बारे में दी जानी हाँ जिसकी 
अमलदारी किसी ऐसे छेत्र में हे जो भारत 
के भूमाग में शामित्र है या जिसकी अमल- 
दारी इस विधान के आरंभ से पहले किस्री 
समय भी किसी ऐसे छेत्र में थी जो पहली 
पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियास्रत के 
जवाबी सूबे में शामिल था. 

(ई) भारत के दाव अफूसर ओर सर पड़तालिया को 
या उसके बारे में दी जाने बाली तनखाद, भक्त 
ओर पेनशन; 

(एफ) वह रक़में जो किसी अदालत या पंचायती अदालत 
के किसी फ्रेसले, डिगरी या पंच फ्रेसले को चुकाने 
के लिये द्रकार हों; 

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह बिधान या राजपंचायत 
कानून बनाकर ऐसा खंचे ठहरा दे... 
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8--(/) डबने तखभीने जितनों का सम्बन्ध भारत के मूठकोश 
के खाते में पड़नेवाले खर्च से है राजपंचायत के सामने वोट के लिये 
नहीं रखे जायेंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतहरूब नहीं 
लिया जाएगा कि बह राजपंचायत के किसी सदन में उन तखसीनों 
में से किसी पर बहस होने को रोकती है. 

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्चे से 
है देनगी की मांगों के रूप में लोक सदन के सामने रखे जाय॑ंगे, 
ओर लोक सदन को यद्द शक्ति होगी कि वह किसी मांग को संजूर 
कर ले य। संजूर करने से इनकार कर दे, या किसी सांग को उस 
सांग की दर्ज रकम में कुछ कम्ती करके संजूर कर ले. 


(3) राजपति की सिफ़ारिश के बिना किसी देनगी की 
सांग नहीं की जायगी. 


4-(]) दुफ़ा 8 के अधीन लोक सदन के देवगियां पास 
कर देंने के बाद जितनी जरदी हो सकेगा, एक बिल रखा जाएगा जिस 
में भारत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों 
को खर्च के मदों में डालने का बन्धान किया जाएगा 

(ए) जो देनगियां लोकसदन ने इस्र तरह पास कर 
दी हों; और 

(बी) भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले खर्च, पर 
जो किसी सूरत में भी राजपंचायत के सामने 
पहले से रखे हुए ब्योरे में दिखाई रक़म से अधिक 
न होंगे. 

(9) ऐसे किसी बिल में राजपंचायत के किसी सदन में 
सुधार का कोई सुझाव नहीं रखा जाएगा जिससे इस तरह पास्र की 
हुई किसी देनगी की रक़म घटाई बढ़ाई जा सके या उसके देन स्थान 
को बदल दिया जाए, या भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले 
किसी खर्च की रकम बदल दी जाए, ओर सदारत करने वाले आदमी 
का यह फ्रैखला कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया ज्ञा सकता 
है या नहीं आखरी द्ोगा. 


तखमीनों के बारे 
में राजपंचायन का 
द्स्तूर्‌ 


मह-बटवारा बिल 


पूरक, सहायक या 
अधिक देनगियां 
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(8) दफा 5 और 6 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, 
भारत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला ज्ञाएगा सिवाय 
जब कि इस दफ़ा के बन्धानों के अनुसार कानून पास्र कर फ्रे 
उसके ज़रिये बनी हुईं खर्चे की मर्दों के अधीन ऐसा किया जाए. 


]]8-), (०) अगर दुफ़ा त4 के बन्धानों के अनुसार बने 
किसी कानून से किसी खास सेवा पर चालू माली 
साल के लिये ख्चे किये जाने को अधिकारी 
हुईं रक्तत उस बरस के मतल्बों के लिये नाकाफ़ी 
पाई जाय, या जब किस्री चालू मात्री साल में 
किसी ऐसी नई सेवा के पूरक या सद्दायक खर्च 
की ज़रूरत पैदा हो गई हो जिसका विचार उस 
सात के सालाना माली ब्योरे में नहीं किया गया 
था, या 


(बी) अगर किसी माली साल क्री बाबत ,किसी सेवा के 
लिये मंजूर रक्तम से अधिक कोई रुपया उस 
सेवा पर उस साल खरे हो गया है, 


तो राजपति राजपंचायत के दोनों खदनों के खामने उस खचे के 
तखमीने की रक्नम को दिखाने वाला दूसरा ब्योरा रखबवाएगा या 
लोकसदन के सामने ऐसे अधिक खर्च की मांगें पेश कराएगा, 
जैसी सूरत हो . ह 


(9) ऐस्रे किसी ब्योरे और खचे या मांग के सम्बन्ध में, 
और ऐशी मांग के बारे में उस देनगी या खर्चे को पूरा करने के लिये 
भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मर्दों में डालने का अधि- 
कार देने के लिये बनाए जानेवाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 
9, 8 और 4 के बन्धानों का वह्दी असर होगा जो उनका 
सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए खर्चे या किसी देनगी की 
मांग, और उस खर्च या देनगी को पूरा करने के लिये भारत के 
मूठकोश में से रुपए को खर्चे की सदों में डालने का अधिकार देने 
के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में होता है, 
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]6--2) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के 
रहते भी, लो कसदन को यह शक्ति होगी क्ि-- 


(प) किसी देनगी पर वोट लेने के किये दफ़ा 3 
में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से 
पहले, ओर उस खर्चे के बारे में दफ़ा 4 के 
बन्धानों के अनुसार क्रानून पास होने से पहले, 
किसी माक्ती खाल के किसी भाग के लिये खर्चे 
के तखमीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंजूर 
कर दे ; 

(बी) भारत के स्राधनों पर किखी अचानक मांग को 
पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस 
सेवा के फेलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह 
मांग उन तफ़्सीलों के साथ बयान नहीं की जा 
सकती जो आम तोर पर साक़्ाना माली ब्योरे मैन 
दी जाती हैं, देनगी मंजुर कर दे; 


(सी) कोई ऐसी अलग देनगी जो किदस्धी माली स्राल की 
किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर 
कर दे; 

ओर राजपंचायत को शक्ति होगी कि क़ानून बनाकर, वह 
दगियाँ जिन मतलबों के लिये मंजू की गई हैं उनके लिये भारत 
के मूठकोश में से रुपए निकाज्नने का अधिकार दे दे. 

(2) धारा () के अधीन कोई देनगी मंजर करने के 
सम्बन्ध में, ओर उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी क़ानून 
के सम्बन्ध सें, दफा 8 ओर 4 के बन्धानों का वैसा ही असर 
होगा जैसा कि सालाना साली ब्योरे में बताए किद्धी ख्चे के बारे में 
कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा 
करने के लिये भारत के मूृठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में 
डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध 


में, होता दे. | 


|| 


दिस.ब॒ पर बोट, 
साख की बोट और 
अलस देनगियां 


प्रालो बिलों के ब्रारे 
में खास बन्धान 
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7--() दफा 0 की धारा () की (ए0) से (एफ्र) तक की 
उप-घाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान 
करने वाला कोई बिल या सुधार नहीं रखा जा सकेगा, न पेश किया 
जा सकेगा, ज़ब तक कि राजपति उसकी सिफ़ारिश न करें, ओर 
इस तरह का बन्धान करनेवाला कोई बित्न पहले रियासत सदन में 
नहीं रखा जायगाः 

शर्ते कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी 
टैक्स को कम करने या उसका अंत करने का बन्धान करता दो, 
इस धारा के अधीन कोई सिफ़ारिश दरकार न होगी. 

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए 
किसी मामले के लिये, बन्धान करने वाला नहीं खममका जाएगा कि 
वह ज्ुरमाने करने या रुपए पेसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों 


के छिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़रीस मांगने या 


दस्तृर के नियम 


फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस्र कारन कि बह मुक्तामी 
मतलबों के लिये किसी मुक्तामी अधिकारी या संस्था के कोई टेक्स 
लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उच्तकी 
क्ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है. 

(3) अगर किसी बिल के क़ानून बन जाने और उस पर 
अमल होने से भारत के मूठकोश में से खचे करना पड़े, तो उस बिल्ल 
को राजपंचायत का कोई सदन पास नहीं करेगा जबतक कि राज्नपति 
ने उस्र बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफारिश न 
की दो. 

आम दस्त्र 
]8--() इस विधान की शर्तों के अधीन रहते हुए राजपंचायत 
का हर सदन अपने दस्तूर ओर काम के संचालन की क्रायदाबन्दी 
करने के लिये नियम बना सकता है. 
(9) जबतक धारा () के अधीन नियम नहीं बनते तब 
तक द्रतूर के जो नियम ओर जो क्वायमी हुकुम इस विधान के जारी 
होने से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की कानून सभा के बारे में 
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सदन का ससनदी या लोकसदन का सभामुख, जैसी सूरत हो, उनमें 
अदल बदल ओर अनुकूलन कर सकता है, 

(8) राजपति, रियासत सदन के ससनदी और लोक 
सदन के सभासुख से सलाह करक्के, दोनों सदनों की मिली जुली 
बेठकों के बारे में और उनके बीच आवबा जाई के बारे में दस्तूर के 
तियम बना सहूता है. 

(4) दोनों सदनों की मिल्ती जुन्नो बैठक में लोक सदन का 
सभामुख या जब वह मौजूद न हो तो कोई ऐसा आदमी जिसे 
धारा (8) के अधीन बने द्रतूर के नियम तय करे बेठक का सदर 
होगा. 

9---प्राली काम को समय के अन्दर पूरा करने के मतलब के 
लिये, राजपंचायत, कानून बना कर, किसी माली मामले के सम्बन्ध 
में या भारत के मूठ कोश में से रुपए को खर्चे की मदों में डालने वाले 
किसी बिल के सम्बन्ध में, राजपंचायद के हर सदन के द्स्तूर की 
ओऔर काम के संचालन की क्रायदाबन्दी कर सकती है, और अगर 
इस तरह बने किसी क़ानून का कोई बन्धान दुफ़्ा 8 की घारा () 
के अधीन राजपंचायत के किसी सदन के बनाए किस्ती नियम से 
या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से जो उस दफा की धारा (2) 
के अधीन राजपंचायत के सस्वन्ध में असर रखता हो मेल नहीं 
खाता; तो उस मेल न खाने की दृद तक वह बन्धान ही चलेगा. 

420---]) भाग सन्नह में किस्ती बात के रहते भी, पर दफा 848 
के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायव का काम हिन्दी में या 
अंगरेज़ो में किया जायगाः 

शर्ते कि रियाखत सदन का सस्तननदी या लोकसदन का सभामुख 
या उनकी जगद् कास करने वाला कोई आदी, जैसी सूरत दो, किसी 
ऐसे मेम्बर को जो हिन्दी में या अंगरेज़ी में अपने आपको पूरी तरह 
अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मात भाशा में बोलने की 
इजाजव दे सकता है. ' 

(2) जब तक राजपंचायत क्लानून बनाकर कुछ और 
बन्धान न करे, तब तक इस दुफ़ा का, इस विधान के आरम्भ से 


माली काम के 
सम्बन्ध में राज- 
पंचायत के दस्हुर 
की कानून से 
क्ायदाबन्दी 


राजपंचायतर्मं काम 
से आनेवालो भाशा 


राज पंचायत में 
बहस पर॒ रुकावट 


राजपंचायत की 
कारवाई के बारे में 
अदालतें पूछन'छ 
नहीं करेंगी 


भा 


राजपंचायत की छुट्टी 
के दिनों में राजपति 
को राजहुकुम जारी 
करने की शक्ति 
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पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद, वही अखर होगा) मानों 
८या अंगरेज़ी में” ये शब्द इस दफा सें से निकाल दिये गए दो. 

9]--आतज्ा अदाल्ञत के या क्रिसी हाईकोर्ट के किखी जज ने 
अपने फ़रज़ निभा रने में जो कुल किया हो उसके बारे में राजपंचायत 
में कोई बहस नहीं की जायगी, सिवाय उस खमय जब कि राजपति 
को इस तरह की एक निवेद्नी देने के ज्ञिये सुकाव पेश द्वो जिसमें, 
जैसा कि आगे चल कर बन्धान किया गया है, उ्त जज को हटाने 
के लिये प्राथना की गई ह्वो. 

22--(]) राजपंचायत की क्रिसी कारवाई की स्रदुरु्ती के 
बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उम्रमें 
दस्तूर की कोई बेक़ायद्गी बताई गई है. 

(2) राजपंचायत का कोई अफ़सर या मेम्बर, जिसको इस 
विधान से या इध्षके अधीन, राजपंचायत के दस्तूर की या काम के 
संचालन की क्रायदाबन्दी करने के लिये, या राजपंचायत में व्यवस्था 
बनाए रखते के लिये, शक्तियाँ ह!खिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने 
के बारे में किसी अदालत की अमल॒दारी के अधीन न होगा. 


खंड तीन--राजपति की कानूनकारी शक्तियाँ 
98--(|) अगर किसी समय, सिवाय जब कि राजपंचायत के 
दोनों सदनों का इजल्ास हो रहा दो, राजपति को यह भरोसा हो 
जाय कि सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरन्त कारवाई करने की ज़रूरत है 
तो राजपति ऐप्ले राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे 
ज़रूरी मालूम हों. 

(9) इस्र दफ़ा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जायगा 
उसका वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किश्ी 
ऐक्ट का, पर हर ऐसे राजहुकुम को-- 

(ए) राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने रखा 
जायगा, और राजपंचायत के फिर मिलने से छे 
हफ्ते बीत जाने पर या अगर इस अरसे के बीत 
चुकने से पहले द्वी दोनों सदनों ने उस राजहुकुम 
को नापसन्द करने के ठद्दराव पास कर दिये हैं तो 
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इनमें से दूसरे ठहराव के पास होने पर, वह राज- 
हुकुम आगे अमल में नहीं रददेगा; और 
(ची) राजपति कभी भी वापस ले सहृता है. 
समझकाव--ज्ब राजपंचायत के सदनों को फिर से मिलने के लिये 
अल्लग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो, तो इस धारा के मतल्बों 
के लिये छे हफ़्ते का अरसा उन तारीखों में से पिछली तारीख से 
गिना जायगा. 

(8) अगर और जहाँ तक, इस दफ़ा के अधीन कोई राज- 
हुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे राजपंचायत को इंघ दिधान 
के अधीन क़ानून का रूप देने का अधिकार नहीं है, वहाँ तक वह 
राजहुकुम रद होगा. 


खंड चार--यूनियन की न्‍्यायकारी 
94--()) भारत की एक्रत आला अदालत द्ोगी जिसमें भारत 
का सरजज होगा और, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई 
अधिक गिनती न ठय करे तब तक सात से अधिक दूसरे जज 
नहीं होंगे. 

(9) आज्ञा अदालत के हर जज का नियोजन राजपति, 
आला अदालत के ओर रियासतों की द्वाईशोटों के उन जजों से 
सलाह करके, जिन्हें राजपति इस मतलच के लिये ज़रूरी समझे, एक 
हुकुमनामे से करेगा जिश्व पर उसके द्सख्यवव होगे और मुद्दर 
होगी, और वह जज पेंसठ बरस की उसर पूरी करने तक अपने 
पद पर रहेेगाः 

शर्ते कि सरजज को छोड़कर ओर किसी जज्ञ का नियोजन करने 
में भारत के सरजज की सल।ह हमेशा ली जायगीः 
ओर शर्ते कि-- 
(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दस खती लिखत 
भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ; 
(बी) धारा (4) में बताए ढंग से किसी भी जज को उसके 
पद्‌ से हटाया जा सकता है. 
(8) कोई आदमी आला अदाज्ञत का जज नियोजे जाने 


आला अदालत का 
क्रायम होना और 
उसकी बनावट 
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के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और 
(ए) कम से कम पांच बरस तक किसी हाईकोर्ट 
का या लगातार दो या अधिक हाईकोटों का 
जज न रह चुका हो; या 
(बी) कम स्रे कम दस बरस तक किसी हाईकोटे में 
या लगातार दो या अधिक हाईकोटों में वकील न 
रह चुका हो. 
(सी) राजपति की राय में नामी क्रानून शास्त्री न हो. 
समझाव ()--इस्र धारा में “हाईकोर्ट” का अर्थ है वह 
दाइक्ोटे जिसकी अमलदारी भारत के भूभाग के किसी भाग में है 
या इप्त विधान के आरम्भ से पहले किखी सम थी. 
समकाव (2)--इस धारा के मतलब के लिये उस अरसे को 
गिनने में जिसमें कोई आदमी वकील रहा दे वह अरसा भी शामिल 
कर लिया जायगा जब बकील बनने के बाद उसने किसी ऐसे जजी 
के पद पर काम किया द्वो जो ज़िज्ञा जज के पद से नीचा न हो. 


(4) आलत्ना अदाज़्त का कोई जज अपने पद से हटाया 
नहीं जायगा, सिवाय जब कि राजपंचायत के हर सदन ने एक दी 
इजलास में किसी जज के इस बिना पर हटाए जाने के लिये एक निबेदनी 
राजपति के सामने रखी हो, कि उस जज का बदब्योहार या उसकी 
नाक़ाबत्तियत साबित हो चुकी है, और उस निवेदनी का सदन के 
कुल्ष मेम्बरों की बढ़ीयत ने ओर सदन में उुच समय मोजूर ओर 
वोट देने वाले भेम्बरों में स्रे कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत ने 
समर्थन किया हो, और इसके व'द्‌ राजपति एक हुकुप जारी करके 
उस्र जज को हटाए. 

(5) धारा (4) के अधीन निवेदनी रखे जाने के छिये और 
किसी जज के बदब्योहार या नाक़ाबलियत की जांच और सबूत के 
लिये जो द्तस्तूर होगा उसकी क्रायदाबन्दी राजपं वायत क़ानून बना 
कर कर सकती है. 


(6) दर बह आदमी जो आला अदालत का जज नियोजा 
ज्ञाए अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी 


यूनियन की न्यायकारी [ 6] 


दूसरे आदमी के सामने, जिसे राजपति ने इस काम के लिये नियोजा 
हो, उस रूप में हलफ़ उठ,यगा या वचन भरेगा जो इस मतलब के 
लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है ओर उच्च पर दूसखद करेगा. 


(7) कोई आदमी जो आला अदाकज्षव के जज के पद पर 
रह चुका है, भारत के भूसाग के भन्‍्दर किसी अदाल्नत में या किसी 
अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा. 

28--) आला अद्दाज्ञव के जज्नों को बह तनखाहें दी जायंगी 
जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं. 


(2) हर जज वह निजनियस ओर भत्ते पाने का हकदार 
होगा ओर छुट्टी ओर पेनशन के बारे में उम्तके वह अधिकार होंगे 
जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन 
तय कर दिये जायूँ, ओर जब तक इस तरद्द तय नहीं किये ज्ञाते 
तब तक उसको वह नि्रनियम, भत्त और अधिकार मिलेंगे जो 
दूसरी पट्टी में बताए गए हैं: 

शर्ते # किसी जज के नियोजन के बाद उसके निजनियमों या 
भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे सें उसके अधिकारों में कोई 
ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे बह घाटे में रहे. 


26--जब भा रत के सरजज का पद सूना हो या जब नामौजूदगी 
या किसी और कारन से सरजज अपने पद के फ़रज्ञ पूरे न कर सझ्ले 
तो उसके पद के फ़रज्ञ उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक 
ऐसा जज्ञ पूरा करेगा जिसका राजपते इस मतलब के लिये नियो- 
जन करे. 


27--(!) अगर किसी समय आला अदालत के इज्जलास 
करने या जारी रखने के लिये अदालत के जजों का कोरम पूरा न हो, 
वो भारत का सर जज, पहले स्रे राजपति की अनुमति लेकर, किसी 
हाईकोर्ट के किसी ऐसे जज से, जो क़ायदे से आला अदालत 
के जज्ञ नियोजे जाने के जोग हो, और जिश्ले भारत का सरजजञ्ञ 
उस्र पद पर नामज़द कर सके, उस हाईकोटे के सरज्ञज़ से सलाद 
कर के, जितने अरसे के लिये ज़रूरी दो, आला अदाज्ञत की बैठकों 


जजों को तनखादें 
बगरा 


कारकर सर जज 
का नियोजन 


ज़हूरती जजञ्चों का 
नियोजन 


आला अदालत की 
बठकों में सेवामुक्त 
जजों का आन। 


आला अदालत एक 
नज़ोरी अदालत 
होगो 


आला भदालत के 
ब्ठने की जगह 
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में ज़रूरती जज की हैसियत से आने के लिये लिख कर प्रार्थना कर 
सकता है. 


(4) जिस जज को इस तरह नामज़द किया गया हो 
उसका यह फ़रज़ होगा कि वह, अपने पद के और फ़रज़ों को पूरा 
करने से पहले, जिस खमय और जितने अरसखे के लिये उसकी 
हाज़री दरकार हो, आत्ना अदालत की बैठकों में आए, और जब 
तक वह इस तरह आता रहेगा उम्चको भाला अदात्ञत के ज्ञज् की 
पूरी अमलदारी, शक्तियां और निञज्ननियम मिलेंगे और बह जज के 
फ़रज़ निभारेगा. 

[98---इस खंड में किसी बात के रहते भी, भारत का सरजज्ञ 
किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे 
आदसी से जो कभी आला अदालत के या संघ अदालत के ज्ञज के 
पद्‌ पर रह चुका है, प्राथना कर सकता दै कि बह आला अद्दाल्त के 
जज की देसियत से बेठे ओर काम करे, और हर वह आदमी जिससे 
इस तरह की प्रार्थना की गई दो, जब तक वह इस तरह बैठेगा और 
काम करेगा उन भत्तों का हक्॒दार होगा जो राजपति हुकुप्र देकर तय 
कर दे ओर उसे आला अदालत के ज्ञज की सारी अमलदारी, 
शक्तियाँ ओर निजनियम मिलेंगे, सगर वह किसी ओर तरह उस 
अदालत का जज नहीं सममा जायगा: ॥।॒ 


शत्त कि इस दफा की क्रिस्सी बात से यह नहीं समका जायगा 
कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर को गई दे आला 
अदालत फा जज बन कर बेठना और काम करन। होगा जब तक कि 
बह ऐसा करने को राज़ी न हो जाय, 


]29--आज्ञा अदालत एक नजीरी . अदालत होगी और इसे 
अपनी तौद्दीन के लिये सज्ञा देने की शक्ति समेत नज़ोरी अदालत 
की सब शक्तियां होंगी. 


१0--आल्षा अदालत देहली में या किसी और ऐसी जगद या 
जगह्दों में बेठेगी जो भारत का सर जज, राजपति की रज़ामन्दी से, 
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8--इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, नीचे लिखे आला अदालन को 
मामलों में पहली सुनवाई का अधिकार आला अदालत को होया 'देली छुनवाई का 
ओर किसी दूसरी अदालत को नहीं होगा-- 003; 
(ए) भारत सरकार और एक या अधिक रियासतों के बीच 
कोई मझूगढ़ा; या 
(बी) कोई ऐसा झगड़ा जिस में भारत सरकार ओर एक या 
अधिक रियासतें एक तरफ हों और एक या अधिक 
रियासतें दूसरी तरफ हों ; या 


(सी) दो या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा. 

यह अधिकार उस सूरत में ओर उस्त हद तक ही होगा जिम्न 
हद तक उस्र मंगड़े में कोई ऐसा (क्ानूनो या वाक़याती) सवाल 
उठता दो जिस पर किसी क़ानूनी अधिकार का होना या डश्का 
फेल्ााव निर्भर हो: 

शर्ते कि सुनवाई का यह अधिकार उस माग़े में नहीं होगा-- 

(एक) जिसमें एक फुरीक् पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई 
रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, 
मुआहिदे, इक़रारनाम्रे, सनद या ऐसे ही किसी ओर पट्ट॑ की किसी 
शत से उठा है जो इस विधान के आरंभ से पहले किया गया था या 
लिखा गया था और जो विधान के आरंभ के बाद अमत्न में रहा 
है या रखा गया है; | 

(दो) जिसमें एक फुरीक् कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा 
किसी ऐसे संधिनामे, सममौते, मुआहदे, इक़रारनामे, सनद या ऐसे 
ही किसी और पट्टे की किसी शर्ते से उठा है जिसमें यह बन्धान 
कर दिया गया है कि इस अमलदारी का फेल्लाव उस तरह के मूगढ़े 
तक नहीं होगा... 

82-- () अगर भारत के भूभाग में कोई हाईकोट यह कुछ सूरतों में 
सनद दे दे कि उस्रकी किसी दीवानी, फ़रौज़दारी या दूसरी कारवाई भाछा अदालत को 
में इस विधान के अर्थ करने के बारे में क्रानून का कोई ठोस सवात्ञ ईरकोटीं को 
उठता है तो उस्र कारबाई में उस हाईकोट के किसी फ़ैसले, डिगरी कक पक 
या आखरी हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी, 3 


दीवानी मामलों के 
बारे में हाईकोटो 
की अपीले सुनने 
की आला अदालत 
की अपीली अमल- 
दारी 
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(2) जहाँ हाईकोर्ट ने उम्ध तरह को खनद देने से 
इनकार कर दिया हो, वहां अगर आला अदाज्षत को भरोसा हो 
जाए कि उस मुकदमे में विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का 
कोई ठोस सवाल उठता है तो आला अदालत इस तरह के फ्रेसले, 
डिगरी या आखरी हुकुम की अपीजत् करने के लिये खास इजाजत दे 
सकती है. 

(8) जहां इस तरह की सनद दे दी गई हो, या इस तरह 
इजाजत दे दी गई हो, वहां उच्च मुकदमें का कोई फ़रीक़ इस्र बिना 
पर कि किसी ऐसे सबाल का फ्रेसला जिसकी चरचा ऊपर को गई है 
ग़ज़्व दिया गया है, ओर आला अदालत की इजाज़त से किसी 
दूसरी बिना पर भी, अपील कर सकता है. 

समझाव--इस दुफ़/ के सतत्बों के लिये “आखरी हुकुम” 
शब्दों में बह हुकुम शामिल है जो किसी ऐसे डठावे का फ़ेसला करता 
दो जिसका फ्रेसला अगर अपील करने वाले के हक़ में हो जाए तो 
बह मुकदमे को निबटाने के लिये काफ़ी हो. 

88--न्‍0) भारव के भूभाग में हर हाईकोर्ट की किसी दीवानी 
कारवाई ; के अन्दर क्रिसी फ्रेसले, डिगरी या आखरी हुकुम 
की अपील आला अदालत में की जा सकेगी, अगर हद्वाइकोट्ट यह 
खनद दे दे कि-- 

'ए) सबसे पहली अदालत में जिस चीज़ पर झगड़ा था 
ओर जिस पर अपील के खमय तक मंगड़ा चत्न 
रहा है, उसको रक़म या मात्षियत बीस इज़ार 
रुपए से कम नहीं थी और न है, या उस रक़तम पे 
कम नहीं है जो राजपंचायत क्रानून बनाकर इस 
काम के लिये तय करदे ; या 

(बी) उस्र फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में सीधे या 
ना सीधे उतनी ही रक्तम या मातलियत की जञायदाद 
के सम्बन्ध में कोई दावा या सवात्ञ आ जाता 
है या 


(सी) ग्क्दसा आला अदाकत में अपील के क्लाबिल है; 
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ओर अगर उपधारा (सी) में जिस मुक़ इमे की चरचा की गई 
है उश्चको छोड़कर किसी और मुक़दमे में, उस फ्रैसले, डिगरी या 
आखरी हुकुम में जिसकी अपील की गई है, ठीक निचली अदालत के 
फ़ेसले को ही पक्का क्रिया गया हो, तो दाईकोटं यह भी सनद दे 
कि अपील में कानून ऋा कोई ठोस सवाल आ जाता है. 

(2) दफ़ा 82 में किसी बाद के रहते भी, कोई फ़रीक्ष जो 
धारा () के अधीन आला अदालत सें अपील करे वह इस तरह के 
अपील की एक बिना यह भी रशख्त सकता है कि मुक्तरमे में, इस 
विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, कानून के किसी ठोख सवात्न का 
फ़ैसला ग़लत दिया गया है. 

(3) इस दफ़ा में किस्सो बात के रहते भी, किसी हाईकोर्ट 
के किसी एक जज के क्िस्री फ़रेसले, डिगरी या आखरी हुकुम के 
खिलाफ़ आला अदालत में कोई अपील नहीं की ज्ञा सकेगी, जबतक 
कि राजपंचायत क़ानून बना कर कोई ओर बन्धान न कर दे. 


84--() आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी 
हाईकोर्ट की किसी फ़ोजदारी कारवाई में किसी फ़रे सले, आखरी 
हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील सुनने का अधिकार होगा अगर 
हाईकोटे ने--- 

(ए) अपीज्ष में किसी मुलज़िम की बेगुनादी के हुकुम को 
उल्नट दिया हो, और उसको सौत की सज्ञा दे दी 
हो; यथा 

(वी) कोई मुकदमा अपने अधिकार के सातहत किसी 
अदालत से हटाकर जाँच के लिये अपने थास 
मंगवा लिया हो, ओर उसमें मुलज्ञिम को दोशी 
ठहराया हो और मौत की सज़ा दी हो; या 

(सी) यह सनद दी हो कि सुक्द्सा आला अदालत में 
अपीकत्त के क्राबिल हैः 

शर्ते कि उपधारा (सी) के अधीन अपील उन बन्धानों के अधीन 
रहते हुए ही की जा सकेगी जो दफा 45 की धारा (१) के अधीन 


फौजदारी मामलों 
के बारे में आछा 
अदालत की अपीली 
अमलदारी 


मौजूदा क़ानून के 
अधीन संघ भदारकून 
की अमलदारी और 
शक्तियों से आला 
अदालत का काम 
ले सकना 


आला भद्‌छत का 
अपीक की खास 
इजाज़त देना 


आला अदालत के 
फसलों या हुकुमों 
पर नज़रसानी 


आला अंदालत को 
अमलदारी को 
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इस बारे में बनाए जायोेँ और उन्र शर्तों के अधीन होगी जो 
हाइकोट क्रायम कर दे या चाहे. 

(2) राजपंचायत, क़ानून बना कर, उन शर्तों और सीमा झ 
के अधीन रहते हुए जो उस क़ानून में बताई गई हों, आला अदा- 
लत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोट की किसी फ़ौजदारी 
कारवाई में किसी फैसले, आखरी हुकुप्त या सज़ा के हुकुम की 
अपील लेने और सुनने की और अधिक शक्तियाँ दे सकती है. 

88--जब तक राज पंचायत क़ानून बना कर कुछ और बन्धान 
न कर दे, तव तक आल्ना अदालत की अमलदारी और शत्तियाँ किसी 
ऐसे मामले के बारे में भी होंगी जिस पर दुफ़ा 38 या दफ़ा 84 
के बन्धान लागू नहीं होते, अगर उस मामत्े के सम्बन्ध में उस 
अमत्दारी और उन शक्तियों से किसी मौजूदा क्रानून के अधीन इस 
विधान के आरंभ से ठीक पहले संघ अदालत काम ले सकती थी. 
86--(]) इस खंड में किसी बात के रहते भी, आला अदालत, 
अपनी समम से, किसी मुकदमे या मामले में, भारत के भूभाग के 
अन्दर की किसी अदालत या पंचायती अदाज्नत के किसी फ़ैसत्ते 
डिगरी, निबटारे, सजा के हुकुम या दूसरे हुकुम को अपील करने 
की खास इजाजत दे सकती हे 
(9) धारा () की कोई बाव किसी ऐसे फैसले, निब्रटारे, 
सज्ञा के हुकुम या दूसरे हुकुप्र पर क्ञागू नहीं होगो जो किसी ऐद्ी 
अदालत या पंचअदाज्षत ने दिया हो जो अदालत या पंच अदालत 
हथियार बन्द फ़ोज़ों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी क्वानून से या उसके 


अधीन बनाई गई हो. 
897--राजपंचायत॒ के बनाए छिस्री कानून के बन्धानों का या 


दफा 46 के अधीन बने किन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए, आला 
अदाज्ञत को हर फ्रैसले पर जो उसने सुनाया हो या इर 
हुकुम पर जो उसने दिया हो नज़रसानी करने की शक्ति 
होगी. 

88--) आला अदालत को, यूनियन तालिका में दर्ज किसी 
भी मासले के बारे में, वद्द अमलदारी ओर शक्तियां भी होंगी जो 
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(2) आला अदालत को किसी भी मासले के बारे में वह 
अमलदारी ओर शक्तियां भी होंगी जो भारत सरकार और किसी 
रियासत की खरकार आपस में खास ससममकौता करके उसे सॉंप दें, 
अगर राजपंचायत क़ानून बना कर इस बात का बन्धान कर दे 
कि आला अदालत उस अमलदारी और उन शक्तियों से काम के 
खकती है. 


89--राजपंचायत, क्वानून बनाकर, दफ़ा 82 की धारा (9) में 
बताए मतलबों को छोड़ कर किसी और मतलब के लिये, निर्देश, 
हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति आला अदालत को सॉंप 
सकती है; इन परव,नों में परवाना तन-तलबी, परवाना हुकुम, 
परवाना मनाही,' परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिप्तल- 
मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं. 

40--राजपंचायत, क़ानून बना कर, आला अदालत को ऐसी 
पूरक शक्तियां सॉपने का बन्धान कर सकती है जो इस विधान के 
किसी बन्धान से बेमेल न हों और जिनको राजपंचायत इस मतलब 
के लिये.ज़रूरी या चहीती समझे कि आला अदालत उस्र अमलदारी 
से अधिक असरदार ढंग से काम ले सके जो इस विधान में या 
इसके अधीन उस अदालत को दी गई हैं. 

4--आला अदालत जो कानून ठहृरा देगी उससे भारत के 
भूभाग के अन्दर की सब अदालतों बँधी होंगी. * 


442--(]) अपनी अमलदांरी से काम लेने में आला अदालत 
कोई ऐसी डिगरी जारी कर सकती है या कोई ऐसा हुकुम दे सकती 
है जो किसी ऐसे मुकदमे या सामले में, जो उसके सामने पेश हो, 
पूरा इन्साफ़ करने के लिये ज़रूरी हो, और उस डिगरी या उस हुकुम 
पर भारत के खारे भूभाग में उस ढंग से अमल कराया ज्ञा सकेगा 
जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अघीन 
बताया गया हो, ओर जबतक इस्र काम के लिये इस तरद्द बन्धान न 
किया जाय तब तक उस्र ढंग से अमल कराया जायगा जो राजपति 
हुकुम देकर बताए. 


आला अदालत को 
कुछ परवाने जारी 
करने को शक्तियां 
सॉंपना 


आला भदालत की 
सहायक शक्तियां 


आला अदालत जो 
क़ानून. ठद्दरा दे 
उससे सब अदालत 
बंधी होंगी. 

आला अदालत की 
डिगरियों और 
हुकुमों पर अमल, 
और खोज वणगेरा 
के बारे में हुकुम 
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(9) राज्ञ पंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों 
के अधीन रहते हुए जो इस काम के लिये बना हो, आला अदालत को 
भारत के सारे भूभाग में पूरी और हर तरद्द की शक्ति होगी कि वह 
किसी आदमी को दाज़िर कराने, किन्हीं कागज़ पत्रों को खोज 
निकलवाने या पेश कराने, या खद्‌ अपनी किसी तौहीन वी जाँच 
बराने या उसकी सज़ा दिलाने के लिये कोई हकुम जारी करे, 

राजपति को आला 43--]) अगर किसी समय राजपति को सालूस हो कि कोई 

अदालत से राय ऐसा कानूनी या वाक़याती सवात्ञ उठा है या उठ सकता है जो इस 

पी तरह का और इतने लोक मदत्व का है कि उस पर आला अदालत 
की राय लेना समयोचित होगा, तो वह उस खबाल को सोच विचार 
के लिये आज्ञा अदालत के पास भेज्ञ सकता है, और आला अदालत, 
ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक सममे, उस सवाल पर अपनी राय 
की रिपोर्ट राजपति को भेज सकती है. 

(2) दफ़ा 8 की शततें की धारा () में किसी बात के 
रहते भी, राजपत्ति, उस धरा में ज्ञिस तरह के मंगड़े का ज़िक्र आया 
है, उसे राय के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, ओर 
आता अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जिसने वह ठीक सममे, उस 
मंगड़े पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को देगी. 

दीवानी और न्‍्याय-... /47भारत के भूभाग के ख़ब दीवानी ओर न्यायकारी अधि- 


कारी अधिकारियों कारी आल्ा अदालतृ की मदद के लिये काम करेगे. 
का भाला अदालत 

की मदद के लिये 

काम करना 


अदालत के नियम 446--(!) किसी भी ऐसे क़ानून “के बन्धानों के अधीन रहते 
बगेरा हुए जो राजपंचायत बनाए, आज्ञा अदालत, समय समय पर, 
राजपति की रज़ामन्दी से, अपने काम और दस्तूर की आम 
क्ायदाबन्दी के लिये, नियम बना सकती है, जिनमें नीचे लिखे 
नियम भी हो सकते हैं-- 
(ए) उस अदालत के सामने वकालत करने वाले लोगों 
के बारे में नियम ; 
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(बी) अपीलें सुनने के दस्तूर के ओर अपीक्षों से सम्बन्ध 
रखनेवाले दूसरे मामलों के बारे में नियम, जिनमें 
यह भी आजायगा कि कितने समय के अन्दर 
अदालत में अपीलें दाखिल हो जानी चाहिये; 

(सी) भाग (तीन) के ज़रिये दिये हुए अधिकारों में से 
किसी पर अमल कराने के लिये उस अदालत में 
कारवाई के नियम ; 

(डी) दफ़ा 784 की धारा (!) की उपधारा (सी) के 
अधीन अपीलें लेने के बारे में नियम ; 

(ई) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन उस 
अदालत के सुनाए हुए किसी फ़ैसले या उसके 
किसी हुकुम पर नज़रसानी की जा सके, ओर इस 
तरह की नज़रखानी के लिये दरतूर संबंधी नियम 
जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के 
अंदर इस तरह की नज़रस्ानी के लिये अदालत 
में दरखारतें दृखिल की जा सकती हैं ; 

(एफू) उस अदालत के अन्द्र किसी कारवाई के ख़चों 
आर उस्र कारबाई के श्रसंगी ख्चों के बारे में, 
ओर उस अदालत की कारवाई के सम्बन्ध में की 
जाने बाली फीसों के बारे सें नियम ; 

(जी) जमानत की मंज़ री के बारे में नियम ; 

(एच) कारवाई रोक दिये जाने के बारे में नियम ; 

(आई) किसी ऐसी अपीज्ष को कटपट निबटा देने के लिये 
बन्धान करनेवाले नियम जो अपील अदालत की 
निगाह में चर दो या तंग करने के लिये या देर 
लगाने के लिये की गई हो ; 

(जे) दफ़ा 3!7 की धारा () में जिस पूछताछ की 
च्रचा की गई दे उसके द्रतूर के नियम. 


(2) धारा (8) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, जो नियम 
इस दफ़ा के अधीन बनाए जायेँ उनमें यह तय किया जा सकता दे 


आला अदालत के 
अफ़सर और नौकर 
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कि किसी मतत्नब के लिये कम से कम कितने जज्ञ बैठेंगे, और उनमें 
इस्र बात का बन्धान भी किया जा सकता है कि अकेले जजों और 
डिविज्ञन अदालतों की क्या कया शक्तियाँ होंगी, 

(8) किसी ऐसे मुक़द्मे का फ़ैसला करने के लिये जिसमें 
इस बिधान के अथ करने के सम्बन्ध में क्रानून का कोई ठोस सवाल 
उठता हो, या दफ़ा 48 के अधीन राय लेने के लिये आए हुए किसी 
मामले को सुनने के लिये, जो जज बैठेंगे उनकी गिनती कम से कम 
पाँच होगी: 

शर्ते कि जहाँ दफ़ा 82 को छोड़कर इस खंड के किसी और 
बन्धान के अधीन अपील सुननेवाल्ी किसी अदाज्ञत में पाँच से कम 
जज हैं, और अपील सुनने के दौरान में अदालत को भरोसा हो 
जाय कि अपील में, इस विधान के अथ करने के संबन्ध में, कानून 
का कोई ठोस सवाक्ष उठता है, जिसका तय करना अपील के फ्रेसले 
के लिये ज़हरी है, तो बह अदालत ऐसे सवाल को राय के लिये 
किसी ऐसी अदालत के पास भेज देगी जो इस धारा के अनुसार 
ऐसे किसी मुक्तदमे का फ़ेसला करने के लिये, जिसमें इस तरह का 
सवाल आता है, बनाई गई हो, और उस अदालत की राय आते 
पर उस्र राय के मुताबिक्त उस अपीक्ञ का फ्रेसज्ा कर देगी. 


(4) आला अदालत सिवाय खुले इजलास के अपना कोई 
फ़ैसज्। नहीं देगी, और दफा 48 के अधीन कोई रिपोर्ट नहीं करेगी 
जब तक कि वह रिपोर्ट ऐसी राय के मुताबिक़् न हो जो खुले 
इजलास में दी गई है. 

(8) आला अदालत कोई फ्रेसला और ऐसी कोई राय नहीं 
देगी जबतक कि मुक़्द्मे की सुनवाई के समय मोजूद जजों की 
बड़ीयत उससे सहमत न हो, पर इस धारा की किसी बात से 
यह न सममा जायगा कि वह किसी जज को जो सहमत नहीं है 
अपना अनमिल फ्रेसला या अनसिल राय देने से सोकती है. 


46--() आला अदालत के अफ़सरों और नोकरों का नियोजन 
भारत का सरजज या अदालत का बह दूसरा जज या अफ़सर करेगा 
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से नियोजेगा, और वह अपने पद से केवल उसी ढंग से ओर उन्हीं 
बिनाओं पर हटाया जा सकेगा ज्ञिन पर आला अदालत का कोई 
जज हटाया जा सकता है. 


(9) हर आदमी जो भारत का दाब अफ़सर और सर 
पड़वालिया नियोजा जाए, अपना पद संभाज्नने से पहले, राजपति के 
या किसी ऐसे आदमी के सामने जिसको राजपति इस काम के 
लिये नियोजे, तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दज्े रूप के अनुसार, 
इहलफ़ उठायगा या बचन भरेगा भौर उस पर दखखतव करेगा. 


(3) दाब अफ़सर और सर पड़तालिया की तनखाह और 
नौकरी की दूसरी शर्तें बह होंगी जो राज्रपंचायत क़ानून बना कर 
तय करें, और जब तक इस तरद् तथ न हों तब तक वह होंगी जो 
दूसरी पट्टी में दर्ज हैं : 


शर्ते कि दाबअफ़सर और सर पड़तालिया की तनखाह में, ओर 
छुट्टी या पेनशन के बारे में या खेवामुक्त होने की उमर के बारे में 
उसके अधिकारों में, उच्चके नियोजन के बाद, कोई ऐसी अद्ल बदल 
नहीं की जायगी जिससे वह घादे में रहे. 


(4) अपने पद्‌ से हट जाने के बाद दाब अफ़सर ओर 
स्तर पडुतालिया भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की 
सरकार के अधीन ओर कोई पद लेने का पात्र न होगा. 


(5) इस विधान के बन्धानों के ओर राजपं चायत के बनाए 
किसी क्वानून के अधीन रहते हुए, भारत पड़ताल और हिसाब मदद- 
कमें में नौकरी करने वाले लोगों की नोकरी की शर्तें और दाब अफ़- 
सर ओर सरपड्वालिया की शासनी शक्तियां वह होंगी जो कि, दाव 
अफम्तर और सर पड़तालिया से सलाह करने के बाद, राजपति 
नियम बनाकर तय करदे. 


(6) दाब अफूसर और स्वर पड़तालिया के दफ्तर के शासनी 
खर्च, जिसमें उस दफ्तर में नौकरी करने वाले लोगों को या उनके 
बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भमत्त और पेनश्नें भी शामिल 
होंगी, भारत के मूठकोश के खाते में पड़े गे. 
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49, दाव अफूसर ओर सर पड़तालिया यूनियन के, और 
रियासतों के ओर किस्री दूसरे अधिकारी या संस्था के हिसाब किताब 
संबंधी ऐसे फ़रज़ों को पूरा करेगा और ऐसी शक्तियों से काम लेगा जो 
राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताई जञाय॑, 
ओर जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता 
तब तक वह यूनियन ओर रियास्त्रतों के हिसाब किताब के संबंध में 
ऐसे फ़रज्ञ पूरा करेगा और उन शक्तियों से कास लेगा जो हिन्द 
डोमिनियन ओर सूबों के हिसाब किताब के संबंध में अल्नग अलग 
इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सर पड़ताज्निया को 
सोंपी गई थी या जिनसे वह काम ले सकता था. 

50--यूनियन के और रियासतों के हिखाब किताब उस रूप 
में रखे जायंगे जो भारत का दाब अफ़सर ओर खर पड़तालिया, 
राजपति की रज़ामन्दी से, तय कर दे. 


8--() युनियन के दिस्ाब किताब के खंबंध में भारत के दाव 
अफसर और खर पड़तालिया की रिपोर्ट राजपति को दी जायंगी, 
ओर राजपति उन्हें राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा. 

(2) किसी रियासत के हिसाब किताब के संबंध में सारत 
के दाब अफ़तर और सर पद्तालिया की रिपोर्ट' उस रियासत के 
रियात्वतपति या राजप्रमुख को दी जायंगी और रियासतपति या 


राजप्रमुख उनको उस रियासत की क़ानून सभा के खामने रखवायगा. 


दाब अफसर और 
सर पड़तालिया के 
फरज्ञ और शक्तियाँ 


दावअंफ़तर और 
सरपड़तालिया को 
ट्िसाब किताब के 
सबंध में निर्देश 
देने की शक्ति 


पड़दाहू की रिपोर्ट 


हे 
भाग छे 
पहली पट्टी के माग (०) की रियासतें 
खंड एक--भआाम 
परिभाही। 82--इस भाग में, अगर प्रसंग से कुछ ओर दरकार न हो, 


“रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज कोई 
रियासत, 


खंड दो--काजकारी 
रियासतपति 


रियासतों वें 538--हवर रियासत का एक रियासतपति होगा. 
रियासतपति 


रियासत की 84--() रियास्तत की काजकारी शक्ति रियासतपति को हासिल 
काजकारी शक्ति. होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफूघरों के जरिये इस्र 
विधान के अनुसार काम लेमा. 
(2) इस दफा की किसी बात से-- 

(ए) जो काम किसी मौजूदा क्रानून ने किस्लरी दूसरे 
अधिकारी को सोंपे हैं बह काम रिया श्षतपति को 
तबदीले नहीं खममे जायंगे; या 

(बी) राजपंचायत को या रियास्रत की क़ानून सभा को 
इस बात से नहीं रोका जा! सकेगा कि वह क़ानून 
बनाकर कोई काम रियासतपति के अधीन किसी 
अधिकारी को सॉंपे. 


रियासतपति का 55--हर रियासत के रियासूतपति को राजपति अपने देस- 
जा खती और मोहर लगे हुकुमनामे से नियोजेगा. 


रियासतपति की 86--() राजपति के इच्छाकाल तक रियासतपति पद पर 
पक मय रहेगा. 


(2) राजपति के नाम अपनी दसखंती लिखत भेजकर 
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(8) इस दफ़ा में ऊपर के वन्धानों के अधीन रहते हुए 
रियासतपति पद संभालने की तारीख से पाँच बरस की मियाद तक 
पद पर रहेगा: 

शर्ते कि रियास्रतपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने 
पदगाही के पद सँभालने तक पद पर रहेगा. 

87--कोई आदमी रियासतपति नियोजे जाने का पात्र न होगा 
जबतक कि वह भारत का नागर न हो और अपनी उमर का पेंतीसवाँ 
बरस पूरा न कर चुका हो. 


88--(॥) रियास्रतपति राजपंचायत के किसी सदन का या 
पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की क्वानून सभा के किसी सदन का 
मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या 
किसी ऐश्डी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेस्वर 
रियासतपति नियोजा ज्ञाए, तो यह समम्ता जाएगा कि उसने उस 
सदन की अपनी सीट रियास्रतपति का पद संभालने की तारीख 
को सूनी कर दी है. 

(2) रियासतपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं 
रहेगा. 

(8) रियासतपति बिना किराया दिये अपने खरकारी 
मकानों के इस्तेमाल करने का हकदार होगा और वह उन बेतनों, 
भत्तों और निजनियमों का भी दक़॒दार होगा जो राजपंचायत क़ानून 
बना कर तय कर दे, भोर जबतक इस के लिये इस तरहदह्द 
बन्धान न हो तब तक वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का 
हक़दार दोगा जो दूसरी पढ़ी में दर्ज हैं, 

(4) रियासतपति के वेतन और भत्त उसको पदु-मियाद्‌ 
के दौरान में घटाए नहीं जाय॑गे. 


रियासतपति नियोजे 
जाने के लिये 
जोगताएं 


रियासतपति के पद्‌ 
की शर्ते 


489 - हर रियासतपति और रियासतपति के काम निभारने वाला रियासतपति का 


हर आदमी अपना पद संभालने से पहले उस रियासत के संबंध 
में अमलदारी रखनेवाली हाईकोटे व्द्े खरजज्ञ यां उसके मोजूद त्त्‌ 
होने पर उस अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मित्र 


हलफ उठाना या 
वचन भरना 


कुछ जोगाजोग में 
रियासतपति के 
काम निभारना 


रियासतपति को 
कुछ सूरतों में माफ़ी 
बगेरा देने और 
सज़ा के हुकुर्मों को 
रोके रखने, बाक़ो 
हुकुम रद्द कर देने 
या सज़ा का रूप 
बदल देने को शक्ति 


रियासत की काज- 
कारी दशाक्ति का 
फेलाव 
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सके नीचे दिये रूप में हलफ़ उठाएगा या वचन भरेगा और उस 
पर दसखत करेगा, यानी यह कि 
,, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ ... रे 


६ व्युलेरक + #38४ १७ ७ ३० हूँ 
सं (नाम, गम्भीरता से वचन भरता हूँ 
““* ““"*“** रियासत का नास) के रियासतपति के पद पर रहकर 


वफ़ादारी स्रे काम करूँगा (या रियासतपति के काम वफ़ादारी से 
निभाहेंगा) और अपनी पूरी ज्ञोगता से विधान ओर क्रानून को 
बनाए रखू गा, और उनकी रक्षा और उनका बचाव करूंगा, और 
मैं“***०* “(रियासत का नास) के लोगों की सेवा और उनकी 
भलाई में तन मन से लगा रहूंगा.” 


60- किसी ऐसे जोगाजोग में जिस्बका इस खंड में बन्धान 
नहीं किया गया है, किसी रियास्रत के रियासतपति के काम निभारने 
के लिये राजपति जैसा उचित समझे बन्धान कर सकता है, 


6---हर रियासत के रियासतपति को यह शक्ति होगी कि वह 
किसी ऐसे आदमी को माफ़ कर दे, उसकी सज़ा मुल़्तवी कर दे, उसे 
मुहलत दे द्‌, या बाक़ी सज्ञा माफ़ कर दे, या इसकी सज़ा के हुकुम 
को रोके रखे या सज़ा के बाक़ी हुकुम को रह कर दे, या सज़ा का रूप 
बदल दें, जिसको किसो ऐस्रे क्रानून के खिलाफ़ जुर्म का दोशी 
ठद्दराया गया है जो किसी ऐसे मासले की बाबत है जिस तक 
रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाब दै. 


62--इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत 
की काजकारी शक्ति का फेज्ञाव उन मामलों तक होगा जिनके बारे 
में उस रियासत की क़ानून सभा को क़ानून बनाने की शक्ति हेः 


शर्ते कि ऐसे किसी मामले में जिसके बारे में किसी रियासत की 
क़ानून सभा ओर राजपंचायत दोनों को क्रानून बनाने की शक्ति है, 
रियासत की काजकारी शक्ति उस काजकारी शक्ति के अधीन और 
उससे हृद्याई हुई होगी जो इस्र विधान से या राजपंचायत के 
बनाए किसी क़ानून से खुले तोर पर यूनियन को या उसके अधि- 


बज़ीर मंडछ [ 77 


वज़ीर मंडल 


069--(]) जिस हद तक कि इस विधान सें या इसके अधीन 
रियासतपति को अपने कास या अपना कोई कास अपनी समझ से 
करने को कहा गया है, उसे छोड़ कर बाक़ी सब कासों के करने में 
रियासतपति को सहायता और स ज्ञाह देने के लिये एक बज़ीर मंडल 
होगा जिसका सरभुख बड़ा बज़ीर होगा , 

(2) अगर यह सवाल उठे कि कोई मामला ऐसा मामला है 
या नहीं जिसके बारे में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन 
रियासतपति को अपनी समझ से काम करना चाहिये तो इस्र सवाल 
पर रियासतपति अपनी समम से जो फ्ेसजल्ञा दे वह आखिरी होगा, 
ओर रियासतपति जो कुछ करे उसकी सरदुरुरती पर इस बिना पर 
कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसप्ते अपनी समझ से काम करना 
चाहिये था या नहीं. 

(8) बज्जीरों ने रियासतपति को कोई सकज्ञाह दी या नहीं 
ओर अगर दी तो क्या दी इस सवाल की पूछताह् किसी अदालत 
सें नहीं की जायगी. 

64--() बड़े वज्णञीर का नियोजन रियास्तपति करेगा ओर 
दूसरे वजीरों का नियोजन रियासतपति बड़े बज्जीर की सल्लाह से 
करेगा, ओर वज्जीर अपने पद्‌ पर रियासतपति के इच्छाकाल तक 
रहेंगे. 

शर्तें कि ब्िद्दार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की रियासत्तों में एक 
एक वज़ीर ऐसा होगा जिसके ज़िम्मे क़्बाइली लोगों की भत्राईं का 
काम होगा, और इसके साथ साथ जिसके ज़िम्मे पट्टी-दर्ज जातियों 
ओर पिछड़ी हुईं जमातों की भलाई का कास या कोई दूसरा कास 
भी दो सकता है. 

(9) बज्ञीरमंडल के वज्ञीर सबके सब मिलकर रियासत के 

झास सदन को ज़िम्मेदार होंगे. 

(8) किसी वज्जीर के अपना पद्‌ संभालने से पहले रियासत- 
पति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के 
अनुसार पद ओर राज़दारी के हलफ उठवायगा. 


रियासपति को सद्दा- 

यता और सलाइ 
देने के लिये बज़ीर 
मंडल 


बज़ीरों के बारे 
में दूसरे बन्धान 


रियासत का 
सरवकील 


किसी रियासन की 
सरकार के काम 
का संचाह्षन 
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(4) कोई वज़ीर जो लगातार छे महीने के किसी अरसे तक 
उस्र रियासत की क़ानून सभा का मेम्बर न रहे, उस अरसे के बीत 
जाने पर, वजीर नहीं रहेगा. 

(5) वज़ीरों की तनखाहें और भत्ते वह होंगे जो उस 
रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय करे, 
ओर जब तक रियाश्रत की क्वानून खभा इस तरह तय न करे 
तबतक वह होगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं. 

रियासत का सर वकील 
65--(]) हर रियासत का रियास्तपति किसी ऐसे आदमी को 
उच्च रियासत का सरवकील नियोजेगा जो हाईकोट का जज नियोजे 
जाने की जोगता रखता हो. 

(2) सरवकील का फ़रज़ होगा कि वह रियास्तत की सर- 
कार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह दे और ऐसे क़ानूनी ढंग के 
दूसरे फ़रज़ पूरा करे जो रियासतपति उसे समय समय पर भेजे या 
स्रोपे, और उन कामों को निभारे, जो इस विधान से या उस्े समय 
लागू किसी दूसरे क्लानून से या इनके अधीन उसे दिये गए हों. 

(3 सरवकील रियास्तपति के इच्छाकाल तक अपने पद्‌ 
पर रहेगा और उसको वह मेहनताना मिलेगा जो रियासतपति तय करे. 


सरकारी काम का संचालन 
66--) हर रियास्रत की सरकार का सारा काजका री काम 
रियासतपति के नाम से किया हुआ कहा जायगा. 

(9) रियासतपति के नाम से दिये हुए हुकुमों ओर उसके 
नाम से किये हुए दूसरे पट्टों का सद्दीकरन उस ढंग से किया जायगा 
जो रियास्तपति के बनाए हुए नियसों में बताया जाय ओर इस 
तरह सद्दी किये हुए हुकुम या पट्ट की सरदुरुस्‍्ती पर इस बिना पर 
कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वहद्द हुकुम रियासतपति ने नहीं 
दिया या वह्द पट्टा रियासतपति ने नहीं किया. 


(8) रियाखतपति रियासत की सरकार के काम को अधिक 
सुभीते से चलाने के लिये और उस्र काम को वज़ीरों में बॉटने के 
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मैं इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियास्रतपति को अपनी 
खसमम से काम करना चाहिये. 
67--ददर रियासत के बड़े बजीर का फ़रज़ होगा कि--- 

(ए) बज़ीरमंडल के सारे फ़ेसले जिनका सम्बन्ध उस 
रियाख॒त के मामलों के शाशन से ओर क़ानून बनाने के 

सुकावों से है रियासतपति को पहुँचाए; 

(बी) रियाखत के मामल्ञों के शाशन सम्बन्धी ओर क़ानून 
बनाने के सुझावों सम्बन्धी जो बातें रियात्॒तपति 
पूछे उसको बताए; ओर 

(स्री) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामत्ले को, जिस 
पर किसी एक वज़ीर ने कुदु फ़ेसला कर लिया है पर 
वज़ीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज्ौर मंडत्न 
के सामने बिचार के लिए रखे. 

खंड तीन--रियासत की कानून सभा : 

आम 
68--) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें एक 
रियासतपति होगा, ओर जिसमें, 

(एं) बिद्दार, बम्बई, मदराश्तर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
पच्छिम बंगाल की रियासतों में, दो दो सदन होंगे; 
ओर 

(बी) दूसरी रियासततों में, एक सदन होगा. 

(2) जहाँ रियासत की क़ानून सभा में दो सदन दोंगे बहाँ 
एक खाससदन! कहलायगा और दूसरा “आससदन?, और जहाँ 
केबल एक द्दी सदन होगा वहाँ वह आसमसद॒न” कहलायगा. 

69--() दफा 68 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत 
क़ानून बनाकर किसी रियासत में जहाँ खास सदन है उसका अन्त 
करने के लिये या किसी रियासत में जहाँ खास सदन नहीं है उसको 
बनाने के लिये बन्धाव कर सकती है, अगर रियासत का आस सद॒न 
अपने कुक्ष भेम्बरों की बड़ीयत से और उस समय मौजूद और 
वोट देने वाले सदन के कम से कम दो तिहाई मेम्बरों की बड़ीयत 
से इंस बात के लिये एक ठहराव पास कर दे, 


रियासतपति को 
सूचना देने बगरा 
के बारे में बढ़े 
वज़ीर के फ़रज़ 


रियासतों की क़ानून 
सभाओं की बनावट 


रियासतों म॑ खास 
सदनों का अन्त 
करना या बनाना 
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(2) धारा (]) में जिस क्रानून की चरचा की गई है 
उसमें इस विधान में सुधार करने के लिये ऐसे बन्धान रहेंगे ज्ञो 
उस क़ानून के बन्धानों को अमल में लाने के लिये जरूरी द्वों, और 
ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बन्धान भी रहेंगे जिन्हें राजपंचायत 
ज़रूरी सममे. 

(8) उपर बताया कोई क्रानून दुफ़ा 868 के सतत्बों के 
लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा ज्ञायगा. 

आम सदनों की 70--(]) दक्का 388 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत 
रचना के आम सदन में वे मेन्बर होंगे जो सीधे चुनाव से चुने गए हों. 

(9) किसी भी रियासत के आस सदन में हर भूभागी 
चुनाव हलके का प्रतिनिधान, पिछल्ले आखरी गिनावे के अलुध्वार 
जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, उस चुनाव इत्॒क्ते की आबादी 
के आधार पर होगा, भर आसाम के स्वाधीन ज़िल्ों और शिक्षांग 
की नगरायत और छावनी के चुनाव दृत्के को छोड़कर, आबादी के 
हर पिछत्तर इज्ार आदमियों पीछे एक खरे अधिक मेम्बर नहीं होगा: 

शत्तेि कि किसी सूरत में भी किसी रियासत के आम सदन के 
मेम्बरों की कुल गिनती न पांच सो से अधिक दोगी और न स्राठ 
से कम. 

(8) दर रियाश्तत के हर भूभागी चुनाव हलके को जो 
मेम्बर दिये जायंगे उनकी गिनती और उध्त चुनाव हत्क् की आबादी 
की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा 
चुकी है जिसके संगत आंकड़े निकल्ल चुके हैं, इन दोनों में जद्दाँ तक 
हो सकेगा सारी रियासत में एक ही अनुपात द्ोगा. 

(4) दर गिनावे के पूरा हो जाने पर, हर रियासत के 
आम सदन में अलग अलग भूभागी चुनाव हकक़ों के प्रतिनिधान में 
बह अधिकारी उस ढंग से ओर उस तारीख से लागू होने के लिये 
घटत बढ़त करेगा जिसे राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे : 

शर्ते कि इस तरह घटत बदृत का आम सदन के प्रतिनिधान 
पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय का 
आस सदन भंग न हो जाय. 
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47[--() जिस रियासत में खास सदन है, वहाँ उस्र सदन के 

मेम्बरों की कुत्त गिनती उस रियासत के आम सदन के भेम्बरों की 
कुज्न गिनती की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी: 

शर्ते कि किसी रियासत के खास खदन के कुज्ञ भेम्बरों की 
गिनती किसी भी सूरत में चाक्लीस से कम न होगी. 

(2) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और 
बन्धान न करे तब तक किसी रियासत के खास सदन की रचना 
उस तरह होगी जिस तरद्द धारा (38) में बन्धान किया गया है. 

(8) किसी रियासत के खास सदन के मेम्बरों की कुल 
गिनती में से-- 

(ए) एक तिहाई के जितने क़रीब हो सके उतनों का चुनाव वे 
चुनायतें करेंगी जिनसें उस रियासत के अन्दर की 
नगरायतों, ज़िज्ञा बोडों ओर ऐसी दूखरी मुक्तामी 
संस्थाओं के मेम्बर होंगे जो राज्रपंचायत क़ानून बना 
कर तय कर दे; 

(बी) एक बारहवें के जितने क़रीब हो स्रके उतनों का 
चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें उस्र रियासत में 
बसनेवाले वे लोग होंगे जो कम से कम्म तीन बरख 
पहले से भारत के भूमाग की किसी विद्यापीठ के 
सनातक रह चुके हैं, या कम से कम तीन बरख से 
उनमें वे जोगताएँ रही हैं ज्ञो राजपंचायत के बनाए 
किसी क़ानून में या उसके अधीन ऐसी किसी विद्यापीठ 
के सनावक की जोगताओं के बराबर ठहरा दी गई हैं; 

(सी) एक बारदवें के जितने क़रीब हो सके उतनों का 
चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें ऐसे आदमी होंगे जो 
कम से कम तीन बरख तक रियासत के अन्द्र ऐश्ली 
ताल्नीमी संस्थाओं में पढ़ाते रहे हैं. जिनका दर्जा किसी 
दुसरकी स्कूल के दर्ज से कम नहीं है ओर जिनको 
राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन 
तय कर दिया गया है, 


खास सदनों की 
रचना 


रियासत कौ क़ानून 
समाओों को सुद्दत 
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(ढी) एक तिहाई के जितने करीब दो सके उतनों का चुनाव 
उस रियासत के आस सदन के मेम्बर उन लोगों में 
से करेंगे जो उस्र सदन के मेम्बर नहीं हैं; 

(ई) बाक़ी को रियासतपति धारा (5) के बन्धानों के अनुसार 
नामज़द करेगा. 

(4) घारा (8) की उप-धारा (०) (बी) और (सी) कटे 
अधीन जो मेस्वर चुने जायंगे उनको ऐसे भूमागी चुनाव इलकों में 
से लिया जायगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क्लानून में या 
उसके अधीन तय कर दिया गया हो, और उन उप-घाराओं के 
झधीन और उस घारा की उप-घारा (डी) के अधीन जो चुनाव होंगे 
वह निखबती प्रतिनिधान के ठंग पर इकदहरे बदलते बोट से किये 
जाय॑गे. 

(8) घारा (8) की उप-घारा (ईं) के अधीन रियास्रतपति 
ज्ञिन मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी द्वोगे जिन्हें इस 
तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं. खास जानकारी 
या अमली तजरबा हो, यानी :-- 

अदब-साहित्य, साइन्स, कला; सहकारी आन्दोलन ओर 

समाज सेवा. 

79-....]) दर रियासत का हर आस सदन, अगर पहले ही 
भंग न कर दिया गया हो, तो जो तारीख उसकी पहली मिलनी के 
लिये तय की गई थी, उससे पांच घरस तक चल्लेगा ओर अधिक 
नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही आम सदन 
भंग माना जाएगा: 


शर्ते कि किछो ऐपे सप्य में जब कोई अवानक्ों का ऐलान 
अमल में हो, राजपंचायत क़ानून बना कर इस अरसे को एक और 
अरसे के लिये बढ़ां सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक 
न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम 
होने के बाद छै महीने के अरसे से अधिक न चलेगा. 
(2) किसी रियारुत वे ख़ास रूदन को भंग नहीं किया 
ज्ञा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनों जल्दी 
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हो सकेगा खास सदन के मेम्बरों में से क्रोब से करीब एक तिहाई, 
उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत क़ानून के ज़रिये इस काम 
के लिये बना दे, अलग दो जाया करेंगे. 

73-होई आदसी किसी रियाप्तव की क्वानून सभा में कोई 
सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा, जब तक कि वह-- 

(ए) भारत का नागर न हो; 

(बी) आम सदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस 
बरस की और खास सदन की सीट के लिये कम से 
कम तीख बरस की उमर का न हो; और 

(सी) ऐसी और जोगदाएँ न रखता हो जो इस काम के किये 
राजपंचायत के बनाए हुए किसी क्रानून में या उसके 
अधीन बताई जाय॑. 

74---() दर रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों 
को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुज्ञाया जायगा 
ओर एक इजल्ञास में उनक्की आखरी बे ठक और अगले इजलास में 
पहली बैठ को जो तारीख ठहराई गई द्वो उन के बीच छे महीने 
नहीं बीतने पाएंगे. 

(9) धारा () के बंधानों के अधीन रहते हुए, रियास्त- 
पति समय समय पर-- 

/ए) सदन को या दोनों में से किसी एक सदन को मिलने 
के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक सममे बुल्ञा 
सकता है; 

(बी) सदन को या सदनों को बरखात्त कर सकता है; 

सी) आम सदन को भंग कर सक्तता है. 


78-- 3) रियासतपति आम सदन सें, या जहाँ रियासत में 
खास सदन भी है वहाँ उस रियासत की क़ानून सभा के किसी भी 
सदन में, या दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन दे सकता है, 
आर इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाज़री वलब कर सकता है. 


(9) रियासतपति रियासत की क्लानून सभा के सदन या 


रियासत को क्रानून 
सभा की मेम्बरी के 
लिये जोयता 


रियासत की क़ानून 
सभा के इजलास, 
उनका बरखात्त 
करना और भंग 
करना 


रियासतपति को 
सदन या सदनों 
सें सर-बचन देने या 
संदेसे भेजने का 
अधिकार 


हर इजलास के 
आरंभ में रियासत- 
पति का खास सर- 
बचन 


सदनों के बारे मेँ 
बज्ीरों और सर- 
वकील के अधिकार 


आये सदन का 
सभामुस और उप- 
समामुख 
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सदनों को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय क़ानून सभा 
के सामने हो, या किसी और मतल्तनब के लिये, संदेसे भेज सकता 
है, और जिस सदन को इस तरह कोई संदेसा भेजा जाय बह 
जितनी जल्‍दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच 
विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा 
गया हो. 


76-- (।) हर इजलास के आरंभ में, रियास्तपति आम सदन 
को, या जहाँ किसी रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों 
को इकट्ठा करके, सर-बचन्र देगा, और क़ानून सभा को उसके 
बुलाए जाने के कारन बताएगा. 


(2) सदन के या दोनों सदनों के दरतूर की क्रायदाबन्दी 
करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस 
तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई है उन पर 
बहस करने के लिये समय रखा जाए, ओर यह बहस सदन के ओर 
कासों से पहले हो. 


!77-हर वज्ीर को और रियासत के सर वकील को यह 
अधिकार होगा कि वह रियासत के आम सदन में या जहाँ 
रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों में बोले और 
दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले और क़ानून सभा की किसी 
भी ऐसी कमेटी में जिस के मेम्बरों में उसका नाम हो बोले और 
दूसरी तरह कारवाई सें हिस्सा ले, मगर बोद देनें का हकदार 
वह इस दफ़ा की रू से नहीं होगा. 


स्थासत की क्रानूनसभा के अफसर 


79--हर रियासत का आम सदन जितनी जन्‍्दी हो सकेगा 
उस्र सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग उसका सभामुख और उप- 
सभाम्रुख चुन लेगा, और जब जब सभामरुख या उप-सभामुख का 
पद्‌ सूचा होगा आस सदन किसी दूसरे मेम्बर को सभासुख या उप- 
स्रभामुख, जैसी सूरत हो, चुन लेगा. 
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]79--कोई मेंम्बर जो किसी आम सदन के सभामुख या उप- 
सभामुख के पद पर हो-- 

(ए) अगर वद आम सदन का मेम्बर न रहे तो अपना 
पद्‌ सूना कर देगा; 

(बी) किसी समय भी अगर वह भेम्बर सभामुख दे तो 
उप-सभासुख के नाम और अगर वह भेम्बर 
उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम, अपनी 
दखसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे 
सकता है; ओर 

(सी) आम सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से 
हटाया जा स्रकता है जिसे आम खदन के उस्र 


रियासत की क्वानून सभा के अफ़वर 


सम्रय के कुल सेम्बरों की बढ़ीयत ने पास किया होः 


शर्ते कि घारा (सी) के सतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं 
किया जाएगा जबतक कि उस ठद्दराव को पेश करने के इरादे का 
कम से कम चोदद् दिन का नोटिस न दिया गया हो : 

ओर शर्ते कि जब कभी आम सदन को भंग किया जाए तो 
भंग होने के बाद अगले आम सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले 
तक समभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा. 

80--() जब कभी सभ्ामुख का पद्‌ सूना होगा, उसके पद 
के फरज़ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी 
सूना हो तो आस सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका 
रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन करदे. 

(2) आस सदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद 
न रहने पर उप-सभामुख, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई 
ऐसा आदमी जिसे आस सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर 
ऐसा कोई आदमी भी मोजूद नहीं है तो कोई और ऐसा आदी 
जिसे आम सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा. 

8--() आमश्रदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को 
उसके पद से हटाने के ज्षिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा दो तो 
सभामुख, या जब कि उप-सभ्ामुख को उसके पद से हटाने के लिये 


समामुख और उप- 
सभामुख का पद 
सुना होना, उनका 
इस्तीफा देना और 


पदू से इटाया 
जाना 


उप-प्रभामुख को या 
क्रिसी दूसरे आदसी 
को सभामुख के पद्‌ 
के फ़रज़ पूरा करने 
या सभामुख की 
जगह काम करने 
की शक्ति 


जब उस को पद से 
हटाने के लिये किसी 
ठहराव पर विचार 
किया जा रहा हो 


तब सभामुख 
या उप-सभामुख 
सदारत नहीं करेगा 


खास सदन का 
मसनदी और ठप- 
ससनदी 


मसनदी और उप- 
ससनदी का पद 
सूना होना, उनका 
इस्तीफ़ा देना और 
पद से हठाया 
जाना 


868 |] भारत का विधान 


किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद दोने 
पर भी, सदारत नहीं करेगा, और दफा 360 की धारा (9) के बन्धान 
हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरद्द लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी 
बैठक के बारे में लायू होते, जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी 
सूरत हो, मोजूद न द्वोवा. ह 

(2) आम सदन सें सभामुख को उसके पद्‌ से इटाने के 
लिये ज़ब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को 
उस सदन में बोलने भोर दूसरी तरद् कारवाई में भाग लेने का 
अधिकार होगा, और दफा 89 में किसी बात के रहते भी, केवल 
पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी 
दूसरे मामले पर वह वोट देने का हक्॒दार होगा, सगर बराबर के 
बोट आने की हालत में नहीं होगा. 


89--हर उस रियासत में जिसमें खास सदन है वह सदन 
जितनी जल्‍दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग खास 
सदन का मसनदी और उप-मसनदी चुनेगा, और जब जब ससनदी 
या उप-मसनदी का पद सूना द्ोगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को 
मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, चुन लेगा. 

488--कोई भेम्वबर जो किसी खास सदन के मसनदी या उप- 
मसनदी के पद पर है-- 

(ए) अगर वह खास सदन का मेम्बर न रहे तो अपना 
पद्‌ सूना कर देगा; 

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर मस्ननदी है तो उप- 
ससनदी के नाम और भगर वह मेम्बर उप्-मसनदी है 
तो मसनदी के नाम अपनी दसख़ती लिखत भेज्नकर 
अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और 

(सी) खास सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद्‌ से हटाया 
जा सकता हे जिसे खास सदन के उस समय के कुल्ल 
मेम्बरों की बड़ोयत ने पास किया हो: 


शर्त्तें कि धारा (सी) के मतत्नब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं 


रियासत की क़ानून सभा के भफ़तर [ 87 


किया ज्ञाएगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का 
कम से कम चोद॒ह दिन का नोटिस न दिया गया हो. 

84-(]) जब कक्षी ससव॒दी का पद्‌ सूना होगा, उसके पद 
के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-ससनदी का पद्‌ भी 
सूना हो तो खुस सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका 
रियासवपति इस मतत्ञब के लिये नियोजन कर दे . 


(9) खास सदन की किसी बैठक सें मसनदी के मौजूद 


न रहने पर उप-ससनदी, या अगर वह भी मोजूर नहीं है तो कोई 
ऐसा आदमी जिसे खास सदन के द्स्तूर के नियम तय करें, या अगर 
ऐसा कं,ई आदमी भी मोजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी 
जिसे खास सदन दय करे, ससनदी की जगह काम करेगा. 

85---()) खास सदन की किसी बैठक में जब कि मसतदी को 
उसके पद से दृटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार दो रहा द्वो तो 
मसनदी, या जबकि उप-ससनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी 
ठहराब पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद द्वोने पर भी 
सदारत नहीं करेगा, और दफा 84 की धारा (9) के बन्धान हर 
ऐसी बैठ के बारे में दढसी तरह ल्ञायू होंगे जिस तरह किद्धी ऐसी 
बैठक के बारे में ल्ञागू होते जिसमें मसनदों या उप-मसनदी, जैसी 
सुरत हो, मौजूद न होता. 

(2) खास सदन में मसनदी को उसके पद से हटाने के 
लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रद्दा हो तो मसनदी को उस 
सदन में बोलने और दूसरी तरह कारबाई सें भाग लेने का 
अधिकार होगा, और दफा 89 में किसी बात के रहते भी, केवल 
पहली बार उद्च ठहराव पर या ऐसी का रवाई के दौरान में किसी भी 
दूसरे मामले पर बह बोट देने का हकदार होगा, मगर बराबर के 
बोट आने की हालत में नहीं होगा. 


86---आस सदंन के सभामुख और उप-सभामुख को, और 
खास सदन के मखवदी और उप-मसनदी को, वह तनखा।ें ओर भत्ते 
मिलेंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर अलग 
अक्षण तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरदद का कोई 


उप-मसनदी या 
किसी दूसरे आदमी 
को मसनदी के पद्‌ 
के फ़रज़ पूरा करने 
या मसनदी की 
लगह काम फरने 
की शक्ति 


खब उसको उसके 
पद से हटाने के लिये 
किसी ठहराव पर 
विचार किया जा 
रहा हो तो मस- 
नदी या उप-मंसनदो 
सदारत नहीं करेया 


मस्नदी और उप॑- 
मसनदी 
सभासुख, और 
उप-सभामुख की 
तनखाहँ और भत्ते 


रियासत की क़ानून 
सभा की मंत्रायत 


मेम्बरों का इंलफ़ 
उठाना या बचन 
भरना 


सर्देनों में धोट छेना, 
सींटे सूनी दोने 
पर भी सदनों को 
काम करने की 
झक्ति, और कोरम 


88] भारत का विधोन 
बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो 
दूसरी पट्टी में दर्ज हैं. 

87--() रियासत की क्लानून सभा के सदन या हर सदन 
का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा :; 

शर्तें कि इस घारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया 
जाएगा कि वह जिस रियासत की क़ानून सभा में ख़ास सदन है, 
वहाँ उस कानून सभा के दोनों सदनों के लिये शामल्ाती जगहें 
बनाए जाने को रोकती है. 

(9) किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर उस 
रियासव की क्रानून सभा के सदन या सदनों के मंत्रायती अमले में 
नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों 
की क्रायदाबन्दी कर सकती है. 

(8) जब तक धारा (9) के अधीन रियासत की कानून 
सभा कोई बन्धान नहीं करती तब तक रियासतपति आमसदन के 
सभामुल्ल से या खास सदन के मसनदी से, जैसी सूरत दो, सलाह 
करने के बाद आमसदन के या खास्सदन के मंत्रायती अमत्े में 
नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की 
क्रायदाबन्दी करने वाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस 
तरह बनाए जायंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए क्वानून 
के बन्धानों के अधीन होगा. 

काम का संचालन 
88--हर रियासत के आस सदन और खास सदन का हर 
मेम्बर अपनी सीट लेने से प्रहले रियासतपति के सामने या इस 
काम के लिये रियास्तपति के नियोजे हुए किसी आदमी के 
सामने उस रूप के अनुसार इलफ़ उठायगा या बचन भरेगा और 
उस पर दसखूत करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में 


दिया हुआ है. 
89--(!) सिवाय जब कि इस विधांत सें कुछ ओर बन्धांन 


किया गयां हो, रियासत कौ क़ानून सभा के हर सदन की हर बैठ हु 
में, सब सवांज्, सभामुख को और मसनदी को छोड़ कर, या उस 
आदसी को छोड़ कर जो सभामुख या सखननदी की जगह कास कर 


मेम्बर| को भजोंगताएं [ 89 


रहा हो, उस समय मौजूद ओर वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों 
की बड़ीयत से तय किये जाय॑ंगे. 
समभामुख या मसनदी या बह आदमी जो इनकी जगह काम कर 
रहा दो पहले तो वोट नहीं देगा, पर बराबर वोट आने की सूरत 
में उसको ज्ञिताऊ वोठ देने काअधिकार होगा और वह उस 
अधिकार से काम लेगा. 

(2) रियासत की क़ानून सभा के इर सदन को यह शक्ति 
होगी कि उस्र सदन के मेम्बरों की कुछ सीट सूनी होने पर भी काम 
करे, ओर रियासत की क़ानून सभा की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, 
भक्ते ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, 
उस ने वोट दिया या ओर किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो 
ऐसा करने का हक़दार नहीं था. 

(8) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर 
कोई दूसरा बन्धान नद्दीं करती तब तक, रियासत की क्लानून सभा के 
हर सदन की मिलनी के लिये कोरम दस सेम्बरों का होगा या उस 
सदन के भेम्बरों की कुल गिनती का एक दसवाँ होगा, जो भी 
अधिक हो. 

(4) अगर किसी रियासत के आम सदन या खास सदन 
की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो 
सभामुख का या मसनदी का, या उस आदमी का जो उनमें से किसी 
की जगह काम कर रहा हो, फूरज होगा कि बह या तो सदन को 
मुलतबी कर दे या उस मिलनी को कोरस पूरा हो जाने तक के लिये 
रोक दे. 

मेम्बरों की अजोगताएं 
90--() कोई आदसी किसी रियासत की क़ानून सभा के दोनों 
सदनों का सेम्बर नहीं होगा, ओर रियासत की क़ानून सभा क्लानून 
बना कर इस बाद का बन्धान कर देगी कि अगर कोई आदमी दोनों 
सदनों का मेम्बर चुन लिया जाय तो वह किसी एक खदन में अपनी 
सीट सूनी कर दे ; 


सीटों का सुना 
द्दोना 


मेम्बी के लिये 
अजोयताएं 
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(2) कोई आदमी पहली पट्टी में दर्ज दो या अधिक रिया- 
सतों की क्रानून सभा का सेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी 
ऐसी दो या अधिक रियासतों की क़ानून सभाओं का सेम्बर चुन 
लिया ज्ञाय तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए 
नियमों में दिया गया दो, उन सब रियासतों की क्रानून सभाओं 
में उस आदसी की सीटें सूनी हो जाएंगी, जब तक कि इससे पहले 
दी उसने एक को छोड़ कर बाकी सब रियासतों की क्वानून सभाओं 
में अपनी सीट से इस्तीफा न दे दिया हो. 

(8) अगर रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का 
कोई मेंम्बर-- 

(ए) दफा 49] की धारा (]) में बताई किसी अजोगता 
के अधीन हो जाय; या 

(बी) सभामुख या मसनदी के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी 

दूसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे, 
तो इस पर सकी सीठ सूनी हो जायगी. 

(4) अगर किसी रियास्रत की क्रानून सभा के किसी 
सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक, सदन की इजाजत 
बिना, खदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी 
सीट को सूनी ठहदरा सकता दे ; 

शर्तें कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं 
गिना ज्ायगा जब कि सदन बरखास्त रहा द्वो या लगातार चार 
दिन से अधिक के ज्षिये मुलतबी कर दिया गया हो. 
]9--() वह आदमी किसी रियासत के आम सदन का या 
खास सदन का मेम्बर चुने जाने, ओर सेम्बर होने, के अजोग ट्ोगा-- 
(ए) जो भारत सरकार के अधीन या पहली पट्टी में 
दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी 
त्लम के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के 
जिसे रियासत की कानून सभा ने क्वानून बनाकर 
यह ठड्रा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई 
आदसी अजोग नहीं होगा; 


मेम्बरों की अजोगताएं [ 9 


(बी) जिसका दिप्राश ठीक नहीं हे और जिसे किसी 
अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिश्वाग़ का ठद्रा 
द्या है ; 

(सी) जो ऐथपा दिवालिया है जिसे असी तऋ बरी नहीं 
किया गया है; 

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनीं इच्छा 
से किसी विदेशी राज़ का नागर बन गया हैं, या 
जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव 
सांत चुका ह्दै हु 

(३) जो राजपंचायतव के बनाए किसी क़ानून में या 
उस्रके अधीन इस्रके लिये अजोग ठहराया गया है. 

(2) इश्चन दुफ़ा के सततबों के लिये कोईे आदमी भारत 
सरकार के या पहली पढदी में दर्ज किखो रियासत की सरकार के 
अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद्‌ पर नहीं समझा जायगा 
कि वह यूनियन का या उस्र रियासत का वज्ीर है. 


92--() अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किखी रियासत की 
कानून सभा के किसी सदन का कोई भेम्बर दफ़ा 9 की धारा (!) 
में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया दे या नहीं, तो इस 
सवाज्ञ को रियासतपति के फ़रेसले के लिये भेजा जायगा, और उसका 
फ्रेसला आखरी होगा. " 

(9) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ्रैसला देने से पहले 
रियासतपति चुनाव कमीशन से राय लेगा ओर उस्र राय के 
अनुसार काम करेगा. 

98-- अगर कोई आदमी दुफ़ा 88 की ज़रूरतों को पूरा 
करने से पहले, या जब वह यह जानता द्वो कि वद्द किसी रियास्रत 
के आम सदन या खास सदन की भेम्बरी के जोग नहीं है या उसे उसके 
अजोग ठद्दराया गया द या राजपंचायत या रियासत की क़ानून 
सभा के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों खरे उसको सेम्बर की तरह 
बैठने या वोट देते की मनाही की गई है, रियासत के आम सदन या 
खास सदन में मेम्बर की तरह बैठेया या बोठ देगा तो जितने दिन 


मेम्बरों को अजो- 
गताओं *के बारे 
में सवालों का 
फ़ेसला 


श्र 


दफ़ा 88 के 

अधीन हलफ़ उठाने 
या वचन भरने से 
पहले या जोग न 
होने या अजोग 
ठहराए जाने पर 
सदन में बेठने और 
चोट देने पर दंड 
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वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच 
सौ रुपए दंड लगाया जा सकेगा, जो उससे रियासत के क्नरज्े के 
रूप में वसूल किया जायगा. _ 


4#* रियासत की कानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियाँ, 
निञ्नियम और बरीयतें 

कानून सभाजँ के... 94--() इस विधान के बन्धानों, और क्लानून सभा के दस्तूर 

सदनों, उनके मेम्बरों ढी क्ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क्ायमी हुकुर्मों के अधीन 


और उनकी कमे- की हि हे 
टियों की शक्तियाँ, रहते हुए, हर रियासत की क्वानून सभा में बोलने की आज़ादी 


निर्जानयम बगेरा. होगी: 
(2) छिखी रियासत की क़ानून सभा के किसी मेम्बर ने 


जो कुछ क़ानून सभा में या उसकी किसी कमेटी में कद्दा हो या जिस 
तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के खिलाफ़ किसी भी 
अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, ओर ऐसी क्रानून सभा 
के किसी सदन की तरफ से या उसकझे हुकुम से जो कोई रिपोर्ट, 
कागज्ञ, वोट या कारवाई निकाली जाय, उसके बारे में किसी आदमी 
, के खिलाफ़ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी. 


(8) और बातों में, हर रियासत की क्रामून सभा 
के हर सदन की ओर उस क़ानून सभा के दर सदन के सेम्बरों 
ओर कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियभ् और बरीयतें वह होंगी जो 
क़ानून सभा समय समय पर क्वानून बनाकर तय कर दे, ओर जब 
तक इस तरह न तय कर दी जाय॑ तब तक वह होंगी जो इस विधान 

- के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इगलिस्तान) की पार्लेमेंट के 
हाउस आफ कामन्स को ओर उसके मेम्बरों ओर कमेटियों को 
हासिल हों. 

(4) घारा (!), (2) और (83) के बन्धान जिस तरह 
किसी रियासत की क्वानून सभा के भेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, 
उसी तरह उत लोगों के सम्बन्ध सें लागू होंगे जिनको इस विधान 
की रू से उस रियासत की कानून सभा के किसी सदन में या उसकी 
किसी कमेटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग 
लेने का अंधिकार है. 
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]95--हर रियासत के आम सदन और खास सदन के मेम्बर 

वह दवनखाहें ओर भक्त पाने के हकदार होंगे जो उस रियासत की 

क़ानून सभा समय ससय पर क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक 

इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया ज्ञाय तब तक वह उसी दर 

से ओर उन्हीं शर्तों पर तनखाहें और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो 

इस विधान के आरंस से ठीक पहले जवाबी सूबे के आमसदन 
( लेजिस्तेटिव असेम्बल्ली ) के सेम्बरों के लिये लागू थीं. 


काननकारी दुस्तूर 
96--() नकदी बिलों ओर दूसरे माली बिल्ों के बारे में दफ़ा 
98 और 207 के बन्धानों के अधोन रहते हुए, किसी भी बिल की 
पहल जहां रियासत में खास सदन है वहां रियासत की कानून सभा 
के किसी भी सदन में की जा सकती दै. 

(9) दफा 97 और व98 के बन्धानों के अधीन रहते 
हुए, कोई बिल जहां रियासत में खास सदन है वहां कानून सभा के 
सदनों में पास हुआ उस समय तक नहीं समममा जायगा जब तक 
कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के 
साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान 
न लिया हो, 

(3) कोई बिल, जो किसी रियासत की क़ानून सभा में 
पेश है, उसके सदन या सदनों के बरखास्त दो जाने के कारन 
गिर नहीं ज्ञायगा. 

(4) कोई बिल जो किसी रियासत के खास सदन में पेश 
है, और जिसने आम सदन ने पास नहीं किया है, आम सदन हे 
भंग होने पर गिर नहीं जायगा न 

(5) अगर कोई बिल्ल रियासत के के आर सदन में पेश है या 
आस सदन से पास होकर खास सदन में पैश है, तो बह उस आम 
सदन के भंग होने पर गिर ज्ञायगा 

9--() अगर किसी बिल के, किसी ऐसी रियासत के आम 


संदन से पास होकर जिसभें खास सदन भी है, सास सदन को 
जैज दिये जाने के बादु-- 


मेम्बरों को वनखाहें 
और भत्ते 


बिल रखने और 
पास करने के बारे 
में बन्धान 


नक़दो बिलों को 
छोड़कर दूसरे बिलों 
के सम्बन्ध में खास 
सदन को दाक्तियों 
प्र रुकावट 


नकदी बिलों के 
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(ए) खास सदन ने बिल को नामंजूर कर दिया है; या 
(बी) खास सदन के सामने बिल के रखे जाने की तारीख 
से तीन सहीने से अधिक बीत गए हों ओर उस 
सदन ने उसे तबतक पास न किया हो; या 
(सी) उस सदन ने बिल को ऐसे सुधारों के साथ पास 
किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता, 
तो आम सदन, अपने द्रतूर की क्रायदाबन्दी करने वाले नियमों 
के अधीन रहते हुए, अगर कोई ऐसे सुधार हों जिन्हें खास सदन 
ने किया, सुझाया या सान लिया हो तो ऐसे सुधारों के साथ या बिना 
ऐसे सुधारों के, उस बित्न को, उसी या उसके बादवाले किसी इजलास 
में, फिर पास कर सकता है, ओर उसके बाद इस तरह पास हुए 
बिल को खास सदन को भेज सकता है. 
(2) अगर आम सदन से दूसरी बार इस तरह पास 
होकर खास सदन को भेज दिये जाने के बाद किस्धी बिज्ञ को-- 
(ए) खास सदन ने नासंज़ुर कर दिया हो; या 
(बी) खाख सदन के सामने रखे जाने की तारीख 
से एक मद्दीनी से अधिक बीत गया हो, और 
उस सद्व ने पास न किया हो ; या 
' (स्री) खास खदन ने ऐसे सुधारों के साथ पास 
किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता, 
तो यह समझा जायगा कि उस विलत्न को, उस रूप में जिस में 
वह दूसरी बार आम सदन में पात्र हुआ था, और उन सुधारों के 
साथ, अगर कोई ऐसे सुधार हों तो, जिन्हें खास सदन ने किया है 
या सुझाया है और आम सदन ने मान लिया है, रियासत की 
क़ानून सभा के सदनों ने पास कर दिया है. 


(8) इस दफ्का की कोई बात किसी नक्कदो बिल पर लागू 
नहीं होगी. 


988--) कोई नकदी बिल पहले खांस सदन में नहीं रखा 


बारे सें खास दस्दूर जायगा.. * 


कानुनकारी दल्तूर [ 95 


(2) जहाँ रियासत में खास सदन है वहाँ नक़दी बिल 
आम सदन से पास होकर खास खदन को उसकी सिफारिशों के 
लिये भेजा जायगा, और खुस सदन बिल के आने की तारीख से 
चीदह दिस के अरसे के अन्दर अन्द्र अपनी सिफारिशों के साथ 
बिल आम सदन को लौटा देगा, इस्र पर आम सदन भाहे तो खास 
स्रदन की सारी सिफारिशें या कोई सी सिफ्रारिश मान ले या न माने. 

(8) अगर आम सदन खास सदन की स्रिफ़ारिशों में से 
किसी को मान लेता है, तो यह समझा जायगा कि उध नक़दी बिल को 
उन सुधारों के साथ जिनकी खास सदन ने सिफारिश की है और 
जिन्हें आम सदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है. 

(4) अगर आम सदन खास सदन की सिफारिशों में से 
किसी को भी नहीं मानता तो यह सममा जायगा कि उस नक्तदी बिल 
को, बिना उन सुधारों में स्रे किसी के जिनकी सिफारिश खास सदन ने 
की है, उसी रूप में जिसमें उस्रे आम सदन ने पास्र किया था, दोनों 
सदनों ने पास कर दिया है. 

(5) अगर कोई नकदी बिज्ञ आम सदन से पास होकर 
सिफारिशों के किये खास सदन को भेजा गया हो ओर ऊपर कहे 
चौद्ह दिन के अरसे के अन्द्र आम सदन को न लौटाया गया हो, 
तो यह सममा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस्र बिल 
को उसी रूप में जिसमें आम सदन ने उसे पास किया था दोनों 
सदनों ने पास कर दिया है. 

499--() इस खंड के मतत्नबों के ज्षिये, वह बिक्ञ नक्॒दी बिल 
समा ज्ायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों ज्ञिनका नीचे लिखे सब 
मामलों से या उनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी-- 

(४) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट 
देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना ; 

(बी) रियासत के रुपया उधार लेने या किसी तरद्द की 

गारंटी देने की क्रायदाबन्दी करना या किसी 
ऐसी माली जिम्प्रेदारियों के बारे में जो रियासत ने 


“नकदी बिलों'की 
परिभाशा, 
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ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वात्वी हो क़ानून में 
कोई सुधार करना ; 

(सी) रियाखत के मृठकोश या जोगाजोग कोश की 
रखवाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना * 
या उसमें से रुपया निकालना ; 

(डी) रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की 
मर्दों में डालना ; 

(३) किसी खचे को रियासत के मूठकोश के खाते में 
पड़ने वाल्ना खर्चे ठहराना, या इस तरह के किसी 
खचचें की रक़म को बढ़ाना ; 


(पएक्र) रियासत के मूठकोश के द्िस्ताब में या रियासत के 
सरकारी हिस्राव में रुपया वसूल करना, या ऐसे 
रुपए की रखवाली करना, या उसका निकास 
करना ; या 

(ज्ञी) (ए) से (एफ़) तक की उप-घाराओं में दर्जे सामलों 
में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई 
ओर मामला. 


(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक़दी बिल नहीं 


सममा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पेसे के दूसरे 
दंड देने, या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके 
लिये फ्रीस साँगने या फ्री देने का बन्धान करता है, या इस कारन 
कि बह मुक्कासी मतत्नबों के लिये किस्री मुक़़ामी अधिकारी या संस्था 
के कोई टेक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, 
या उप्तकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है. 


, (8) अगर किसी ऐसी रियासत में जहाँ खास सदन है 


किसी ऐसे बिल के बारे में जो रियासत की क़ानून सभा में रखा गया 
है यह सवाल उठे कि वह बिल नकदी बिल है या नहीं तो इस पर 
उस्र रियासत के आस सदन के सभामुख का फ्रैसला आखरी होगा. 


(4) जब कोई नकदी बिल दफा 98 के अधीन खास 
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सदन को भेजा जाय और जब कोई नकदी बिल दफा 200 के अधीन 
मंजूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल 
पर आम सदन के सभामुख की दसखाती सनद होगी कि वह बिल 
नक्तदी बिल है. 

200--जब कोई बिल रियासत के आम खदन से; या उस सूरत बिलों पर मंजूरी 
में जबकि उस रियासत में खास सदन भी दे रियासत की क़ानून 
सभा के दोनों सदनों से, पास हो जाय तो उसे रियासतपति के 
सामने रखा जायगा, ओर रियास्रतपति ऐल्लान करेगा कि वह उस 
बिल पर मंजूरी देता है या उससे अपनी मंज़री रोक लेता है या 
उस बिल को राजपति के विचार के लिये रख देता है: 

शर्ते कि किसी बिल के रियासवपदि के सामने मंजूरी केलिये रखे 
जाने के बाद जितनी जल्दी दो सके रियासतपति उस्र बिल को, अगर 
वह नकदी बिल नहीं है तो, एक ऐसे संदेसे के साथ सदन या सदनों 
को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर 
या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से विचार करें ओर खास 
कर इस बात को सोचें कि अगर रियासतपति ने अपने संदेसे में 
किन्हीं सुधारों की सिफ़ा रिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना 
चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह लौटा दिया जायगा 
तो उस्र संदेसे के अनुसार बह सदन या दोनों सदन बिल पर फिर से 
विचार करेंगे, और अगर सदन या दोनों सदन बिल को फिर बिना 
सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के 
लिये रियासतपति के सामने रखा ज्ञाता है; तो रियासतपति उससे 
अपनी मंजूरी नहीं रोकेगा : 

ओर शर्तें कि रियासदपति हर ऐसे बिल पर, जो उम्चकी राय 
में अगर क़ानून बन जाय तो हाईकोटे की शक्तियों को इस तरह 
कम कर देगा कि वह जगद जिसको भरने के लिये इस विधान ने 
हाईकोर्ट को बनाया दे खुतरे में पड़ जायगी, अपनी मंज़ री नहीं 
देगा, बल्कि उसे राजपति के सोच विचार के लिये रख देगा. 


20]--जब रियासतपति किसी बिल्न को राह्मपति के विचार के विचार के लिये 
लिये रख दे, तो राजपंति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर अपनी रखे हुए बिल 


सालाना 
ब्यौरा 


माली 


98 ] भारत का विधान 


मंजूरी देता दै या उससे अपनी संजूरी रोह् लेता है : 

शर्ते कि, जहाँ बिल नकदी बिल नहीं है, राजपति रियासतपति 
को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस बिल को एक ऐसे सं देसे के साथ, 
जो दफ़ा 200 की पहली शव में बताया गया है, रियासत की क़ानून 
सभा के सदन या सदनों को, जैसी सूरत हो, लौटा दे, और जब 
बिल इस तरह लौटा दिया जाय तो सदन या दोनों सदन, ऐसे संदेसे 
के मिलने की तारीख से छे महीने के अरसे के अन्दर अन्दर, बिल 
पर उस सन्देसे के अनुसार फिर से विचार करेंगे, ओर अगर उस्र 
बिल को, बिना सुधार या सुधारों के साथ, सदन या दोनों सदन फिर 
पास कर दें तो उसे फिर राज़पति के ख़ामने विचार के लिये रखा 
ज्ञायगा, 


माली मामलों में दस्तृर 
202--(]) रियास्रतपति हर साली खाल के बारे में रियासत की 
क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामते उस साल के लिये रियास्तत 
की आमदनी और खर्च के तखमीने का एक ब्योरा रखबायगा जिसकी 
चरचा इस भाग में “स्रालाना माली ब्यौरा” कह कर की गई है. 
(9) साज्ञाना माली ब्योरे के अन्दर ख्च के जो तखभीने 
रहेंगे उनमें यह रक्त में अलग झलग दिखाई जाय॑ंगी-- 

(ए) वह रक्में जो उस ख़चें के लिये दरकार होंगी 
जिसे इस्त विधान में रियासत के मूठकोश के 
खाते में पड़नेवाला खर्च बताया गया है; ओर 

(बी, वह रक़तमें जो उन-दूसरे खुर्चों के त्िये दरकार 
होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह 
रियासत के मूठकोश में से किये जाय॑; 

ओर छसमें मालशुज्ञारी खाते खचे और दूखरे खर्चों में 
फ़रक किया जायगा. 
(8) नीचे लिखे खर्चे वह खर्चे होंगे जो हर रियासत के 
मूठकोश के खाते में पड़ेंगे-- 

(ए) रियासतपति के बेवन ओर भत्त, और उसके 

पद्‌ सम्बन्धी दूसरे ख़चे; 
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(बी) आम सदन के समामुख ओर उप-स भामुख की 
ओर, जहाँ रियासत में खास सदन है, वहां खास 
सदन के ससनदी और उप-सखनदी की भी तनखाहँ 
ओर भत्त; 

(स्री) क्रज्ञा ख़्चें जिसके लिये रियासत देनदार 
है, जिसमें सूद-ब्याज, करजा चुकाई कोश खुचें, 
ओर भुगतान खचचें, और उधार लेने, क्रज़ा 
जारी रखने ओर क्ररज़ा भुगतान के सम्बन्ध में 
दूसरे खच्चे शामिल होंगे; 

(डी) किसी हाईकोट के जजों की तनखाहों और 
भत्तों के बारे में खचे; 

(६) बह रक़में जो किसी अदालत या पंचायती अदा- 
लत के किसी फ्रैसले, डिगरी या पंच फ्रैसले को 
चुकाने के लिये दरकार हों; 

. (एफ्र) कोई दूसरा खुर्च जिसे यद्द विधान, या रियासत 

की क्रानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा खर्चे ठहरा दे. 

208--]) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध किसी रियासत 

के मूठकोश के खाते में पइनेवाले खर्च से है आम सदन के सामने वोट 

के लिये नहीं रखे ज्ञायंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब 

नहीं लिया ज्ञायगा कि बह क़ानून सभा में उन तखमीनों में से किसी 
पर बहस होने को रोकती है. 

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे ख. चे से है 
देनग्रियों की मांगों के रूप में आम सदन के सामने रखे जायंगे, और 
आम सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंजूर कर ले 
या मंजूर करने से इनकार कर दे या किसी मांग को उस मांग में दर्जे 
रक्षम में कमी करके मंज़ र कर ले. 

(3) रियासतपति की सिफारिश के बिना किसी देनगी की 
माँग नहीं की ज्ञायगी. 


: 204 -(!) दफू 208 के अधीन आम सदन के देन गियां प!|स 
कर देने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा पक बिल रखा जायगा 


तखंमीनों के बारे 
में कानून सभा का 
द्स्तूर्‌ 


मंह-बटवारा बिल 


पूरक, सहायक या 
अधिक देनगियाँ 
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जिसमें रियासत के मूठकोश में से नीचे लिखे ख्चों के ज्ञिये द्रकार 
रुपयों को खर्चे की मर्दों में डालने का बन्धान किया जायगा-- 
(ए) जो देनगियां आम सदन ने इस तरह पास कर 
दी हों ; ओर 
(बी) रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले खचे, 
पर जो किसी सूरत में भी सदन यथा सदनों के 
सामने पहले से रखे हुए ब्योरे में दिखाई रक्तम से 
अधिक न होंगे. ह 


(9) ऐसे किसी बिल में रियासत की क़ानून सभा के 
किसी सदन या सदलों में किसी ऐसे सुधार का सुझाव नहीं रखा 
जायगा जिससे इस तरह पास की हुईं किसी देनगी की रकम 
घटाई बढ़ाई जो सके, या उसके देनरथान को बदल दिया 
जाय, या रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी ख्चो की 
रक्तम बदल दी जाय, और सदारत करनेवाले आदमी का यह फ़ेसला, 
कि इस घारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या 
नहीं आश्वरी होगा. 

(8) दफ़ा 208 और 206 के बन्धानों का ध्यान रखते 
हुए, रियासत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जाग्रगा 
सिवाय उस सह बटवारे के अधीन जो इस दफ़ा के बन्धानों के 
अनुसार पाश्व हुए क्रानून में कर दिया गया हो. 

208--(), (ए) अगर दफा 204 के बन्धानों के अनुसार बने हुए 
किसी क़ानून से, किसी खास सेवा पर चालू माली 
साल में खर्च किये जाने के लिये अधिकारी हुई रक्त 
उस बरस के सतल्बों के लिये नाकाफ़ी पाई जाय, 
या जब किसी चालू माक्ती खाल में किसी ऐसी नई 
सेवा पर पूरक या सद्दायक खर्च की ज़रूरत पैदा 
हो गई हो, जिसका विचार उस्र साज्ष के साज्ञाना 
माली ब्योरे में नहीं किया गया था, या 

(बी) अगर किसी माली सातल्न की बाबत. किसी सेवा 

के लिये मंजूर रक्तम से अधिक कोई रुपया उस 


भाली मेमलोँ में दस्तृर ( 0] 


सेवा पर उस साल खच्च हो गया हे, 
तो रियासतपति रियासत की क्लानून सभा के सदन या सदनों के 
सामने उस खर्च के तखमीने की रक्तम को दिखानेवाला दूसरा 
ब्योरा रखवायगा, या रियासत के आम सदन के सामने, जेसी 
सूरत दो, ऐसे अधिक खरे की मांग रखवायगा. 

(9) ऐसे किसी ब्योरे और खर्चे या सांग के सम्बन्ध में, 
और उस खु्चे को पूरा करने के लिये या उस मांग के सम्बन्ध की 
देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को 
खर्चे की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले 
किसी क्वानून के सम्बन्ध में, दफा £02, 208, और 204 के बन्धानों 
का वही झसर होगा जो असर उनका सालाना माली ब्योरे ओर 
उसमें बताए खर्च या किसी देनगी की मांग और उस खचे या 


. देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के सूठकोश में से रुपये को - 


खर्चे की मर्दों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले 
कानून के सम्बन्ध में होता है 

206--(१) इस खंडे के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी 

बात के रहते भी, रियाखत के आम सदन को यह शक्ति 

होगी कि 

(ए) किसी देनगी पर बोट लेने के लिये दुफ़ा 208 

में जो दस्तूर बताया गया है उञ्नके पूरा होने से 

पहले, ओर उस खच्चे के बारे में दफ़ा 204 के 

बन्धानों के अनुसार क्रानून पास होने से पहले, 

किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्चे के 

तख़सीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंज़र 

कर दे ; ष 

(बी) रियासत के साधनों पर किसी अचानक मांग को 

पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा 

के फेलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग 

उन तफ़्सीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती 

जो आम तोर पर साज्ञाना माक्षी ब्योरे में दी 


ट्विसाथ पर बौोट, 
साख की बोट और 
अछूग देनगियां 
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जाती हैं, देवगी मंजूर कर दे ; 

(दी) कोई ऐसी अलग देनगी, जो किसी माली साल की 
किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर 
कर दे; 

और रियासत की क़ानून सभा को शक्ति होगी कि क्रानून बनाकर 
वह देनगियां जिन मतत्नबों के लिये मंज़र की गई हैं. उनके लिये 
रियासत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे 

(9) धारा () के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के 

सम्बन्ध में, और उस घारा के अधीन बवाए जाने वाले किसी कानून 
के सम्बन्ध में, दफा 208 ओर 204 के बन्धानों का वही अखर 
होगा जो सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्चे के बारे में 
कोई देनगी मंजर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे ख्चे को पूरा 


- करने के लिये रियाखत के मूठकोश में से रुपए को खर्चे की मदों में 


माली बिलों के बारे 
में खास बन्धान 


डाजने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के 
सम्बन्ध में, होता दे. 

207--(3) दफ्का ।99 की धारा () की (ए) से (एफ तक की 
उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान 
करने वाज्ञा कोई बिल पहले नहीं रखा जा सकेगा, न कोई सुधार 
पेश किया जा सकेगा, जब तक कि रियासतपति उसकी सिफारिश न 
करे, और इस तरह का बन्धान करने वाला कोई बिल पहले खास 
सदन में नहीं रखा जायगा : 

शर्ते कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी 
टैक्स को कम करने या उसका अन्त करने का बन्धान करता हो इस 
धारा के अधीन कोई सिफारिश दरकार न होगी. 


(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए 
किसी सामले के क्षिये बन्धान करने वाला नहीं सम्रका जायगा 
कि वह जुरसाने करने या रुपए पैसे का कोई दूश्वरा दंड देने या 
बाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाए' की गई हों उनके लिये फ्रीस 
मांगने या फ्रीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि बह 
सुकासी सतत्बों के लिये किसी मुक्कासी अधिकारी या संस्था के कोई 
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टैक्स क्गाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदक्षमे, या उसकी 
क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है. 

(3, अगर किसी बिल के कानून बन जाने और उस पर 
अमल होने से किसी रियासत के मुठकोश से खर्च करना पड़े तो उस 
बिल को एस रियासत की क़.नून सभा का कोई सदन पास नहीं करेगा 
जब तक कि रियासतपति ने उस बितज् पर सोच विचार करने की 
उस सदन से सिफ़ारिश न की हो. 

आम दस्तृर 
208-() इस विधान के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, दर 
रियासत की क्!नून सभा का हर सदन अपने दस्तूर की और काम 
के संचालन की क्लायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है. 

(2) जब तक धारा (]) के अधीन नियम नहीं बनते, तब 
तक दस्तूर के जो नियम और जो क्रायसी हुकुम इस विधान के जारी 
होने से ठीक पहले जवा बी सूबे की क्वानून सभा के बारे में अमल में थे 
वही उस रियासत की क़ानून सभा के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, 
पर आम खदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी 
सूरव दो, उनमें अदल बदल ओर अनुकूलन कर सकता है. 


(8) जिस रियासत में खास सदन है वहाँ रियाततपति, 
आम सदन के सभाम्ुृख ओर खास खदन के मसनदी से सलाह 
करके, दोने| सदनों के बीच आवाजाई के बारे में दस्तूर के नियम 
बना सकता है, 


209--माल्नी काम को समय के अन्दर पूरा करने के लिये, किसी 
रियासत की क़ानून सभा कानून बनाकर किसी मात्री मामले के 
सम्बन्ध में, या रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मर्दों में 
डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, रियासत की क्वानून सभा 
के सदन या सदनों के दस्तूर की, ओर काम के संचालन की, क्रायदा- 
बन्दी कर सकती दे, और अगर इस तरह बने किसी क़ानून 
का कोई बन्धान, दफ़ा 208 की घारा () के अधीन रियास्रत की 
क़ानून सभा के खदन या दोनों सदनों में से किसी खत के बनाए 
हुए किसी नियम से, या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से 


दस्तूर के नियम 


माली काम के 
सम्बन्ध में रियासत 
को क्रानून सभा के 
दस्तूर की क़ानून 
से क़ायद!बन्दी 


कानूनसभा में काम 
में आने वाली साशा 


कानून सभा में 
बहस पर रुकावट 


कानून सभा की 
कारवाइयों के बारे 
में भदालतें पूछताछ 
नहीं करेगी 
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जो उस्र दफ़ा की धारा (9) के अधीन रियासत की क़ानून सभा के 
सन्बन्ध में लागू होता हो, मेल नहीं खाता तो उस मेल न खाने की 
हृद तक वह बन्धान द्वी चलेगा. 

2]0--() भाग सतरह में किसी बात के रहते भी, पर दकफ़ा 
348 के बन्धानों के अधीन रद्दते हुए, दर रियासत की क़ानून 
सभा में काम एस रियास्रत की दफ़्तरी भाशा या भाशाओं में या 
हिन्दी में या अंगरेज़ी में किया जायगा : 


शर्ते कि आम सदन का सभामुख या खाद् सदन का मसनद्‌ 
या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैधी सूरत हूं), किसी 
ऐसे मेम्बर को जो ऊपर कही भाशाओं में से किसी में अपने को 
पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी माठ्भाशा में 
बोलने की इजाज़त दे सकता है. 


(9) जब तक रियासत की क़ानून सभा क्वानून बनाकर 
कुछ और बन्धान न करे तब तक इस दफा का इस विधान के 
आरंभ से पन्द्रह बरख का अरसा बीत जाने के बाद वही असर 
होगा मानो “या अंगरेज़ी में? ये शब्द इस दफ़ा में से निकाल दिये 
गये हों. 


2[]»-भाल्ा अदालत के या किसी हाईकोटे के किसी जज ने 
अपने फ़रज़ निभारतने में जो कुछ किया हो उसके बारे में किसी 
रियासत की क़ानून सभा में कोई बहस नहीं की जायगी. 


22--() किसी रियासत की क्नानून सभा की किसी कारवाई 
की सरदुरुरती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं डठाया 
ज्ञायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक्रायद्गी बताई गई है. 


(9) किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई अफ़सर 
या सेम्वबर, जिसको इस विधान में या इसके अधीन क़ानून सभा के 
दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये या 
क़ानून सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिये शक्तियाँ हासिल - 
हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमतल- 
दारी के अधीन न होगा, 


रियासतपति को क्वानूनकारी शक्ति [ 406 


खंड चार- रियासतपति की क्ानूनकारी शक्ति 

28--) अगर किसी समय, सिवाय जबकि किसी रियासत 
के आम सदन का इजलास हो रहा हो, या जहाँ रियासत में खास 
सदन भी है वहाँ क्वानून सभा के दोनों सदनों का इजलास हो रहा 
हो, रियासतपति को यह भरोसा हो जाय कि उस समय कुद्ठ सूरतें 
ऐसी हैं जिन में उसे तुरंत कारवाई करने की ज़रूरत है, तो रियासत- 
पति ऐसे राजहुकुप जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे जरूरी 
सालूस हों; 

शर्तें कि, रियासतपति, बिना राजपति की हिदायतों के, कोई ऐसा 
राजहुकुम जारी नहीं करेगा अगर-- 

(ए' इस विधान के अधीन, उस राजहुकुम के बन्धानों 
वाले किसी बिल को क़ानून सभा में रखने के 
लिये राजपति की पहले से मंजूरी लेना दरकार 
होता; या 

(वी) वह उन्हीं बन्धानों वाले किसी बिल्न को राजपति 
के सोचविचार के लिये रखना ज़रूरी सममता; या 

(सी) उन्हीं बन्धानों वाला रियासत की क़ानून सभा का 
कोई एक्ट इस विधान के अधीन तब तक सर- 
दुरुस्त न होता जबतक वह राजपति के सोच- 
विचार के लिये न रखा गया होता और उसे 
राजपति की संज़ूरी न मिल गई होती. 


(2) इस दफ़ा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया 
जाय उम्चका वही बल और अखर होगा जो उस रियासव की 
क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट का होता जिस पर रियासतपति ने 
मंजूरी दे दी होती ; पर हर ऐसे राजहुकुम को-- 

(ए) रियासत के आम सदन के सामने या जहाँ रियासत 
में खास सदन भी हे वहोँ दोनों सदनों के सामने 
रखा जायगा, ओर क़ानून सभा के फिर मिलने 
से छे हफ्ते बीव जाने पर, या अगर इस अरसे 
के बीत घुकने से पहले ही आम सदन ने उस 


क़ानून समा को 
छुट्टी के दिनों में 
रियासतपति को 
राजहुकुय॒ जारी 
करने की शक्ति 


रियासतों के छिये 
हाईकोर्ट 
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राजहुकुम को नापसन्द करने का ठहराव पास कर 
दिया हो, और जहाँ खास सदन भी है वहाँ खास 
सदन ने ठस ठहराव को मान लिया हो, तो उस 
ठहराव के पास होने पर, या, जैसी सूरत हो, 
खास सदन के उस ठहराव को मान लेने पर, वह 
राजहुकुम आगे अमल्त में नहीं रहेगा; ओर 
(बी) रियाखतपति कभी भी वापस ले सकता है. 
समस्काव--जिस रियासत में खास सदन है बहाँ अगर दोनों 
सदनों को फिर से मिलने के लिये अलग अलग तारीखों पर बुलाया 
गया हो तो इस्र धारा के मतलबों के लिये छै हफ्ते का अरसा उन 
तारीखों में से पिछुर्नी तारीख से गिना ज्ञायगा. 

(8) अगर इस द॒फ्ा के अधीन कोई राजहुकुम कोई ऐसा 
बन्धान करता है जिसे अगर रियासतपति से मंज़री पाए हुए उस 
रियासत की क्लानून सभा के किसी एक्ट में क्रानून का रूप दिया गया 
होता तो वह बन्धान सरदुरुर्त न होता, तो उस हृद्‌ तक वह राज- 
हुकुम रह दोगा : 

शर्ते कि इस विधान के उन बन्धानों के मतज्बों के लिये, जिनका 
सम्बन्ध किसी रियासत की क़ानून सभा के ऐसे एक्ट के असर से 
है जो संगचारी तालिका में गिनाए हुए किसी मामले के बारे में 
किसी मौजूदा क्वानून के या राजपंचायत के किसी एक्ट के खिलाफ 
जाता है, राजपति की हिदायतों पर अमल करते हुए, इस दुफ़ा 
के अधीन, जो राजहुकुम जारी किया जाय, वह उस्र रियासत की 
क़ानून सभा का ऐसा एक्ट खमझा जायगा जिसे राजपति के 
स्रोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उसपर मंजूरी 
दे दी हो. ु | 

खंड पाँच--रियासतों की हाईकोर्ट 
24--(7) हर रियासत के लिये एक हवाईकोट होगी. 


: (2) इस विधान के सतल्बों के लिये उस द्वाईकोर्ट को 
ज्ों इस विधान के आरंभ से ठोक पहले किसी सूबे के संबंध में 


रियासतों की दाईकोर्ट [ ॥0॥ 


अपनी झसलदारी से काम लेती थी जबाबी रियास्रव के लिये 
हाइकोट समम्का जायगा. 

(8) इस खंड के बन्धान हर उस ह्वाईेकोर्ट पर लागू होंगे 
जिसकी चरचा इस दफ़ा में की गई है. 

25--दर द्वाईकोट नज़ीरी अदालत होगी और उसे अपनी 
तौद्दीन के लिये सज्धा देने की शक्ति समेत ऐसी अदालत की सब 
शक्तियाँ होंगी. 

26--हर हाईकोर्ट में एक सरजज्ञ और ऐसे दूसरे जज 
होंगे जिन्हें राज्पति समय समय पर नियोजना ज़रूरी समझे : 

शर्तें कि इस तरह नियोजे हुए जज किसी समथ भ्री उस बढ़ी से 
बड़ी गिनती से ज्यादा नहीं हंगे जो राजपते, समय समय पर, 
उस अदालत के सम्बन्ध में हुकुम देकर तय करदे. 

2]7--(! ) ह/ईकोट्ट के दर जज का नियोज्न राजपवि, भारत के 
सरजज से, उस रियासत के रियासतपति से, और सरजज को छोड़ 
कर क्रिसी और जज्ञ के नियोजन में उस द्वाईकोर्ट के सरजज से, 
सलाह कर के, एक ऐसे हुकुमनामे से करेगा जिस पर राज्पति के 
द्सखत दोंगे और उसकी मुहर रहेगी, और वह जज साठ बरस 
की उमर पूरी करने तक अपने पद्‌ पर रहेगा: 

शर्ते कि-- 

(ए कोई जज राजपति के नाम अपनी द ध्खुती लिखत भेज 
कर अपने पद से इस्ती । दे सकता है; 

(बी, छिल्ली जज्ञ को राजपति उद्च ढंग पर उच्चक्के पद से हृटा 
सकता है जो दफा !24 की धारा (4) में आला 
अदालत के किखी जज को हटाने के लिये बताया 
गया है; 

(सी) अगर किसी जज को राजपति आत्ा अदालत का जज 
नियोज दे या उसकी भारत के भूभाग के अन्दर किसी 
ओर हाईकोट को बदली करदे तो उस्त जज का पहला 
पद्‌ सूना हो जायगा. 

(2) कोई आदमी किसी दाईकोटे का जज नियोजे जाने 


हाईकोट नज़ीरी 
भदालतें हॉगो 


हाईकोटोी.. को 
बनावट 


हाईकोर्ट के हर जन्न 
का नियोजन और 
उसके पद की शर्ते 


आछा अदालव से 
सम्न्‍्ध रखने वाले 
कुछ बन्धानों का 
हाईकोटो पर 
छागू होना 


हाईकोटों के जजों 
का हलफ़ उठाना 
या वचन भरना 
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के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, ओर--- 

(ए) कम से कम दस बरस तक भारत के भूभाग में किसी 
न्‍्यायी पद पर न रहा हो ; या 

(बी) कस से कम दस बरस तक पदली पढ़ी में दर्ज किसी 
रियासत की हाईकोटे में या ज्गातार दो या अधिक 
ऐसी द्वाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो. 

समझाव--इस धारा के मतलबों के लिये-- 

(ए) उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी किसी 
हाईकोर्ट का वकील रहा है, वह अरसा भी शामिल 
किया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी 
न्‍्यायी पद्‌ पर काम किया हो ; 

(बी) उस अरसे को गनने में जिसमें कोई आदमी भारत के 
भूभाग में न्‍यायी पद पर रह चुका है, या क्रिसी 
हाईकोर्ट का वकील रह चुका है, इश्न विधान के आरंभ 
होने से पहले का वह अरसा भी शामिल किया जायगा 
जिसमें वह आदमी किसी ऐसे छेत्र में न्‍्यायी पद पर 
काम कर चुका है जो 947 की अगरत के परद्वहवें 
दिन से पहले उस हिन्द में शामित्ष था जिसकी 
परिभाशा हिन्द सरकार एक्ट 988 में की गई है, या 
बह ऐसे किसी छेत्र में किसी द्वाईकोर्ट में वकील रह 
चुका है, जेसी सूरत हो. 

28--दफू 24 की धारा (4) और (5) के बन्धान जिस तरह 
आला अदालत के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह हर हाईकोर्ट 
के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, और जहाँ उनमें आला अदालत की 
चरचा की गई है वहाँ उसकी जगद् हाईकोटे की चरचा सममी 
जायगी . ह 

2]9-हर वह आदमी जो किसी रियासत की हाईकोर्ट का 
जज नियोजा जाय, अपना पद संभालने से पहले, उस रियासत के 
रियास्तपति के सामने या किसी दूसरे आदमी के सामने जिसे 
रियांसतपति ने इस्र काम के किये नियोजा हो, उस रूंप में हलफऋ 


रियासतों को हाईकोर्ट [ 09 


उंठायगा या वचन भरेगा और उस पर द्ूसखत करेगा, जो इस 
मतत्नब के लिये तीखरी पट्टी में दिया गया है. 

220--कोई आदमी जो इस विधान के आरम्भ होने के बाद 
किसी हाईकोटे के जज् के पद पर रह चुका है भारत के भूभाग के 
अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत 
नहीं करेगा, न काम करेगा. 

22---) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंग्री जो 
दूसरी पट्टी में दे हैं. 

(9) इर ज्ञज्ञ बह भत्ते पाने का हक़दार होगा और छुट्री 

ओर पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय 


जजों को अदालतों 
में यथा किसी अधि- 
कारी के सामने 
वकालत करने की 
मनाही 

जर्जों की वनखाहें, 
बंगरा 


पर राजपंचायत के बनाए क़ानून में या उतके अधीन तय कर दिये : 


जायं, और ज़्ब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तव तक उसको 
वह भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं : 

शर्ते कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके भत्तों में या छुट्टी 
या पेनशन के बारे सें उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदक्ष बदल 
नहीं की जायगी जिघसे वह घादे में रहे. 

2229--(।) राजपति भारत के सरजज से सलाह करके भारत 
के भूभाग के अन्दर किसी जज का एक द्वाईकोर्ट से किसी दूसरी 
हाईकोर्ट को तवादला कर सहृता है. 

(2) जब किसी जज का इस तरह तबादला किया जाय 
तो उस अरसे में जब वह दूसरी अदालत के जज की देशख्ियत से 
काम कर रहा हो वह अपनी तनखाह के अलावा वह भरपाई भत्ता 
पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत क्रानून बनाकर तय करे, 
झओऔर जब तक इस तरह तय न हो तब तक वह भरपाई भत्ता पाने 
का दक़दार होगा जो रा न्॒पति हुकुम देकर तय कर दे. 

228 “जब किसी हाईकोट के सरजज का पद सूना हो, या 
नामौजूदगी या दूसरे कारन से सरजज अपने पद के फ़रज़ों को 
पूरा न कर सके, तब उस अदालत के दूखरे जजों में से कोई एक, 
जिसे राजपति इस मतलब के लिये नियोजे, उस पद्‌ के फ़रंज्ों को 
पूरा करेगा. 


किसी जज का एक 
हाईको< से दूसरी 
सें तबादला 


कारकर सरजज का 
नियोजन 
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हाईको्टों की बठकों 294--इस्त खंड में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की 

में सेवामुक्त जजों हाईकोर्ट का सरजज, किघी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति 

०3७35 ल्ञेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी उस्र दाईकोटे के या किसी और 
हाईकोर्ट के जज के पद्‌ पर रद्द चुका है प्राथना कर सकता है कि 
बह उस्र रियासत की द्वाइईकोर्ट में जज की हैसियत से बैठे और काम 
करे, और हरवह आदसी जिससे यह प्राथना की गई्टे हो, जब तक 
इस तरह बैठेगा ओर काम करेगा, उन भक्तों का हक़दार होगा 
जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे, और उसे उस हाईकोट के जज 
की सारी अमत्दारी, शक्तियाँ ओर निञज्रनियम मिलेंगे, मगर बह 
किसी और तरह दस अदालत का जज नहीं सममझका जायगा: 


शर्ते कि इस दफ़ा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि 
किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है उस हाईकोटे 
के जज्ञ की हैसियत से बैठना ओर काम करना पड़ेगा, जब तक कि 
बह ऐसा करने के लिये राज़ी न हो ज्ञाय, 
मौजूदा हाईकोटी... 22-इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और 
की अमलदारी किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो किसी सुना- 
सिब क़ानून सभा ने उन शक्तियों की रू से बनाया हो जो इस विधान 
में रस क़ानून सभा को दी गई हैं, किसी मौजूदा हाईकोर्ट की वही 
अझमलदारी होगी, और उसमें उसी क्वानून पर अमल कराया जायगा, 
कर उस अदालत में न्याय करने के बारे में जज्नों को अलग अलग 
वह्दी शक्तियाँ होंगी, जो इश्च विधान के आरम्भ से ठीक पहले 
थीं; इन शक्तियों में अदालत के नियम बनाने की शक्ति और 
अदालत और उसके जजों की बैठकों के किये, चाहे वह अकेले 
बेठ चाहे डिवीज़न अदालत के रूप में बैठ, क्रायदाबन्दी करने की 
शक्ति भी शामिल द्ोगीः 
शर्ते कि मालगुजारी सम्बन्धी किसी मामले के बारे में, या माल- 
गुजारी की वसूली में जो कोई काम किया जाय या जिसके करने का 
हुकुम दिया जाय उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले के बारे में, 
किसी हाईकोट के पदली सुनवाई के अधिकार से काम लेने पर इस 
विधान के आरम्भ से ठीक पहले अगर कोई रुकावढ क्गी हुई 


ः. रियासर्तों को हाईकोर्ट [ 37 


थी तो ध्द रुकावट इसके बाद इस द्वाई्को्ट के उस अधिकार से 
काम लेने पर नहीं रहेगी. 

226 -() दफ्का 32 में किसी बात के रद्दते भी, तीसरे भाग में 
जो अधिकार दिये गए हैं उनमें से किसी पर असल कराने के लिये 
या और किसी मतत्नब के लिये हर द्वाईकोट को, उन तमाम भूभागों 
में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चल्नती है, उन भूभागों के 
अन्दर के किसी आदमी या किसी अधिकारी या मुनासिब सूरतों 
में वहां की किसी सरवार के नाम, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी 
करने की शक्ति होगी, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुकुम, 
परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल- 
मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं. 

(9) धारा (]) में जो शक्ति हाईकोटे को दी गई है, उससे 
आला अदालत की उस शक्ति में कोई कमी नहीं आयगी जो दफा 
82 की घारा (2) में आज्ञा अदाज्ञत को दी गई है. 

227--() दर दाईकोटे, उन सब भूभागों में जिनके सम्बन्ध में 
उसकी अमलदारी चक्षती है, सब अदालतों और पंचायती अदा ल्ञतों 
पर निगरानी रखेगी. 

(2) ऊपर के बंधान की आमियत को कमर किये बिना, 
हाईकोटे-- 


(ए) उन अदालतों से ब्योरे मांग सकती है; 


(बी) उन अदालतों के काम और कारवाइश्यों की 
क्रायदाबन्दी करने के लिये आम नियभ बना सकती 
है ओर जारी कर सकती दे ओर रूप बता सकती 
द्दै $ तो र्‌ 

(सी) बह रूप बता सकती दे जिनमें ऐसी किसी अदा- 
क्षतों के अफ़सर अपने यहाँ के खाते, दाखले, और 
हिसाब किताब रखेंगे, 


(3) द्वाईकोटे उन फ्रीखों के भी नक्तरो तय कर सकती है 
जो उन अदालतों के शैरिफ, ओर सब क्क्षकोँ, और अफसरों को, 


कुछ परवाने जारी 
करने की हाईकोटो 
को शक्ति 


हाईकोट को 
सब॒ अदालतों पर 
नियरानी रखन् की 
शक्ति 


कुछ मुक्कदर्मों का 
हाईकोंट में तश्ा- 
द्ला 


हाईकोर्ट के अफ़- 
सर, नौकर और 
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और उन अदालतों में वकालत करने वाले मुखतारों, वकीलों और 
प्लीडरों को दी ज्ञा सकेगी : 

शर्ते किधारा (2) या घारा (8) के अधीन जो नियम बनाए जाय॑, 
या जो रूप बताए जाय॑, या नक़शे तय किये जञाय॑, वह किसी ऐसे 
कानून के बन्धान के खिह्लाफ़ नहीं होंगे जो उस समय अमल में हो, 
आर उन पर पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेना दरकार होगा. 


(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं सममका जायगा 
कि वह किसी हाईकोर्ट को ऐसी किसी अदालत या पंचअदाज्ञत पर 
निमरानी रखने की शक्तियाँ देती हे जो हथियारबन्द फ्ोजों से 
संबंध रखने वाले किसी क्रानूनसे या उसके अधीन बनी हो. 

228--अगर हाईकोटे को यह भरोसा हो जाय कि, किसी ऐसे 
मुक़दमे में जो उसकी किसी मातद्वत अदाल्नत में पेश है, इस विधान 
के अर्थ करने के बारे में क्रानून का कोई ऐसा ठोस सवाल उठता है 
जिसका तय करना उस मुक्तदमे को निबटाने के लिये ज़रूरी है, तो 
वह उस मुकदमे को उस्र अदालत से उठा लेगी ओर-- 

(ए) या तो आप उस मुकदमे को निबटा देगी, या 

(बी) क़ानून के उस सवाल को तय कर देगी, और उस 
सवाल पर अपने फ्रेसले की नक्तल के साथ मुक्कदमा 
उस अदालत को वापस कर देगी जिसश्ले वह उठाया 
गया था, और वह अदालत उसके आने पर उस फ्रेसले 
के अनुसार उस मुक़दमे को निबटाने की कारवाई 
करेगी. 

299--(3) हाईकोर्ट के अफ़तरों और नौकरों का तियोजन 
उस अदालत का सरजज करेगा या अदाज्नत का वह दूसरा जज या 
अफसर करेगा जिसे सरजज निर्देश करदेः 

शर्ते कि जिस रियासत में उस हाईकोटे की खास जगह है उस 
रियासत का रियासतपति नियम बनाकर. यह दरकार कर सकता 
है कि, उन सूरतों में जो उस त्तियम में बताई गई हों , किसी ऐसे 
झादसी को, जो पहले से उस अदालत से लगा हुआ नहीं हे, उस 


अदाक्षत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पद पर रियासत सरकारी 


हि 


रियासतों की ह्वाईकोर्ट | ॥8 


नौकरी कमीशन से सलाह किये बिना नहीं नियोजा ज्ञायगा. 

(2) रियासत की क्रानूनच सभा के बनाए किसी क़ानून 
के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हाईकोर्ट के अरूसरों ओर नौकरों 
की नो करी की शर्तें' वह होंगी जो उन नियसों में बताई जाय॑ जिन्हें 
उस हाईकोट के सरज्ञजज ने या उस्रके किसी ऐसे दूखरे जज या 
अफ़सर ने बनाया हो जिसे सरजज ने इस मतलब के लिये नियम 
बनाने का अधिकार दिया हे : 

शर्ते कि इस धारा के अधीन बने दियमों के लिये जहां दक 
उनका सम्बन्ध तनखाहों, भत्तों, छुट्टी या पेनशर्नों से हे, उस रिया- 
सत्‌ के रियासतपति की रज़ामन्दी दरकार होगी जिसमें उस 
द्वाईकोर्ट की खास जगह है. 

(3) हाइईकोटे के शासनी ख्चे, जिनमें उस अदालत के 
अफ़रसरों और नौकरों को या उनके बारे सें दी जाने वाली सब 
तनखाहें, भत्त और पेनशनें शामिल हैं, रियाखत के सूठकोश के 
खाते में पड़ेंगे, ओर वह अदालत जो फ़ीसे या दूसरी रक्में लेगी वे 
उस कोश का भाग होंगी. 

280--राजपंचा यव क़ानून बनाकर-- 

(ए) किसी हाईकोर्ट की अमज्नदारी को पहली पट्टी में दर्जे 
किसी ऐसी रियासत तक या किसी ऐसे छेत्र तक बढ़ा 
सकती है, या 

(बी) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्जे 
किसी ऐसी रियासत से या किसी ऐसे छेत्र से अलग 
कर सकती है, 

जो वह रियासत नहीं है, या उस रियासत के अन्द्र नहीं है, जिसमें 
उस्र हाईकोर्ट की खास जगह हे. 
28--जहाँ किसी दाईकोट की अमलदारी किसी ऐसे छेतन्र के 
संबंध में सी चलती है, जो उस रियासत से बाहर दे जिसमें उस 
हाईकोट की खास जगह है, वहाँ इस विधान की किसी बाव का यह 
मतलब नहीं लिया जायगा कि-+ 
(ए) बह उस रियासत की क़ानून सभा को जिसमें उस 


हाईकोटों की अमृल- 
दारी को बढ़ाना 
या कम करना 


किसी रियासत को 
किसो ऐसी हाईको रे 
को अमलदारी के 
सम्बन्ध में रिया सर्तों 
की क़ानून समसाओं 
की क़ानून बनाने 


की शक्तियों पर 
रुकावट. जिस 
हाईकोटे की 
अमलदारी उस 
रियासत के बाहर 
भीद्दो 

अथ 
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हाईकोर्ट की खास जगह है उस अमक्वदारी को बढ़ाने, 
कम करने या खत्म करने की शक्ति देती है; 


(बी) वद पहली पट्टी के भाग .ए) या भाग (बी) में दर्ज 


किसी ऐसी रियासत की क्वानून सभा को जिसमें कोई 
ऐसा छेत्र है, उस अमत्दारी को खत्म करने की शक्ति 
देती है; या 


(सी) वह उस क़ानून सभा को जिसे ऐसे किसी छेतन्र के 


बारे में उस मतलब के लिये क्रानून बनाने की शक्ति 
है, धारा (बो) के बन्धनों के अधीन रहते हुए, उस 
छेन्र के सम्बन्ध की उस हाईकोटे की अमलदारी के 
बारे में ऐसे क़ानून बनाने से रोकती है, जिन्हें पास 
करने का उस्र क़ानून सभा को अधिकार द्वोता अगर 
उस्र अदालत की खास जगह उसी छेन्न में होती. 


282--ज्हां किसी हाईकोंटे की अमलदारी पहली पट्टी में दर्ज 
एक से अधिक रियासतों के सम्बन्ध में, या किसी एक रियासत 
ओर एक ऐसे छेत्र के सम्बन्ध में चलती हे जो उस रियासत का 
भाग नहीं है, वहां-- 


(एऐ) इस खंड में जहां किसी हाईको्ट के जजों के 


सम्बन्ध में रियासतपति की चरचा की गरे है, उससे 
सतलब उस रियासत के रियासतपति से लिया ज्ञायगा 
जिसमें उस हाईकोट की खास जगह है; 


(बी) मातहत अदालतों के लिये नियमों, रूपों और नक्रैशों 


पर रियासतपति की रज़ामन्दी की जहां चरचा की 
गई है, उससे मतलब उस रियासत के रियासतपति 
या राजप्रमुख की रज़ामन्दी से जिया जायगा जिसमें 
वह सातहत अदालत हे, या अगर वह किसी ऐसे 
छेत्र में है जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (वी) 
में दर्ज किसी रियासत का भाग नहीं है, तो उससे सत- 
लब राजपति की रज्ामन्दी से लिया ज्ञायगा; और' 


(सी) रियासत के मरृठकोश की जहां जहां चरचा की गई दे 


मातदत अदालत | ॥58 


उससे सतलब उस रियासत के सूठकोश की चरचा' से 
लिया जायगा जिपमें उस्र हाईकोट की खास जगह है. 
खंड छे--मातइत अदालतों 
288--() किसी रियासत में ज़िल्ला जज होने वाले लोगों का 
नियोजन, उनकी तैनाती और तरक्क्की उस रियासत का रियासतपतवि, 
उस रियासत के संबंध में असत्दारी रखने वाल्नी हाईकोर्ट से 
सल्ञाह करके करेगा. 

(2) कोई आदमी जो पहले से यूनियन की या रियासत 
की नोकरी में नहीं है केवल तभी ज़िला जज नियोजे जाने का पात्र 
होगा जब वह कम से कम सात बरस तक वकील या औीडर रद्द चुका 
है और द्वाईको्ट ने उसके नियोजन की सिफ़ारिश की है. 


284---किसी रियासत की न्यायी नौकरी में ज़िज्ञा जजों को 
छोड़कर दूसरे ज्ञोगों का नियोजन उस रियासत का रियासतपति 
इस काम के लिये अपने बनाए हुए उन नियमों के अनुसार करेगा 
जो उसने रियासत सरकारी नोकरी कमीशन ओर उस रियासत के 
संबंध में अमलदारी रखने वाल्ली दाइकोर्ट से सलाह करके बनाए हों. 
28 5--ज़िल्ा अदालतों और उनकी मावहत अदालतों पर दबान 
हाईकोर्ट को हासिल होगा, जिसमें किसी रियासत की न्‍्यायी नौकरी 
में काम करने वाले ओर ज़िलां जज से नीचे पद पर रहने वाले लोगों 
की तैनाती और तरक्‍क्ी ओर उनकी छुट्टी मंजूर करना शामित्न होगा, 
पर इस दफ़ा की किसी बाव का यह मतलब नहीं लिया जायगा 
कि बह किसी ऐसे आदमी का अपील करने का वह अधिकार छीन 
लेती है जो उसको उसकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करनेवाले 
क़ानून के अधीन मिला हुआ हो, या यह कि वह हाईकोटे को यह 
अधिकार देती है कि बह उस कानून के अधीन बताई उस आदसी 
की नौकरी की शर्तों के अनुसार न चलकर उसके साथ किसी दूसरी 
तरह ब्योहार करे. 
286-.-इस खंड सें--- 
(ए) “ज़िला जज” शब्दों सें नगर दीवानी अदालत का 
जज, अधिक ज़िला जज, संगी जिला जज, सद्दायक 


ज़िला जजों का 
नियोत्रन 


न्यायी नौकरी में 
ज़िला जजों को 
छोड़कर और लोगों 
की मरती 


मातइत अदालतों 
प्र दबान 
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ज़िला जञ्ञ, खफ़ीफा अदालत का प्रमुख जज, प्रमुख 
प्रंसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सहायक प्रमुख प्र सीडेसी 
मजिस्ट्रेट, सेशन जज, अधिक सेशन जज ओर 
सहायक सेशन जज शामिल होंगे; 

(बी) “न्यायी नौकरी” शब्दों के मानी हैं वह नौकरी जिसमें 
केवल वहीं लोग होंगे जो ज़िल्ला जज की जगह 
ओर ज़िला जज की जगद्द से नीचे की दूसरी दीवानी 
न्‍्यायी जगहों को भरने के लिये हैं. 

इस खंड के बन्धानों 237---रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश कर 

का मजिस्ट्रेटों की झकता है कि, उस नोटिस में बताए हुए अपवादों और अदल बदक् 

किसी खास जमात 3. अधीन रहते हुए, इस खंड के ऊपर लिखे बन्धान और उनके 

या जमातों पर 

छागू होना अधीन बने नियम, उस तारीख से जो वह इस काम के लिये तय 
करे, उस रियासत में मजिस्ट्रंटों की किसी जमात या जमातों पर 
उसी तरह ल्ञागू होंगे ज्ञिस तरह वे उस रियासत की न्‍्यायी नोकरी 
में नियोजे हुए लोगों के संबंध में लागू दोते हैं. 


भाग सात 


पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें 
288--भाग छै के बन्धान पहल्ली पट्टी के भ्राग (बी) में दर्ज 
रियासतों के खंबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस पटटी 
के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के संबंध में लागू होते हैं, पर नीचे 
लिखे अदल बदल ओर छूटों का ध्यान रखते हुए ल्ञागू होंगे,यानी :- 
() भाग छे में जहाँ कहीं “रियासतपति” शब्द आया है उसकी 
जगह, सिवाय जब वह दुफ़ा 282 की धारा (बी) में दूसरी बार 
आया है, “राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायगा. 
(9) दफ़ा 52 सें “भाग (ए)? इस शब्द ओर अक्षर की जगह 
“भाग (बी)” यह शब्द और अक्षर रखे जायंगे. 
(8) दफा 55, 86 और व87 छोड़ दिये जाय॑गे. 
(4) दुफ़ा 88 सें-- 
(एक) धारा (]) में “नियोजा जाय” शब्दों दी जगद्द “हो 
जाय” शब्द रखदिये जायंगे ; 
(दो) धारा (8) की जगद नीचे लिखी धारा रखदी जायगी, 
यानी ० 
४ (8) राजप्रमुख, जबतक कि रियासत की सरकार की खास 
जगह में उसका अपना रहने का मकान न हो, बिना किराया दिये 
सरकारी सकान को काम में लाने का हकदार होगा और वह उन 
भत्तों ओर निज्नियमों का सी दक्॒दार होगा ज्ञो राज्पति आम या 
खास हुकुम देकर तय करदे.”; 
(तीन) धारा (4) में “वेतन और” शब्द छोड़ दिये जायंगे. 
(5) दफ़ा 489 में “बड़े से बड़े जज के सासने जो मिल सके” 
शब्दों के बाद “या ऐसे दूसरे ढंग से जो राजपति इस काम के लिये 
तय करदे” शब्द जोड़ दिये जायंगे. 
(6) दफ़ा 64 में धारा (!) की शर्ते की जगह नीचे लिखी शर्ते 
रख दी जायगी, यानी :०-« 


पहली पटटी के भाग 
(बो)की रियासत 
प्र भाग छे के 
बन्धानों का लागू 


होना 


38 ] भारत का विधान 


५शर्तें कि सध्यभारत की रियासत सें एक वज़ीर ऐसा होगा 
जिसको कबीलों की भलाई का काम सोंपा जायगा और जिसको इसके 
अलावा पट्टी दर्ज जातियों और पिछड्ी जमातों की भलाई का काम 
या कोई और दूसरा काम भी सोंपा जा सकता है.” 

(7) दफा 68 में धारा /) की जगह नीचे लिखी धारा रखी 
जायगी, यानी :-- 

५ ]) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें राजप्रमुख 
होगा, और जिस में-- 

(ए) मैसूर की रियासत में दो सदन दंगे; 
(बी) दूसरी रियासखतों में एक एक सदन होगा.” 

(8) दफा 56 में “जो दूसरी पट्टी में दर्ज है” शब्दों की जगह 
५ज्ञो राजप्रमुख तय कर दे” शब्द रख दिये जाय॑गे. 

(9) दफ़ा 95 में “जो इस विधान के आरंभ स्रे ठीक पहले 
जवाबी सूबे के आम सदन ( लेजिस्लेटिव असेम्बली ) के मेम्बरों 
के छिये लागू थीं” शब्दों की जगद्ट “जो राजश्रमुख तय कर दे” 
शब्द रख दिये जायंगे. 

(0) दफ़ा 202 की धारा (8) में-- 

(एक) उप-घारा (ए) की जगह नीचे लिखी उप-धारा रख दी 
जायगी, यानी :- 

४(ए) राजप्रमुख के भत्ते और उसके पद संबंधी दूसरे खचे 
जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे;” 

(दो) उपधारा (एफ) की जगद्द नीचे ज्िखी उप धाराएं रखी 
जायंगी, यानी :-- 

८ (एफ़) ट्रावनकोर-कोचीन रियासत की सूरत में इश्यावन लाख 
रुपए की वह रक्तम, जो इस्र विधान के आरम्म होने से पहले 
द्रावनकोर कोचीन की मिली हुईं रियास्रत बनाने के लिये, ट्रावनकोर 
ओर कोचीन की देसी रियाखतों के शासकों ने जो मुआहिदा किया 
था उसके अधीन इर सात्न देव-स्वोम कोश को दी जायगी; 

(जी) कोई दूसरा ख्चे जिसे यद्द विधान या रियासत की क़ानून 
सभा क्वानून बनाकर ऐसा खर्चे ठट्दरा दे.” 


पहली पट्टी के माय (बी) की रियासत [ 4]9 


(]) दुक्का 208 सें धारा (2) की जगह नीचे लिखी धारा 
रख दी जायगी, यानी :--- 

“४(9) जब तक घारा () के अधीन नियम नहीं बनाए जाते 
तबतक दस्तूर के वह नियम और वह क्रायमी हुकुम जो इस विधान के 
आरंभ होने से ठीक पहले उस रियासत की क़ानून सभा के बारे में 
लागू थे, या जहाँ रियासत की क़ानून सभा का कोई सदन नहीं था, 
वहां दस्तूर के वह नियम और वह क्रायसी हुकुम जो इस विधान के 
आरंभ होने से ठीक पहले उस सूबे के आमसदन (लेजिसलेटिव 
अस्तेम्बल्ञी) के बारे में लागू थे जिसे उ् रियासत का राजप्रमुख इस 
काम के लिये तय करदे, उस्र रियासत की क़ानून सभा के संबंध में 
ऐसे अदल बदल और अलुकूलन के अधीन जो आम खदन का 
सभामुख या खाख सदन का मसनदी, जैसी सूरत द्वो, उनमें करदे, 
असर रखेंगे” 

(2) दफ़ा 24 की धारा (9) में “सूबे” शब्द की जगह “देसी 
रियासत” शब्द रख दिये जाय॑गे. 

(8) दफ़ा 228 की जगह नीचे लिखी द॒फ़ा रखदी जायगी, 
यानी 

४22[--]) दर द्वाईक्ोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी ज्ञायंगी 
जो राजपति राजप्रमुख स्रे सलाह करके तय कर दे. 

(2) हर जज उन भत्तों का और छुट्टी और पेवशन के 
बारे से उन अधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर 
राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उस्रके अधीन तय किये 
जायं, और जब तक वह इस तरह तय नहीं किये ज्ञाते तब तक उन 
भप्तों और अधिकारों का इक्तदार होगा जो राजपति राजप्रमुख से 
सलाह कर के तय करदेः 

शर्ते कि किसी जज के भत्तों में या छुटटी या पेनशन के बारे 
में उसके अधिकारों में उसके नियोजन के बाद इस्र तरह की कोई 
अदल बदल नहीं की जायगी जिससे बह घाटे में रहे.” * 





जजों की तनखाहें 
बगरा 


पहली पट्टी के भाग 
(सी) को रियासतों 
का शासन 


भुक्कामी के नून 
सभाओं या सलाह- 
कार मंडर या 
बज़ीर मंडक का 
बनाना या जोरी 
रखना 


भाग आठ 
पहली पट्टी के माग (सी) की रियासतें 


289--(]) इस भाग के और बन्धानों के अधीन रहते हुए 
पहली पट्टी के भाग (सी) में दज हर रियासत का शासन राजपति 
करेगा, ओर जिस हृद तक बह ठीक समझे यह शासन वह एक 
चीफ़ कमिश्नर या नायब रियास्तपति की मारफ़त करेगा जिसे वह 
खुद नियोजेगा या किस्री पड़ोसी रियासत की सरकार के मारफ़त 
करेगा: 

शर्तें कि राजपति किसी पड़ोसी रियासत की सरकार को मारफ़्त 
उस समय तक यह काम नहीं करेगा जब तक कि-- 

(ए) उसने उस सरकार से सलाह न कर ली हो; और 
(बी) जिस रियासत पर इस तरह शासन करना है वहाँ के 
लोगों के विचार राजपति ने ऐसे ढंग से मालूम न कर 
लिये हों जिसे वह सब से अधिक मुनासिब समझे. 
(9) इस दुफ़ा में किस्सी रियासत्र की चरचा में उस 
रियासत के किसी भाग की चरचा भी शामिल्न है. 

240 -() पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी ऐसी रियासत 
के लिये जिसका शासन चीफ़ कपम्तिश्तर या नायब रियासतपति की 
मारफ़त होता हो, राजपंचायत क्रानून बना कर-- 

(ए) एक खंस्था, चाहे नामज़द की हुईं चाहे चुनी हुई, चाहे 
कुछ नामज़द की हुई और कुछ चुनी हुई, उस रियासत 
की क़ानून सभा का काम करने के लिये; या 

(बी) सलाहकार मंडल या वजीर मंडल, 
था दोनों बना सकती दे या जारी रख सकती है जिनकी बनावट, 
शक्तियॉँ/ओर काम हर सूरत म्रें वह होंगे जो उस क्रानून में 
बता दिए गए हों. 
(०) धारा (7) सें जिस किसी क़ानून की चरचा की 
गई है उसको दुफा 368 के सतलवों के लिये इस विधान का सुधार 


पंइली पट्टी के भाग (सी) की रियासत [44] 


नहीं समझा जायगा, भल्रे ही उम्च में कोई ऐसा बन्धान हो जो विधान 
में सुधार करता दे या सुधार करने का असर रखता है. 

24-.(]) राजपंचायत, कानून बनाकर, पहली पट्टी के भाग (सी) पहलो पट्टी के भाग 
में दर्ज किसी रियासत के' लिये एक हाईकोर्ट बना सकती है, या उस (थ) की रियात्रतों 
रियासत की किसी अदालत को इस विधान के सब मतदज्बों या की कह कट 
उन में के किसी सतलब के लिये हाइईकोट ठहरा सकती है. 

(2) भाग छे के खंड पांच के बन्धान दर उस द्वाईकोटे के 
संबंध में जिसकी चरचा धारा () सें की गई है उसी तरह लागू होंगे 
जिस तरह वह उस हाईकोर्ट के संबंध में लागू होते हैं जिसकी चरचा 
दफा 24 में की गई है, पर एसी अदल बदल ओर ऐसे अपवादों के 
अधीन रहते हुए जिनका राजपंचायत क्वानून बनाकर बन्धान कर दे. 

(8) इस बिधान के बन्धानों और मुनासिब क़ानून 
सभा के किसी ऐसे क्रानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो उन 
शक्तियों की रू से बनाया गया हो जो इस्च विधान में या इसके अधीन 
उस क्रानून सभा को दी गई हों, जिस किसी हाईकोटे की अमलदारी 
पहली पट्टी के भाग (सो) में दर्ज किखी रियासत के या उसमें शामिल 
किसी छेत्र के संबंध में इस विधान के आरंभ सर ठीक पहले 
चल्नती थी उस द्वाइकोट की वह अमलदारी उस रियासत या उस 
छेत्र के संबंध में बिधान के आरंभ के बाद भी चलती रहेगी. 

(4) इस्र दफ़ा की किसी भी बात से राजपंचायत की बह 
शक्ति कम नहीं होती जो उसे पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) 
में दर्ज किसी रियासत की किसी द्वाईकोर्ट की अमलदारी को उस्र 
पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत दक या उस रियासत में 
शामित्न किसी छेत्र तक बढ़ा देने की या उससे अलग कर देने की 
हासिल दे. 

249 -() जब तक राजपंचायत क़ानून बना कर दूसरा बन्धान छुगे 
नहीं करती तब तक कुर्गे के खास सदन की बनावठ, उसकी शक्तियाँ 
ओर उसके काम वही होंगे जो इस विधान के आरम्भ से ठीक 
पहले थे. 

कुग में जो मालगुज़ारी हुमा की जाय उसके बारे में 


१92] भारत की विधान 


प्रबन्ध और कुर्ग के सम्बन्ध में खर्च बिना बदले जारी रखे जायंगे 
जब तक कि राजपति इस्र काम के लिये हुकुम देकर कोई दूसरा 
बन्धान न करदे. 


भाग नो 


पहली पद्दी के माग (डी) के भूमाग और वह दूसरे भूभाग 
जो उस पट्टी में दज नहीं हैं 
243-..]) पहली पट्टी के भाग (डी) में दजज दर भूभाग का पहली पट्टी के- 
शासन और हर ऐसे दूसरे भूमाग का शासन जो भारत के भूभाग में भाग (डी) में दुज 
हक भूमाों का और 
शामिल हैं पर पहली पट्टी में दर्ज नहीं है, राजपति करेगा, और जिस ३ दूसरे भूमायों 
हद्‌ तक वह ठीक सममेगा यह शासन एक चीफ़ कमिश्नर को का शासन जो उस 
मारफ़त या किसी और ऐसे अधिकारी की मारफ़त करेगा जिसे वह पड्टी में दर्ज नहीं 
ख़ुद नियोजेगा. 
(9) राजपति हर ऐसे भूभाग की शान्ति और वहां अच्छी 
हुकूमत के किये क्रायदे बना सकवा दे, ओर जो क्रायदा इस तरह 
बनाया जायगा वह राजपंचायत के. बनाए किसी क़ानून को, या किसी | 
ऐसे मौजूदा क्रानून को जो उस ख़सय उस भूभाग पर लागू दो, रद 
कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है, ओर जब राजपति 
किसी ऐसे क़ायदे को जारी कर देगा तो उम्र क्रायदे का वद्दी बल 
आर असर होगा ज्ञो राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट का जो उस 
भुभाग पर लागू हो. 





सांग दस 
पद्टीदज छेत्र और क्रबायली छेत्र 

पट्टी-द्ज. छेत्रों 244--() पांचवीं पट्टी के बन्धान, आश्वलाम की रियासत को छोड़. « 
और क्रबायली कर, पहली पट्टी के भाग (ए' और भाग (वो) में दर्ज हर दूसरी 
ठेतों का शासन. शस्यासत के पट्टी दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज क्बीलों के शाखन और 

उनके द्बान के सम्बन्ध में लागू होंगे. 

(2) छुटी पट्टी के बन्धान आखाम की रियासत के क्रबा- 
यती छेत्रों के शाघ्नन के सम्बन्ध में लागू होंगे. 





भाग ब्यरह 


फ्र 
यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध 
खंड एक--ऋानूनकारी सम्पन्ध 
काननकारी शक्तियों का बटवारा 

245--([) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राज- 
पंचायत भारत के सारे भूभाग के लिये या उसके किसी भाग के किये 
क़ानून बना सकती है, और हर रियासत की क़ानून सभा उस सारी 
रियासत या उसके किसी भ्राग के लिये क़ानून बना सकती है. 

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून इस बिना 
पर नादुरुर्त नहीं समझा जायगा कि उस पर अमल भूभाग-परे भी 
होगा, 

246--(!) घारा (2) और (8) में किसी बात के रहते भी, अकेले 
राजपंचायत को द्वौी यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तालिका 
पक में ( जिसकी इस विधान में “यूनियन तालिका” कह कर 
चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क़ानून 
बनाए, 

(2) धारा (8) में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत 
को, ओर धारा (]) के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (ए) और 
भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रानून सभा को भी यद्द शक्ति 
है कि वह सातवीं पट्टी की तीसरी ताहिका में (जिसकी इस विधान 
में “संगचारी ताज़िका” कट्द कर चरचा की गई है ) गिनाए मामलों 
में से किसी के बारे सें क्रानून बनाए, 


(8) धारा (3) और (2) के अधीन रहते हुए, पहली पढ़ी 
के भाग (०) ओर भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्वानून सभा 
को ही अकेले यह शक्ति है कि वह उस रियासत के लिये या उसके 
किसी भाग के लिये सातवीं पट्टी की तालिका दो में (जिसकी इस 
विधान में “रियासत तालिका” कदकर चरचा की गई है ) गिनाए 
मामलों में से किसी के बारे में क्रानून बनाए, 


राजपंचायत के 
बनाए और रिया- 

की क़ानून 
समसाओं के बनाए 
कानूनों का फेलाब 


राजपंचायत के 
बनाए और 
रियासतों की 
कानून सभाओं के 
बनाए कानूनों का 
विदशय 


कुछ अधिक अदा- 
लतों को क्लायम 
करने के लिये 
बन्धावन करने को 
राजपंचायत को 
शक्ति 


कानून बनाने की 
बची शक्तियाँ 


क्ौमी द्विव के लिये 
रियासत वाढिका 
के किसी मासले के 
बारे में राजपंचायव 
को कानूत बनाने 
की शक्ति 
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(4) राजपंचायत को यद्द शक्ति है कि बह भारत के 
भूभाग के बिसी ऐसे भाग के लिये जो पहली पट्टी के भाग (ए) या 
भाग (वी) में शामि्न नहीं है, किसी मामले के बारे सें क्रानून बनाए, 
भले ही बह मामला ऐसा मामला हो जो रियासत ताक़िका में 
गिनाया गया हे. 

247--इस खंड में किसी बात के रहते भी, “यूनियन तालिका” 
में गिनार किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा क्रानून पर, या 
राजपंचायत के बनाए क्रानूनों पर, अधिक अच्छी तरह अमल कराने 
के जिये राजपंचायत कानून बनाकर कोई अधिक अदालतें क्रायम 
करने का बन्धान कर सकती दे. 

248--() अकेले राजपं चायत को ही यह शक्ति है कि किसी 
ऐेसे मामले के बारे में कोई क्रानून बनाए जो न संगचारी तालिका में 
गिनाया गया है न रियासत ताक्िका में. 

(2) इस्र शक्ति में कोई ऐसा टैक्‍स त्ञगाने के लिये क़ानून 
बनाने की शक्ति भी शामिल होगी जिसकी चरचा उन तालिकाओं 
में से किसी में नहीं की गई. 

249--(!) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के 
रहते भी, अगर रियासत सदन ने किसी ऐसे ठद्दराव से, जिसका 
उस्र समय मोजूद और बोट देने वाले सेम्बरों में से कम से कम दो 
तिक्षई ने समर्थन किया दो, यह ठहरा दिया है कि क्रोमी हित में यह 
ज़रूरी है या समयोचित है कि “रियासत तालिका” सें गिनाए किसी 
ऐसे मामले के बारे में जिसकी उस ठहराव में चरचा, की गई है 
राजपंचायत क़ानून बनाए, तो राजपंचायत के लिये यह क्ानून-संगत 
होगा कि ज़ब तक वद् ठद्दराव अमल में रहे राजपंच/यत भारत के 
खारे भूभाग या उसके किसी हिस्से के लिये उस मामले के बारे में 
कानून बनाए. 

(9) घारा (!) के अधीन पास हुआ ठद्दराव उतने अरसे 
तक अमल में रहेगा जो एक साल से अधिक न हो और जो 
ठहराव में बता दिया ग्रया होः 

शर्त कि अगर; ओर जितनी वार, किसी ऐसे ठहराव को अम्रत् 
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में रखने की रज़ासन्दी देने वाला कोई ठहराव घारा (]) में बताए 
ढंग से पास हो जाय, दो वह पहला ठहराव जिस तारीख से इस 
धारा के अधीन अमल में न रद्दता उतनी बार उससे एक बरस के 
ओर अधिक अरसे तक अमल में रहेगा. 


(8) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे 
बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर धारा () के 
अधीन ठद्दराव पास न हुआ होता, उस ठहराव के अमल में न रहने 
से छे महीने का अरसा बीत ज्ञने पर, उस अनधिकार की हृदू तक, 
असर न रहेगा, सिबाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत 
जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों. 

280--(]) इस खंड में किसी बात के रहते भी, जब कभी 
अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, तो राजपंचायत को शक्ति 
होगी कि वह रियासत तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के 
बारे में भारत के सारे भूसाग या छसके किसी भाग के लिये कानून 
बसाए. चल 

(2) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे 
बनाते का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर अचानकी का 
ऐलान जारी न हुआ होता, ऐलान के अभप्त्ष में न रहने के बाद छे 
महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की ह॒द्‌ तक, असर 
न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस भरसे के बीत जाने 
से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों. 

25]--दुफ़ा 249 और 250 की कोई बात किसी रियासत की 
क़ानून सभा की इस शक्ति पर कोई रुकावट नहीं लगा सक्रेगी कि 
बह कोई ऐसा क़ानून बनाए जिसे इस विधान के अधीन उसको 
बनाने की शक्ति हैं, पर अगर किसी रियासत की क़ानून सभा के 
बनाए किसी क़ानून का कोई बंधान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे 
कानून के किसी बंधान के ख़िलाफ़ पढ़ता हो, जिसे बनाने की ऊपर 
बताई हुई दोनों दफ़ाओं में से किसी के अधीन राजपंचाबत को 
शक्ति है, तो राजपंचायत का बनाया क़ानून हीं चलेगा, चाहे वह 
रियासत की क़ानून सभा के बचाए कानून से पहले बना हो ओर 


अचानकी का कोई 
ऐलान असलछ में 
होने की सूरत में 
रियासत तालिका 
के किसी भी म'मले 
के बारे में राज- 
पंचायत को क्रानून 
बनाने की शक्ति 


दफा 249 और 
280 के अघीन 
राजपंचायत के 
बनाए कानूनों का 
रियासतों की क़ानून 
सभाओं के बनाए 
कानून के साथ 
अनमेल 


राजपंचायत को दो 
या अधिक रिया- 
सततों के छिये उनकी 
अनुमति से क़ानून 
बनाने की शक्ति 
और किसी दूसरी 
रियासत का ऐसे 
कानूनों को अपनाना 


अन्तर क्रौंमो सम- 
झोतों पर अमल 
कराने के लिये 
क़ैनन बनाना 
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चाहे पीछे, ओर उस खिलाफ़ पड़ने की हद तक, पर तभी तक ज॑ंब 
तक राजपंचायत के बनाए हुए क़ानून का असर जारी है, रियासत 
की कानून सभा का बनाया क़ानून अमल में नहीं रहेगा. 

252--() अगर दो या अधिक रियासतों की कानून सभाओं 
को यदह्द बात चाहनी मालूभ हो कि राजपंचायत क्वानून बनाकर उन 
रियासतों में किसी ऐसे मामले की क्रायदाबन्दी करदे जिस मामले के 
बारे में उन रियासतों के लिये क्रानून बनाने की राजपंचायत को शक्ति 
नहीं है, सिवाय उस सूरत में जिसका बन्धान दफा 249 और 250 
में किया गया है, और इस मतलब के ठहराव उन्त रियास्ततों की 
क़ानून सभाओं के सब सदनों में पास हो जाते हैं, तो राजपंचायत॑ 
के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह इस तरह उस्र मामले की 
क्ायदाबन्दी करने के लिये एक्ट पास कर दे, और कोई एक्ट जो 
इस तरह पास हो गया हो उन रियाखतों में लागू होगा ओर किद्ली 
ऐसी दूसरी रियासत में भी लागू होगा जिस रियासत ने अपनी क़ानून 
सभा के सदन में, या जहां दो सदन हैं वहां उस रियास्रत की क़ानून 
खभा के हर सदन में, इस काम के लिये ठहराव पास करके उस्र 
एक्ट को बाद में अपना लिया हो. 


(2) राजपंचायत के इस तरद्द पास्र किये हुए किसी एक्ट 
में, उसी तरह पास हुए या उसी तरह अपनाए हुए राजपंचायत 
के ही किसी पकक्‍ट से, सुधार किया जा सकता है या उसे रह 
किया जा सकता है, पर जहां तक किसी ऐसी रियासत का सम्बन्ध 
है जिसमें वह एक्ट लागू होता है उस रियासत की क़ानून सभा के 
किसी एक्ट स्रे न उसमें सुधार किया जा सकेगा न उसे रद किया 
जा सकेगा. ह ह 

258--इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते 
भी, राजपंचायत को शक्ति है कि वह किसी दूसरे देश या देशों के 
साथ किस्ती संधिनामे, सममोते या माने हुए रिवाज पर या किस्री 
अन्तर-क्ौसी कानफ़रेंस, खभा या दूसरी संस्था के किसी फ्रेसले पर 
असक् कराने के लिये भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग 
के लिये कोई कानून बनाए. 


हि. नि 
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254--()) अगर किसी रियासत की क्रानून सभा के बनाए 
किसी क्रानून का कोई बन्धान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून 
के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता है जिसे बनाने का राजपंचायत 
को अधिकार है, या संगचारी तालिक! में गिनाए मामलों में से किप्ती 
की बाबत किसी मौजूदा क्वानून के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता 
है, तो धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का 
बनाया कानून ही, चाहे वह उस्र रियाश्नत की क्रानून सभा के बनाए 
क़ानून से पहले पास हुआ हो या बाद में, या वह मौजूदा क्रानून ही, 
जैसी सूरत हो, चल्लेगा, और उस्र रियासत की क़ानून सभा का 
बनाया कानून, खिलाफ़ पड़ने की हद तक, रद्द होगा. 

(9) जहां संगचारी तालिका सें गिनाए किसी मामले के 
बारे में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियाध्वत 
की क़ानून ख्रभा के बनाए किसी क्वानून में कोई ऐश्वा बन्धान है जो 
पहले से बने हुए राज्पंचायत के किसी क़ानून के बन्धानों के या उस 
मामले के बारे में किसी मौजूदा कानून के बन्धानों के खिलाफ पड़ता 
है, तो उस रियासत में उध्च रियाध्॒व की क्रानून सभा का इस तरह 
बनाया हुआ क़ानून द्वी चलेगा, अगर उसे राजपति के सोच विचार 
के लिये रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे 
दी ड्डो:ः 

शर्तें कि इस धारा की कोई बात राजपंचायत को किसी समय 
भी, उसी मामले के बारे में कोई क़ानून बनाने से नहीं रोकेगी, इसमें 
कोई ऐसा क़ानून भी शामिल होगा जो उस रियासत की क़ानून सभा 
के इस तरदद बनाए क्रानून में कुछ जोड़े, उसमें सुधार करे, उसका 
रूप बदल दे या उस्ते रद कर दे. 

288--राजपंचायत का या पहली पट्टी के भांग (ए) और भाग 
(बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ड, और ऐसे 
किसी एक्ट का कोई बंधान, केवल इसी कारन नादुरुस्‍्त नहीं होगा 
कि कोई ऐश्ली सिफ़ारिश या पहले से मंजूरी जो इस विधान के 
अनुसार दरकार थी उस एक्ट को नहीं मिली थी, अगर-- 

(ए) जहाँ रियासतपति की सिफारिश द्रकार थी, वहाँ 


राजपंचायत के 
बनाए कानूनों और 
रियासतों की कानून 
समाओं के बनाए 
कानूनों में अनमेल 


सिफ़ारिशों के और 
पहले से मंज़ रियाँ 
लेने के द्रकार दोने 
की सिफ़ दस्तूरी 
सामछा समझा 
जायगा 


रियासतों की और 
यूनियन की ज़िम्मे- 
द्री 


कुछ सूरतों में 
यूनियन का रिया- 
सततों पर दबान 
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रियासतपति ने या राजपति ने, 
(बी) जहाँ राजप्रमुख की सिफारिश दरकार थी, वहाँ 
राजप्रमुख ने या राजपति ने, 
(सी) जद्दाँ राजपति की सिफ्कारिश या पहले से मंजूरी 
द्रकार थी वहाँ राजपति ने, 
उस ऐक्ट पर अपनी रज़ामन्दी दे दी हो. 
: खंड दो 
शासनी संबंध 
आम 

256--हर रियासत की काज्ञकारी शक्ति से इस तरह काम लिया 
जायगा जिससे राजपंचायत के बनाए हुए कानूनों ओर उस रियासत 
में लागू मौजूदा कानूनों पर अमज्ञ दोने का भरोसा रहे, और 
यूनियन की काजकारी शक्ति के फेल्लाव में किसी भी रियाश्रत को 
इस तरह के निदंश देना शामिल होगा जो भारत सरकार को इस 
मतलब के लिये ज़रूरी मालूस हों. 

257--() हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम 
लिया जायगा जिससे यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेने में 
रुकावट न पड़े, न उसे नुकस्रान पहुँचे, और यूनियन की काजकारी 
शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी 
शामित्न होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये ज़रूरी 
मालूम हों. 

(9) युनियन की काजकारी शक्ति के फेज्ञाव में किसी 
रियासत को इस तरह के निरदेश देना भी शामिल होगा जो आवा- 
जाई के उन साधनों को बनाने ओर बनाए रखने के सम्बन्ध-में दिये 
गए हों जिन्हें उस निर्देश में क्रोती या फ्रौज्नी महत्व का ठहराया 
गया हो : 

शर्ते कि इस धारा की किसी बाव से यह नहीं समझता आथगा कि 
बह राजपंचायत की इस शक्ति पर कि राजपंचायत किन्हीं थत्न 
सार्गों या जल मार्गों को क्रौमी थल मार्ग या क्रोत्ती जल सागे ठहरा 
दे कोई रुकावट लगादी है, या जिन थत्ष मार्गों या जज्न मार्ग के 


जी 


भा | ३8॥ 


सम्बन्ध में ऐसा ठहरा दिया गया है उनके बारे में यूनियन की शक्ति 
पर कोई रुकावट लगाती है, या यूनियन की इस शक्ति पर कोई 
रुकावट लगाती है कि यूनियन आवा-जाई के साधनों को समन्द्री, 
जमीनी ओर हवाई फ्रौजों की इमारतों के संबंध में अपने कामों 
का एक भाग समझ कर बनाए और बनाए रखे. 


(3) यूनियन की काजकारी शक्ति के फ़ैज्ञाव में किसी 
रियासत को ऐसे निर्देश देना भी शामिल होगा कि रियासत के 
अन्द्र रेल सागों की रक्षा के लिये क्या क्‍या तरकीबें की ज्ञाय॑. 

(4) जहाँ घारा (9) के अधीन आवा-जाई के किन्हीं साधनों 
को बनाने या बनाए रखने के संबंध में, या धारा (3) के अधीन 
किसी रेल मार्ग की रक्ना करने के लिये जो तरकीब की जानेवाल्ी 
हैं उनके संबंध में किसी रियासत को दिये हुए किसी निर्देश पर 
अमल करने में उससे ज्यादा खर्चे हो गया हो, जो ऐसा निर्देश न दिये 
जाने की सूरत सें रिथासत के अपने मामूली फ़रज़ पूरे करने में होता, 
तो भारत सरकार उस रियासत को वह रकम देगी जिस पर दोनों 
राज़ी हो जायं, या अगर राज़ी न हो सके तो वह रक्तस देगी जो 
भारत के सर जज का नियोजा हुआ कोई पंच रियाघ्षत के उस 
अधिक खर्चे के बारे में तय कर दे. 

288--() इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति, 
फ्विसी रियासत की सरकार की रज़ामन्दी से, उास सरकार को या 
उसके अफ़सरों को, कुद्च शर्तों के साथ या बिना शत, किसी ऐसे 
मामले के संबंध में काप्त सोंप ख्रकता है जो मामला यूनियन की 
काञजकारी शक्ति के फेज्नाव में शामित्र है. 


(2) राजपंचायव का बनाया हुआ कोई क्रानून जो किसी 
रियासत में लागू होता हो, इस बात के बावजूद कि उसका संबंध 
किसी ऐसे मामले से दे जिसके बारे में उस रियासत की क्वानून सभा 
को क़ानून बनाने की शक्ति नहीं है, उस रियासत को या उसके 
अफ़सरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां दे सकता है, और 
उन पर कोई फ़रज़ लगा खकता है, था किसी दूसरे को उन्हें 
दकियां देने और उन पर फ़रज्ञ क़गाने का अधिकार दे खकता है. 


कुछ सूरतों में 
रियासतों को 
शक्तियां बगरा देने 
की यूनियन को 
शक्ति 


पहली पट्टी के 
साय (बी) को 
रियासतोँ मेँ 
हथियारबन्द फ्रोजे 


भारत के बाहर 
भूसागों के संबंध 
सें यूनियन को 
भमलदारी 


सरकारी काम, 
लेखे और अदालती 
कारवाइयां 
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(8) जहां इस दफ़ा की रू से किसी रियासत को या उसके 
अफ़सरों या उसके अधिकारियों को कोई शक्तियां दी गई हों और 
उन पर कोई फ़रज़ लगाए गए हों, वहां उन शक्तियों और फ़रज़ों से 
काम लेने के संबंध में रियासत के शासन पर रियासत का जो कुछ 
अधिक खर्च होगा उसके बारे में भारत सरकार उस रियास्रत को 
वह रक्षम देगी जिस पर दोनों राजी हो जायं या अगर राज़ी न हो 
सके तो वह रक्तम देगी जो भारत के सरजज का नियोज्ा हुआ कोई 
पंच तय कर दे. 

289--()) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी 
के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में अगर इस विधान के आरंभ 
से ठीक पहले कोई हथियार बन्द फ़ौजें थीं तो विधान के 
आरंभ के बाद, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ ओर 
बन्धान न करे तब तक, वह रियासत उन फ़्ौजों को रख सकेगी, पर 
उन आम या खास हुकु्मों के अधीन जो राजपति समय समय पर 
इस्र काम के लिये जारी करे. 

(9) धारा () में जिन हृथियारबन्द फ़रोजों की चरचा 
की गई है वह सब यूनियन की हृथियारबन्द फ़ौजों का भाग होंगी. 

260-भारत सरकार किसी ऐसे भूमाग की सरकार से सम- 
मौता करके जो भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं है कोई ऐसे काज- 
कारी, क्ानूनकारी या न्‍्यायकारी काम अपने हाथ में ले सकती दे जो 
उस भूभाग की सरकार को मिले हुए हैं, पर दर ऐसा सममोता उस 
क़ानून का ध्यान रखते हुए और उस के अधीन होगा जो विदेशी 
अमलदारी से काम लेने के संबंध में उस्त समय अमल सें हो. 

26--(]) भारत के सारे भूभाग में यूनियन के ओर हर 
रियासत के सरकारी कार्मों, लेख्राओं ओर अदालती कारवाइयों परे 
पूरा मरोसा किया जायगा और उनकी पूरी साख होगी. 

(9) घारा () में जिन कामों, लेखाओं ओर कारवाइयों 
की चरचा की गई है, उनको जिस ढंग से ओर जिन शर्तों के अधीन 
साबित किया ज्ञायगा और उनका असर तय किया जायगा वह ऐखी 
होंगी जिनका बन्धान सजपंचायत के बनाए क़ानून में किया गया हो, 
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(8) भारत के भूगाग के किसी ह्विस्से में दीवानी अदालतों 
ने जो आखिरी फैसले सुनाए हों या हुकुम दिये हों उन पर कानून के 
अनुसार ठस भूभाग में कहीं भी अमल कराया जा सकेगा. 

वानी के संबंध में झगड़े 


262--() राज्रपंचायव क्रानून बनाकर किसी ऐसे झगड़े या 
शिकायत के अदालती-फैसले के लिये बन्धान कर सकती है जिसका 
संबंध किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी की घाटी के पानी 
के इस्तेमाज्ष, बटवारे या दबान से हो. 

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत 
क़ानून बनाकर यह बन्धान कर सकती दे कि किसी ऐसे झगड़े या 
शिकायत के बारे में जिसकी चरचा धारा() में की गई है, न 
आला अदालत की अमत्दारी चलेगी न किसी दूसरी अदालत की. 

रियासतों के बीच तालमेल 

268--अगर किसी समय राजपति को यह मालूस हो कि एक 
ऐसा मंडल क़ायम करने से जनता का हित दोगा जिसको यह फ़रज् 
स्रोंपा ज्ञाय कि वह-- 

(ए) रियास्तों के बीच जो झगढ़े खड़े हो गए हो उनकी 
पूछताछ करे ओर उन पर सलाह दे; 

(बी) उन्त सामल्ञों की जांच करे ओर उन पर बद्दस करे 
जिनमें कुछ या सब रियास्रतों का, या यूनियन और 
एक या अधिक रियासतों का मिल्षा जुल्ला हित हो; या 

(स्री) ऐसे किसी भी मामले पर सिफ़ारिशें करे, ओर खास 
कर उस्र मामले के बारे में सीति ओर अमल का 
अधिक अच्छा तालमेल पेदा करने के लिये सिफारिश 
करे, 

दो राजपति के लिये यह क़ानून-संगत होगा कि वह हुकुस देकर 
एक ऐसा मंडल क़ायम करदे, और उस संडल को जिस तरह के 
करज पूरे करने हैं उन्हें और संडज्त के संगठन ओर दस्तूर को तय 
कर दे, 





अन्तर - रियासती 
नदियों या उनको 
घाटियों के पानी के 
संबंध में झगड़ों का 
अदालवी फेसला 


अन्तर-रियासती 
मंडल के बारे 
में बन्धान 


भाग बारह 
माल, जायदाद, ठेके ओर नालिशों 
खंड एक--माल ... ++“ 
आम 


ञथ 204-..इस भाग में जब तक प्रसंग से कुछ ओर दरकार न हो-- 
(ए) “साल कमीशन” के सानी हैं वह माल कमीशन जो 
दफा 280 के अधीन बनाया गया हो; 

(बी) “रियासत” में वह रियासत शामिल नहीं है जो पंहली 
पट्टी के भाग (सी) में दज हो; 

(सी) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों की चरचा 
में हर उस सूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो पहली 
पट्टी के भाग (डी) में दर्ज दो, और किसी दूसरे ऐसे 
भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो भारत के 
भूभाग में शामिल है पर उस पट्टी में दर्ज नहीं है. 

कानून के अधिकार. 208--कानून के अधिकार बिना न कोई टेक्स लगाया जञायगा 


सिवा टक्‍क़्स नहीं 
लगाए जाय॑गे ओर न जमा किया ज्ञायगा, 


भारत के और रिया-. 266-() दफा 267 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, ओर कुछ 
सतों के मूह्कोश हैकक्‍सों और महसूलों की असल वसूली के कुज्ष या कुछ भाग को 
हक सरकारी (रयासतों के नाम करने के बारे में इस खंड के बन्धानों के अधीन 
रहते हुए, कुज्ञ मालगुज्ारी जो भारत सरकार को सिल्ले, कुल उधारियां 

जो भारत सरकार सरकारी हुंडियां ज्ञारी करके ले,उधारियां या राह- 

रीव पेशगियां, और वह सब रक्में जो उच्च सरकार को उधारियों की 

. अदायगी में मिलें, इन सबका समिल्ककर एक मूठकोश बनेगा जो 

“भारत का मूठकोश” कहक्ायगा, और कुल सालगुज़ारी जो .किसी 

रियासत की सरकार को मिले, कुल उधारियां जो वह सरकार 

सरकारी हुँडियाँ ज्ञारी करके ले, उधारियाँ या रादहरीव पेशशिद्नां, 

ओर वह सब रक्में जो उस खरकार को उधारियों की अदायगी में मिले 
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इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो “उस रियासत का सूठ- 
कोश” कहलायगा, 

(2) और सब सरकारी रक्तमें जो भारत सरकार या किसी 
रियात्त की सरकार को मिलें, या जो उनके नाम से मिलें वह 
भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी द्विसाब में, 
जैसी सूरत हो, जमा की जाय॑गी. 

: (3) भारत के मूठकोश में से या किसी रियासत के सूठ- 
'कोश में से कोई रक़में खर्चे की मदों में नहीं डाली जायंगी स्रिवाय 
क़ानून के अनुसार, और उन सतलबों के लिये, और उस ढंग से 
ज्ञिखका बन्धान इस विधान में किया गया है. 
- “ 9607--() राजपंचायत क़ानून बनाऋर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश 
जोगाजोग फोश क़ायम कर सकती है जो “भारत का जोगाजोग 
कोश” कहलायगा, जिसमें समय सम्रय पर वह रक्में जमा की जायंगी 
'जो उस क़ानून में तय करदी जाय॑, ओर यह कोश राजपति के द्वाथ 
में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खच चलाने 
“के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सक्के जब तक राजपंचायत 
दफा 75 या 6 के अधीन क़ानून बनाकर उस खर्चे का अधिकार 
न्न॒दे दे. 

(2) रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर पेश-नगदी 
जैसा एक जोगाजोग कोश क्रायम कर सकती दे जो उस “रियात्रत 
का जोगाजोग कोश” कद्दक्ञायगा, जिसमें समय समय पर वह रक़में 
जमा की जायंगी जो उस क़ानून में तय कर दीं जाये, ओर यद्द कोश 
उस्र रियासत के रियासतपति या राजग्रमुख के हाथ में रख दिया 
“'जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खर्च चलाने के लिये 
उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके ज़ब तक रियासत की क़ानून 
सृथा दफा 208 या 206 के अधीन क्लानून बनाकर उस खर्चे का 
जधिकार नदे दे, 


* यूनियन और रियासतों के बीच माल गुजारी का बटवारा 


268--(!) वह स्टाम्प के महसूल और दवाइयों ओर सिंगार के वह मंहसुक्त जिन्हें 
सामाने पर वंह निकासनी सहसूल जो यूँनियन तालिका सें दिये हुए पनियन छयाएं पर 
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जिन्हें. रियासतें हैं भारत सरकार ल्गायगी, पर-- 


जमा करे और (ए) उस सूरत में जहां यह महसूत्न किसी ऐसी रियासत में 
हल कब लगने हैं जो पहली पढ्टी के भाग (सी) में दर्ज है, उन्हें 


भारत सरकार जसा करेगी, ओर 
(बी) दूसरी सूरतों में जिन जिन रियासतों में वह महखूक 
लगने हैं वह वह रियासत जमा करेंगी. 

(2) किस्री माली साल में जो बसूली किसी ऐसे महसूल 
से हो जो किसी रियासत के अन्दर लगना है, वह भारत के 
मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उसी रियासत के नाम कर दी 
जायगी, 
वह टेक्स जो... 269--(]) नीचे लिखे हुए सहसूल और टेक्स भ्रारत खरकार 
यूनियन. छगाए ल्गायगी और जमा करेगी, पर घधारा (9) में बताए ढंग पर उन्हें 
कक कक हक रियासदों के नाम कर दिया जायगा, यानी 
जय कर दिये (ए) खेतीबाड़ी की ज़मीन को छोड़कर दूसरी जांयदाद की 
जाये विरासत के बारे सें महसूल; 

(बी) खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के 
बारे में मिल्कियत महसूल; 

(सी) रेल सार्गे, समन्दर या हवा से जाने वाले साल या 
सवारियों पर हृदवारी टेक्स; | 

(डी) रेल्न मार्ग की सवारियों के किरायों ओर माल के आड़े 
पर टेक्स; 

(ई) शेयर बाज़ारों और पेश बाज़ारों के सौदों पर र्टाम्प 
महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स; 

(एफ) अखबारों की बिकरी या खरीद पर ओर उनमें निकलने 

वाले जाहिरात पर टेक्स., 

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी महसूल या टेक्स की 
असल वसूली, सिवाय जहाँ तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो 
पहल्की पट्‌ठी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में कर्ज हुई 
हो, भारत के मृठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उन रियाद्धतों के 
नाम कर दी जायगी जिनके अन्दर वद्द महसूल या टेक्स उस सात 
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में लगना हो, ओर उन रियास्रदों के बीच बटवारे के उन सिद्धांतों के 
अनुसार बांटी जायगी जिनको राजपंचायत क्रानून बनाकर रूप दे दे. 

270--(।) खेती बाड़ी की आमदनी को छोड़कर दूसरी आमदनी 
पर टेक्स भारत सरकार त्वगायगी और वहीं जमा करेगी, और 
उन्हें यूनियन और रियास्र॒तों के बीच, उस ढंग से बांदा ज्ञायगा 
ज्िखका बन्धान घारा (2, में किया गया है. 

(2) किसी साज्नी साल में ऐसे किसी टेकक्‍्स की अखल् 
वसूली का वह फ्री सेकड़ा जो बता दिया जाय, सिवाय जिस हृदू तक 
कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहल्ली पट्टी के भाग (स्री) में दर्जे 
रियासतों के हिसाब में वसूल हुईं हो, या उन देकश्लों के हिसाब में 
वसूल हुई हो जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने हों, भारत के 
मूठकोश का भाग नहीं होगा, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दिया 
ज्ञायगा जिनके अन्दर उस साल वह टेक्स लगना हैं, और उसको 
उन रियासतों के बीच उस ढंग स्रे ओर उस समय से बांटा जायमा 
जो बता दिया जाय. 

(8) धारा (2) के भ्रतलबों के लिये दर माली सात्न में 
आमदनी पर टेक्खों से जो असल वसूली हो उस में से, उस भाग 
को छोड़ कर जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने वाले टैक्सों 
की असल वसूली है, बाक़ी का वह फ्री सेकड़ा हो बता दिया ज्ञाय, 
वह वसूली समझा जायगा हो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज 
रियासतों के द्िसाब में वसूत्र हुई है. 

(4) इश्च दफा सें--- 

(ए) “आमदनी पर ठैक्द्वों? में एकतनी टैक्‍स शामिल 
नहीं है; 
(बी) “बता दिया जाय” के मानी हैं-- 
(एक) जब तक कोई माल कमीशन न बनाया जाय, तबतक 
जो कुछ राजपति हुकुम देकर बता दे, और 
(दो) सात्न कमीशन बनाए जाने और माल कमीशन की 
सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद राजपति अपने 
हुकुम से जो बता दे; 


बह टेक्‍स जो 
यूनियन रगाए 
और जमा करे 
और जो यूनियन 
और रियासतों के 
ब्रीच बाँटे जाय॑ 


कुछ महसूलों और 
टेक्सों पर यूनियन 
के मतलरूओं के लिये 
अधिक-टेक्स 


वह टैक्‍स जो 
यूनियन लगाती है 
और जमा करती है 
और जो यूनियन 
और रियासतों के 
बीच बाँठे जा 
सकते हैं 


पटसन और पठ- 

सन से बनी चोज़ों 
पर निकासी-महसुल 
के बदले में देन गिया 


मारत का विधान 


(सी) “यूनियन वेतनों” में भारत के मूठकोश में से दिये जाने 
वाले वह सब वेतन और पेनशन शामित्र हैं जिनके 
ऊपर आमदनी टेक्स लिया जा सकता है. 

27]--दुफ़ा 209 और 270 में किसी बात के रहते भी, राज- 
पंचायत किसी समय भी उन दफ़ाओं में जिन महसूलों या टेक्सों 
की चरचा की गई है उनमें स्रे किसी को यूनियन के मतलबों के लिये 
अधिक-टैक्स लगाकर बढ़ा सकती है, ओर ऐसे हर अधिक-टेक्स 
की कुल वसूली भारत के मूठकोश का भाग होगी. 

272--यूनियन तालिका में बताए हुए दवाइयों और पिंगार के 
सामान पर निकासनी महसूलों को छोड़कर, यूनियन के दूसरे 
निकासनी महसूल भारत सरकार ल्गायगी ओऔर जमा करेगी, 
लेकिन अगर राजपंचायत क़ानून बनाकर बन्धान कर दे तो भारत 
के सूठकोश में से उन रियासतों को जो उस महसूल को लगाने वाले 
कानून के फैज्नाव में आ जाती हैं, उस महसूल की असल बसूली के 
कुल या कुछ भाग के बराबर रक्कमें दी जायंगी, और वह रक्में उन 
रियासतों में बटवारे के उन सिद्धान्तों के अजुसार बांटी जाय॑ंगी 
जिनको उस क़ानून में रूप दे दिया जाय. 

278--() आस।|स, बिहार, उड़ीसा ओर पच्छिम बंगाल की 
रियासतों के नाम, पटसन या पटखसन की बनी चीज़ों पर 
निकासी-महसूल की हर बरस की असल वसूली का कोई हिस्सा 
कर देने के बदले में उन रियासतों की माज्गुज्ञारी की सहायती 
देनगियों के रूप में उन्हें वह रक़में हर .बरस दी जायंगी जो बता दी 
जाय॑ं, भौर वह रक्में भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी. 

(2) जो रक़में इस तरह बता दी जाय॑ वह तब तक 
भारत के मूठकोश के खाते में पड़ती रहेंगी जब तक पटसन या 
पटसल की बनी चीज़ों पर भारत सरकार कोई निकासी महसूत्ल 
लगाती रहे या जब तक इस विधान के आरंभ होने के बाद दस 
बरस न बीत जाय॑ं, जो भी इनमें से पहले हो. 

(3) इस दफा में “बतादी जाय॑” शब्दों के वही मानी हैं 
जो दफ़ा 270 में. 
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यूनियन और रियासतों के बीच माछगुज़ारी का बटवाख्र [ 39 


274««[॥) कोई ऐसा बिल्ल या सुधार, जो कोई ऐसा टेक्स या 
महसूल लगाता है या उम्चसें अदत्न बदल्ल करता है जिसमें रियासतों 
का हित है, या जो “खेती-बाड़ी की आमदनी” शब्दों के मानी में, 
जेसी उसको परिभाशा भारत आमदनी टेक्स संबंधी कानूनों के 
मतलबों के लिये की गई है, अदल बदल करता है, या जिखका असर 
उन सिद्धान्तों पर पड़ता दे जिनके अनुसार इस खंड के ऊपर दिखे 
बन्धानों में से किसी के अधीन रियात्वतों में रक्तमें बांदी जाती हैं या 
बांदी जा ख्कती हें, या जो यूनियन के सतल्बों के लिये ऐसा कोई 
अधिक-टेक्स लगाता है जो इब्च खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में 
बताया गया है, राजपति की प्विफ्रारिश के सिवाय राजपंचायत के 
किसी सदन में न रखा जायगा न पेश किया जायगा. 

(2) इस दफ़ा सें “टेक्स या महसूल जिसमें रियासतों का 
द्वित है” शब्दों के मानी हैं-- 

(ए) कोइ टेक्स या महसूल जिसकी अखल वसूली का कुल 
या कुछ भांग किसी रियासत के नाम कर दिया गया 
द्दो; या 

(बी) कोई टेक्स या महसूत्र जिसकी असल्न वसूली का 
हवाला देकर उस समय भारत के मूठकोश में से रक्तमें 
किसी रियासत को दी जानी हो. 

. 978--() दर खाल वह रक़में जिनका राजपंचायत क़ानून 
बनाकर बंधान करे ओर जो उन रियास्ततों को उन्तकी साह्गुज़ारी 
की सहायती देनग्ियों के रूप में दी जायंगी, जिनके संबंध में राज- 
पंचायत यह तय करे कि उनको मदद की ज़रूरत है, भारत के मूठ- 
कोश के खाते में पड़ेंगी, ओर अलग अलग रियासतों के लिये अत्ग 
झलग रक़में तय की जा सकती हैं : ह 


शर्ते कि किखी रियासत को भारत के सूठकोश में से, उस रियासत 
की सरकारी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूंजी 
ओर वह फिराती रक्तमें दी जायेगी जो इस बात के लिये 
ज़रूरी हों कि वह रियासत विकास की उन योजनाओं का खर्च उठा 
सके जो उस रियासत ने भारत सरकार की रज़ासन्दी से दस रिया- 


जिन ठकक्‍्सों मेँ 
रियासतों का हित 
हो उन प्र असर 
डालने वाले बिलों 
प्र राजपति को 
पहले से सिफ़ारिश 
दरकार 


यूनियन की तरफ़ 
से कुछ रियासतों . 
को देनगियां 


पेशों, ब्योपारों, 
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सत के पट्टीदर्ज क़बीलों की भल्नाई के कामों को बढ़ाने के लिये या 
उस रियासत के पट्टीदज छेत्रों के शासन-तल को रियासत के बाक़ी 
छेत्रों के शासन-वल्न तक ऊचा ले ज्ञाने के लिये हाथ में की हों : 

ओर शर्ते कि आसाम को भारत के मूठकोश में से रियासत की 
मालंगुज़ारी की सद्ायती देनगियों के रूप में, वह पूं जी की रक्तमें ओर 
वह फिराती रक्में दी जांयगी जो-- 

(ए) छुटी पट्टी के बीखवों पेरे के साथ दिये हुए नक़शे के 
भाग (ए) में दर्ज क्बाइली छेत्रों के शासन के सम्बन्ध में, 
इस विधान के आरंभ से ठीक पहले दो साल तक 
आमदनी से खर्च जितना दयादा रहा हो उसकी औसत 
के बराबर हों; ओर 

(बी) वह रियासत, भारत सरक्षार की रज़ामन्दो से, ऊपर 
कह्दे छेन्रों के शासन तल को उस्र रियासद के बाक़ी 
छेन्रों के शासन-तल तक ऊँचा उठाने के लिये विकास 
की जो योजनाएँ हाथ में ले, उनके खर्च के बराबर हों. 

(2) जब तक राजपंचायत धारा () के अधीन बन्धान 
नहीं करती तब तक उस धारा के अधीन जो शक्तियां राजपंचायत 
को दी गई हैं उन शक्तियों से राजपति हुकुम जारी करके काम ले 
सकेगा, ओर उस धारा के अधीन राज्॒पति जो हुकुम जारी करे 
उसका असर राजपंचायत के इस तरह बनाए बन्धान के अधीन 
होगा : 
शर्ते कि माल कमीशन के बनाए जाने के बाद उस माल कमीशन 
की सिफ़ारिशों पर विचार किये बिना राजपति इस्र धारा के 
अधीन कोई हुकुम जारी नहीं करेगा. 


276 - (]) दफ़ा 246 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत 


रोज़यारा और की क़/नून खरा का कोई क़ानून जिसका संबंध उस रिया- 


कामगारियों पर 
टैक्स 


सत के लाभ के लिये या उसको किसी नगरायत, ज़िला 
बोर्ड, भुक्तासी बोडे, या किसी दूसरे मुक्तामी अधिकारी के 
त्ञाभ के लिये, पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों या कामगारियों के बारे में 
गाए जाने वाले किन्हीं देक्सों से है, इस बिना पर नादुरुस्त नहीं 


यूनियन और रियासतों के बोच मोछमुंज़ं रो का बदबोरा..[ 4] 
होगा कि उसका संबंध आमदनी पर लगने वाल्ले टैक्स से है. 


(2) बह कुत्ञ रक्तम जो किसी एक आदसी के बारे में, 
पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्सों के रूप में, उस 
रियासत को या उसकी किसी एक नगरायत, ज़िला बोर्ड, मुक्कामी बोडें, 
या किसी एक दूसरे मुक़ामों अधिकारी को दी जायगी, दो सौ पचास 
रुपए सालाना से अधिक न होगी : 


शर्ते कि अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले के मात्री 
साल में, किसी रियासत में या ऐसी किसी नगरायत, बोर्ड या अधि- 
कारी संस्था में पेशों, ब्योपारों, रोज्गारों या कामगारियों पर कोई 
ऐसा टैक्स जारी था, जिसकी दर, या जिसकी ज्यादा से ज्यादा द्र 
दो सो पचास रुपए सालाना स्रे अधिक थी, वो वह टेक्स आगे भी 
तब तक लगाया जा सकेगा जब तक कि राजपंचायत क़ानून बना 
कर इसके खिल्लाफ़ बंधान न करदे, और राजपंचायत इस तरह का 
जो क़ानून बनाए वह या तो एक आस क़ानून हो सकता है या किन्हीं 
खास बताई हुईं रियास्रतों, नगरायतों, बोडों या अधिकारियों के 
सम्बन्ध सें हो सकता है. 


(8) पेशों, ब्योपारों, रोज़्गारों और कामगारियों पर टैक्स 
के बारे में ऊपर बताए हुए क़ानून बनाने की किसी रियाप्तत की क़ानून 
सभा को जो शक्ति है, उस्रका यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह 
राजपंचायत की क़ानून बनाने की उस शक्ति को किसी तरह खिमियाती 
है जो राजपंचायत को पेशों, ब्योपारों, रोज्ञगारों और कामगारियों 
से होने बाली या मिलने वाली आमदनी पर टेक्स लगाने के बारे में है. 


277--ज्ञो कोई टेक्स, महसूल्ल, मुकामी टेक्स, या फ्रीस, इस 
विधान के आरंभ से ठीक पहल्ने, किसी रियासत की सरकार या 
कोई नगरायत या कोई दूसरा मुक्तामी अधिकारी या संस्था उस 
रियासत, नगरायत, ज़िलले या दूसरे मुक्तामी छेत्र के मतल्बों के लिये 
कानून के अनुसार लगाती थी, वद्द इस बात के रहते भी कि उन 
टैक्सों, महसूलों, मुक्तामी ठेक्ष्वों या फ्रीसों का यूनियन ताक्िका में 
ज़िकर आया है, आगे भी लगाया जा प्रकेगा, और उन्हीं सतलबों के 


बच।वे 


कुछ माली मामलों 
के सबंध में पहली 
पट्टी के भाग (बी) 
की रियासतों से 
समभौता. 
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लिये काम में लाया जा सकेगा, जब तक कि राजपंचायत क़ानून बना 
कर इसके खिलाफ़ कोई बन्धान न करे. 

278--() इस विधान में किसी बात के रहते भी, भारत खर- 
कार, धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग 
(बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के स्राथ नीचे लिखी बातों के 
बारे में समझौता कर सकती है:-- 

(ए) किसी ऐसे टेक्स या महसूल का लगाना या जमा 
करना जो भारत सरकार उस रियाखत में लगा सकती 
हो, और उसकी वसूली को इस खंड के बन्धानों के 
अनुसार न चलते हुए किसी ओर तरह बांटना; 

(बी) भारत सरकार का ऐसी रियासत को उच्च रियाखत की 
उस मालगुज़ारी में घाटे के कारन कोंदे माली मदद 
संजूर करना जो मालगुजारी उस रियासत को किसी ऐसे 
टैक्स या महसूल से मित्ञती रही हो जिसे इस विधात 
के अधीन भारत सरकार लगा सकती है, या जो उसे 
किसी और जरिये से मिलती रही हो; - 

(सी) किसी ऐसी रक़्तम का जो भारत सरकार दफा 29] 
की धारा () के अधीन दे, वह हिस्सा जो वह रियासत 
देगी, | - 

ओर जब इस तरह कोई सममोता हो जाय तो इस खंड के 
बन्धानों का असर उस रियासत के संबंध में उस सममोते की शर्तों 
के अधीन द्वोगा. ' 

(9) धारा (]) के अधीन जो समम्धेता किया जाय वह 
इस विधान के आरंभ से अधिक से अधिक दस बरस के अरसे 
तक अमल में रहेगा: 

शर्ते कि राजपति विधान के आरंभ से पांच बरस बीत 
जाने के बाद किसी समय भी ऐसे किसी सममोते को खतम कर 
सकता है या उसमें अदल बदल कर खकता है, अगर साल कमीशन 
की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना ज़रूरी 
समझे. 


यूनियन और रियासतों के बीच मालगुज़ारी का बदबारा. [ 48 
279--(3) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी टैक्स या 


“असल वसूली का 


सहसूल के सम्बन्ध में “अचल बसूली” के मानी हें उस टेक्स या मृह- हिसाब लगाना, 


सूल की वसूली में से उसे जमा करने का खर्चे निकाल कर जो बचे 
बह, और उन बंधानों के मततल्नबों के लिये किसी टैक्‍्े या मदसूल 
की, या किसी टैक्स या महसूल के किसी भाग की असल वसूली 
जो किसी छेत्र से वसूल हो या जो किसी छेत्र के हिसाब में वसूल 
हो, उसका हिसाब भारत का स्ररपड़तालिया ओर दावअफ़सर ल्गा- 
यगा और उस द्दिसाब की सनद्‌ करेगा और उसकी यह खनद 
आखिरी होगी. 

(9) ऊपर जो कहा गया हैं उसके ओर इस्र खंड के किसी 
ओर साफ़ साफ़ बन्धान के अधीव रहते हुए, किसी ऐसी सूरत में 
ज्विसमें किसी महसूल् या टेक्स की बसूली रक्तम इस भाग के अधीन 
किसी रियासत के नाम की गई है या की जा सकती है, राजपंचायत 
का बनाया हुआ कोई क़ानून या राजपति का कोई हुकुम इस बात 
का बन्धान कर सकता है कि उस वसूली का द्दिसाव किस ढंग से 
किया जायगा, और उसकी कोई रक्तम किख समय से कब और किस 
ढंग से अदा की ज्ञायगी, और एक साछी साल ओर दूसरे माल्नी साल 
में बेठ बिठाव किस तरह होगा, ऐसा क़ानून या हुकुम किन्दों और 
प्रसंगी या सहायक मामलों का भी बन्धान कर सकता है. 

280--(]) इस विधान के आरंस से दो खाल के अन्दर 
अन्द्र, ओर उसके बाद दर पांचवे सात्न के बीत ज्ञाने पर, या उससे 
पहले किसी ओर समय जब राजपति जरूरी समझे, राजपति हुकुम 
जारी करके एक माल कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और 
चार दुसरे मेम्बर होंगे जिनको राजपति नियोजेगा. 


(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर सकती है कि 
कमीशन के मेम्बर नियोजे जाने के लिये क्‍या क्या जोगताएँ दरकार 
होंगी ओर मेम्बर किस ढंग पर छांदे जायंगे. 

(8) कमीशन का फ्ररज़ होगा कवि वह राजपति से इन 
बातों के बारे में सिफ्रारिशें करे -- 


(ए) टेक्‍्सों की जो असन्न वसूली इस खंड के अधीन 


है 
कागरा 


माल कमीशन 


साछ कमोशन की 
सिफ़ारिश 


खर्चा जो यूनियन 
या कोई रियासत 
अपनी मालगुज़ारी 
मेँ से कर सकती 
द्टै 

सूठकोश, छोगा- 
छोग कोश और 
सरकारी हिसांबों में 
लगा हुई रक्मों 
की रखवाली 
बगरा 
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यूनियन और रियासतों के बीच बांदी जानी दे या 
बांटी जा सकती है उसका बंटवारा ओर उस 
वसूली म्ें से रियासतों के अलग अलग दिस्सों 
का तय किया ज्ञाना; 

(बी) वह सिद्धान्त जिनके अधीन भारत के सूठकोश में से 
रियास्तों की मालगुज्ञारी की सद्दायती देनगियां की 
जायंगी; 

(सी) भारत सरकार ने दफ़ा 278 की धारा () के अधीन या 
दफ़ा 306 के अधीन, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्जे 
किसी रियासत की सरकार के साथ जो सममेोवा किया 
हो उसकी शर्तों का जारी रखना या बदलना; और 

(डी) कोई दूसरा मामला जो राजपति ने माल को पका रखने 
के हित में कमीशन को राय के लिये भेजा हो. 

(4) कम्तीशनन अपना दस्तूर तय करेगा, ओर उसको 
अपने कामों के करने में वह शक्तियां होंगी जो राजपंचायत उसे 
क्तानून बनाकर सौंपे. 

28]-- इस विधान के बन्धानों के अधीन माल कमीशन जो 
भी सिफारिश करेगा उसे राज्पति, एक ऐसी यादी के स्राथ जिसमें 
यह सममाया गया होगा कि उस सिफ़ारिश पर क्‍या कारवाई की गई 
है, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखबायगा. 


फुटकर माली बन्धान 

289--- यूनियन या कोई रियासत जनता के किसी मतलब के 
लिये कोई देनगी कर सकती है, भले द्वी वह मतलब ऐसा न हो जिसके 
बारे में राजपंचायव या उस रियासत की क़ानून सभा, जेश्ी सूरत 
हो, क़ानून बना सकती है. 

288--(!) भारत के मूठकोश और भारत के जोगाजोग कोश की 
रखवाली, उन कोशों में रक़॒में जमा करना, उनमें से रक्तमें निका- 
त्ना, उन सरकारी रक्मों की रखवाली जो भारत सरकार को 
मिली हों या जो उसके नाम से ही गई हों ओर जो इन कोशों में 
जमा न की गई दो उन रक्षमों का भारत के सरकारी हिसाब में 
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जमा करना और उस हिसाब में से रक्त में निकालना, और दूसरे सब 
मामले जिन का ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहा- 
यक हों, इन सबकी क़ायदाबन्दी राजपंचायत क़ानून बनाकर करेगी, 
झौर जब तक इस काम के लिये इस तरद्द बन्धान न किया जाय 
तबतक उत्की क्रायदाबन्दी राजपति के बनाए नियमों से होगी. 


(2) किसी रियासत के मूठकोश और ४सके जोगाजोग 
कोश की रखबाती, उन कोशों में रक्तमें जमा करना, उनमें से रक््में 
निकालना, उन सरकारी रक्त मों की रखवाली जो रियासत की सरकार 
को मिली हों या उच्चक्े नाम से जक्ञषी गई हों और जो 
इन कोशों में जमा न की गई हों, उन रक्तमों का रियासत के 
सरकारी हिसाव में जमा करना और उस हिखाब में से रक्तमें 
निकालना, और दूसरे खब मामले जिनका ऊपर कहे मामलों से 
संबंध हो या जो उनके सद्दायक हों, इन सब की क़ायदाबन्दी रिया- 
खत की क़ानून सभा क़ानून बना कर करेगी,और जब तक इस 
काम के लिये इस तरह बन्धान न किया ज्ञाय तब तक उनकी 
क्ायदाबन्दी उस रियासत के रियासतपति या राज्प्रंमुख के बनाए 
नियमों से होगी. 


284--वह सब रक़में जो-- 

(ए) यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध में 
काम पर लगे हुए किसी अफसर को उस्रकी उस 
हैसियत से मिलें या जो उसके पास जमा की ज्ञाय॑, 
सिवाय उस माहगुज़्ारी या सरकारी रक्तमों के जो 
भारत सरकार या उस रियासत की सरकार, जेसी 
सूरत हो, के या उसे मिलें, या 


(बी) भारत के भूमभाग के अन्दर किसी अदालत को किसी 
मुक़दमें, मामले, हिसाब या किन्हीं आदमियों के नाम 
से मिलें या जो उसके पास जमा की जाय॑, 


भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब 
में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी. 


सायलों की जमा की 
हुईं रक़॒मों और उन 
दूसरी रक़मों की 
रखबाली जो 
सरकारी नौंकरों 
भौर अदालतों को 
सिले 
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माल की खरीद या बिकरी पर कोई टैक्स ज्ञो इस विधान के आरम्भ 
से ठीक पहले किसी रियासत की सरकार क़ानून के अनुसार लगा 
रही थी मार्च सन्‌ 95। के इकतीसवोें दिन तक लगता रदेगा, भ्े 
ही ऐसे टैक्स का क्षणाना इस धारा के बन्धानों के खिल्लाफ़ दो. 

(3) किसी रियासत की क़ानून सभा का बनाया हुआ 
कोई क़ानून जो किसी ऐसे माल की बिकरी या खरीद पर कोई टेक्स 
लगाता है या किसी को लगाने का अधिकार देता दे जिस सात को 
राजपंचायत ने क़ानून बनाकर समाज के जीवन के लिये जरूरी 
ठददरा दिया हो, कोई असर नहीं रखेगा जब तक कि उस्चे राजपति 
के विचार के लिये न रखा गया दो ओर उम्चको राजपति की 
मंजूरी न मिल गई हो. 


287-सखिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राज्पंचायत 
क़ानून बनाकर कोई और बंधान कर दे, किसी रियासत का कोई 
क़ानून उस बिजली की ( चाहे उसे सरकार पैदा करे या कोई दूसरे 
आदमी ) खपत या बिकरी पर न कोई टेक्स लगायगा न किसी को 
लगाने का अधिकार देगा, जिसकी-- 


(ए) भारत सरकार खपत करे या जो भारत सरकार के३ 


खपाने के लिये उस सरकार को बेची जाय; या 

(बी) किस्री रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में 
भारत सरकार खपत करे, या उस रेल सा्गे को चलाने 
वाली कोई रेत मार्ग कम्पनी खपत करे, या जो भारत 
सरकार को या ऐसी किसी रेल सारे कम्पनी को किसी 
रेल सा्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में सूपत के 
लिये बेची गई हो, 


ओर हर ऐसे क़ानून में जो बिजली की विकरी पर कोई टेक्स लगाता 
हो या लगाने का अधिकार देता हो, इस बात का पक्का प्रबन्ध रहेगा 
कि भारत सरकार के खपाने के ल्षिये भारत सरकार को जो बिज्ञली 
बेची जाय, या जो बिजली ऊपर बताई हुई किसी रेल मार्ग 
कम्पनी को, किसी रेल मार्ग के बंनाने, बनाए रखने या चलाने में 
खपत करने के किये बेची जाय, उसकी कीमत, काफ़ी बिजली खपत 


बिजली के 2क्सोँ 
से बरी होना 


कुछ सूरतों में पानी 
या बिजछी के बारे 
में रियासतों के 
टेक्‍्सों से बरी दोना 


रियासत की जाय- 
दाद और आमदनी 
का यूनियन के 
टेक्सों से बरी 
होना 
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करने वाले दुसरे गाहकों से जो क्रीमत ली जाती है, उससे टेक्स 
की रक्तम घटा कर ली जायगी. 

288-- (।) सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति 
हुकुम दे कर कोई और बन्धान कर दे, किसी रियासत का कोई 
क्रानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, किसी 
ऐसे पानी या बिजली के बारे में कोई टेक्स नहीं लगायगा न लगाने 
का किसी को अधिकार देगा जिसे कोई ऐसी अधिकारी संस्था जमा 
करे, पैदा करे, खपाए, बांटे या बेचे, जो किसी मौजूदा क़ानून से 
या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से किसी अन्तर-रियासती 
नदी या नदी-घाटी का विकास या-क्रायदाबन्दी करने के क्षिये क्रायम 
की गई हो. 

समझकाव-इस धारा में “किसी रियासत का कोई क्रानून जो 
अमल में हो” शब्दों में किसी रियासत का वह क़ानून भी शामिल 
होगा जो इस विधान के आरंभ होने से पहले पास किया गया हों 
या बनाया गया हो और जो इससे पहले रद्द न कर दिया गया हो, 
भले ही वह कुज्ञ क्रानून या उसके कुछ भाग उस समय बिल्कुन्ञ दी 
या कुछ खास छेल्रों के अन्दर अंमल में न हों. ु 

(2) किस्ती रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा 
कोई टैक्स जो घारा () में बताया गया है लगा सकती है या लगाने 
का अधिकार दे सकती है, पर ऐसे किसी क़ानून का कोई असर 
नहीं होगा जब तक कि उसको राजपति के विचार के ज्षिये रखे जाने 
के बाद राजपति की मंजूरी न मिलन गई हो; और अगर कोई ऐसा 
क़ानून ऐसे टैक्स की दरों और दूसरी प्रसंगी बातों को, ऐसे नियमों 
ओर हुकर्मों से तय कराने का बन्धान करता है जिन्हें उस कानून 
के अधीन कोई अधिकारी बनाए या दे तो वह क्रानून ऐसे किसी 
नियम्र या छहुकुस के चंनाए जाने या दिये जाने के किये राजपति की 
पहले से अनुमति लिये जाने का बन्धान करेगा. 

289--() रियासत की जायदाद और आमदनी थूनियन के 
टैक्सों से बरी दोगी. 


(2) घारा () की कोई बात यूनियन को उस हृद तक, 
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अगर कोई ऐसी दृद हो तो, किसी टैक्‍स के लगाने या लगाने का 
अधिकार देने से नहीं रोकेगी, जिस हृद तक, राजपंचायत, किसी 
तरद्द के किसी ब्योपार या कारबार की बाबत, जिसे रियासत की 
सरकार चल्ाती हो या जो रियासत की सरकार के नास से चलाया 
जाता हो, या उससे संबंध रखने वाले किन्हीं कामों की बाबव, या 
किसी ऐसी जायदाद की बाबत जिसे ऐसे व्योपार या कारबार के 
मतद्बों के लिये इस्तेमाल किया जाता द्वो, या जिस पर उन्र 
मतलबों के लिये कब्जा किया गया हो, या उम्रके संबंध में होने 
वाली या मिलने वाली किसी आमदनी की बाबत, क़ानून बनाकर 
कोई बन्धान कर दे. 

(3) धारा (2) की कोई बात किसी ऐसे ब्योपार या कार- 
बार पर या किसी ऐसी तरह के ब्योपारों या कारबार पर लागू नहीं 
होगी जिनकी बाबत राजपंचायत क्रानून बनाकर यह ठहरा दे कि 
वह सरकार के मामूली कामों के साथ कुदरती संबंध रखते हैं. 

290--जहाँ इस विधान के बन्धानों के अधीन, किसी अदालत 
या कमीशन का खर्च, या किसी ऐसे आदमी को या उसके बारे सें दी 
जाने वाली पेनशन, जो इस विधान के आरंभ होने से पदले सम्राट 
के अधीन दिन्द्‌ में नौकरी कर चुका है, या जो विधान के आरंभ 
होने के बाद यूनियन या किसी रियासत के मामलों के संबंध में 
नौकरी कर चुका है, भारत के समूठकोश या किसी रियासत के 
मूठकोश के खाते में पड़ती हैं, वहाँ-- 


(ए) अगर वह भारत फे मूठकोश के खाते में पड़ता है, और 
वह अदालत या कमीशन, किसी रियास्व की अलग 
जहरतों में से किसी को पूरा करे, या उस आदमी ने 

: त्रिलकुल या कुछ दृद तक किसी रियासत के मामलों के 
सम्बन्ध में नोकरी की है; या 

(बी) अगर वह्द किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ता 
है, ओर वह अदालत या कसीशन यूनियन की या 
किसी दूसरी रियासत की अलग जरूरतों को पूरा 
करे, या उत आदमी ने बिल्कुल या कुछ हद तक 


कुछ खर्चों और 
पेनशनों के बारे में 
द्ेे 

बंठ-बिठाव 


शासकों की निजी 
थलियों की रक्में 


भोरत सरकार की 
उधार लेना 
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यूनियन या किस्ती दूसरी रियासत के मामक्षों के 
सम्बन्ध में नौकरी की है, तो 
उन खर्चों या उस पेनशन का वह हिस्सा ज्ञिस पर सब राज़ी हों 
या अगर कोई राज़ी न हो तो जो भारत के सरजज का नियोजा 
हुआ कोई पंच तय कर दे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में 
डाला जायगा और उस कोश में से दिया जायगा या, जैप्ती 
सूरत हो, भारत के मूठक्ोश के खाते में, या उस दूसरी रियासत के 
मूठकोश के खाते में, डाला जायगा और उससें से दिया जायगा. 
29]--[) जहाँ किसी ऐसे मुआहदे या सममोते के अधीन 
जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी देसी रियासत के 
शासक ने किया दो, टेक्स से बरी किन्‍्हीं रक्तमों का उस रियासत के 
शासक को उसी निजी यैल्ली के रूप में दिया जाना हिन्द डोमिनियन 
की सरकार ने गारंटी कर दिया हो या उसका भरोस्रा दिलाया 
हो, वहाँ-- 
(एप) बह रक्षमें भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेगी और 
उसमें से दी जायंगी; और 
(बी) किसी शासक को जो रक्तमें इस तरह दी जायंगी उन पर 
कोई आमदनी टेक्स नहीं लिया जायगा. 

(9) जहाँ ऊपर कही किसी देखी रियासत के भूभाग 
पहली पदटी के भाग (०) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के 
अन्दर आ जाते हैं, वहाँ धारा () के अधीन भारत सरकार जो 
रक्में देगी उनका बह हिर्खा, अगर कोई हो, और उस अरसे के 
लिये जो दफा 278 की धारा ( ) के अधीन इस बारे में किसी 
सममौते का ध्यान रखते हुए राजपति हुकुम देकर तय करदे, उस 
रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेगा और उसमें से दिया जायगा, 


खंड दो--उधार लेना 


292--यूनियन की काजकारी शक्ति के फेलाबव में, भारत के 
मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी 
सीमाएं हों तो जो राजपंजायत समय समय पर क्रानून बनाकर 
तय करदे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्द्र अगर कोई 
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ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह वय कर दी गई हों, गारंटिया देना 
शामिल है 

298 - (]) इस्र दफा के बन्धानों के अधीन रहते “हुए, किसी रिया- 
खत की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के भूमाग के अन्द्र 
रियासत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर 
कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो उस रियासत की क्वानून सभा समय समय 
पर क़ानून बनाकर तय कर दे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के 
अन्दर अगर कोई ऐसी स्रीमाएं हों तो जो इस तरह तय करदी 
ज्ञायं, गारंटियां देना शामित्र होगा. 

(9) भारत सरकार, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो 
राजपंजायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बतादी जाय॑; 
किसी रियासत को उधारियां दे सकतो है, या किसी रियासत ने जो 
उधारियां ली द्वों उनके बारे में, दफा 222 के अधीन तय की हुई 
सीमाओं के बाहर न जाते हुए, गारंटियां दे सकती है, ओर जो रक्में 
इस वरह उधारियां देने के लिये दरकार होंगी वह भारत के 
मूठकोश के खाते में पड़े गी. 

(8) कोई रियासत भारत सरकार की अनुमति बिना 
कोई उधारी नहीं ले सकेगी, जब तक किसी ऐसी उधारी का कोई हिस्सा 


रियासतों का उधोर 


लेना 


अदा करना बाक़ी है जो भारत सरकार ने या इससे पहले की 


संरकार ने उस रियासत को दी हो, या जिसके बारे में भारत सरकार 
ने या इससे पहले की खरकार ने कोई गारंटी दी दो 
(4) धारा (8) के अधीन अनुमति उन शर्तों का ध्यान 

रखते हुए ही दी ज्ञा सकती है, अगर ऐसी कोई शर्तें हों तो, जिन्हें 
भारत सरकार क्षगाना ठीक सम मे, 

खंड तीन--जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियां, 

ज़िम्मेदारियां ओर नालिश्षें 
4--इस विधान के आरंभ होने के समय से--- 


कुछ सूरतों में जाय- 


द्‌, 


ढेनदारियों, 


(ए) सब जायदाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ अधिकारों, . देन- 


से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की सरकार के मतलबों अर 
के लिये सम्नाठ को दाखिल थीं, ओर वह सब ज़ाय- बिरसा 


और 
यों का 


दूसरी सूरतों में 
जायदाद, . लेन 
दारियों, अधिका- 
रॉ, देनदारियों 
और ज़िम्मेदारियों 
का पिरसा 
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दाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ से ठीक 
पहले हर गवरनरी सूबे की सरकार के सतत्नयों के लिये 
सम्राट को हासिल थीं, अब अलग अलग यूनियन को 
ओर जवाबी रियाश्वत को दाप्तित होंगी, ओर 


(बी) हिन्द डोमिनियन सरकार के और दर गवरनरी सूबे 


की सरकार के सब अधिकार, देनदारियां और ज़िम्से- 
दारियां, चाहे वह किसी ठेके के कारन पेंदा हुई हों या 
दूसरी तरह पैदा हुई हों, अब अलग अलग भारत 
सरकार ओर हर जवाबी रियासत सरकार के अधि- 
कार, देनदारियां भोर ज़िम्मेदारियां होंगी, 


पर उस बेठबिठाव के अधीन रहते हुए जो इस विधान के 
आरंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के, या पच्छमी बंगाल 
ओर पूरबी बंगाल ओर पच्छुमी पंजाब ओर पूरबी पंजाब के सूबों 
के, बनने के कारन किया गया हो या किया जाने जानेवाला हो. 


295--(]) इस विधान के आरंभ होने के समय से--- 
(ए) वह सब जायदाद ओर लेनदारियां जो विधान आरंभ 


दोने से ठीक पहले पहली पट्टी के भाग (बी) में 
दर्ज किसी रियाखत की जवाबी देखी रियासत को 
हासिल थीं अब यूनियन को हासिल हॉगी अगर वह 
मतलब, जिनके लिये वह जायदाद और लेनदारियां 
विधान के आरंभ से ठीक पहले रखी गई थीं, विधान 
के आरंभके बाद यूनियन तालिका में ग्रिनाए मामलों 
में से किसी के संबंध में यूनियन के सतत्ब हो. 
जाय॑ंगे, ओर | 


(बी) वह सब अधिकार, देनदारियां' ओर ज़िस्मेद।रियाँ, जो 


पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की 
जवाबी देसी रियासत को सरकार की थीं, चाहे 
वद् किसी ठेके से पैदा हुईं हों चाहे किसी दूसरी तरह 
पेदा हुई दों, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियां 
ओर जिम्मेदारियां हो जायंगी, -अगर वह सतलब, 
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जिन मतलवों के द्विये विधान आरंभ होने से पहले वह 
अधिकार दासिल्ल किये गए थे या वह देनदारियां या 
ज़िम्मेदारियां ली गई थीं, विधान के आरंभ के बाद, 
यूनियन तालिका में गिनाए मामल्लों में से किसी के 
संबंध में, भारत सरकार के सतलब हो जायंगे, 
पर ऐसे किसी सममोते का ध्यान रखते हुए जो इस काम के 
लिये भारत सरकार ने उस रियासत की सरकार के साथ शिया दो. 
(2) ऊपर जो कुछ कहा गया है उस्चके अधीन रहते हुए, 
पृद्टल्ली, पट्टी के भांग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार, इस विधान 
के आरंभ होने के समय से, धारा () में जिनकी चरचा की गई है 
उन्‍हें छोड़कर और सब ज्ञायदादों और लेनदारियों और सत्र 
अधिकारों, देनदारियों और ज़िस्मेदारियों के संबंध में, चाहे वह 
किसी ठेके से पेदा हुईं हों या दूसरी तरह पेदा हुईं हाँ, अपनी 
जवाबी देसीरियासत की वारिस दोगी- 
296--आगे जो कुछ बन्धान किया गया हैँ उसके अधीन रहते 
हुए, भारत के भूभाग सें जो कोई जायदाद, अगर यद्द विधान अमल 
में न आया होता तो, सरकारी ज़ब्ती, या हकदार का दक्क खदम हो 
जाने, या कोई हकदार सालिक न होने से ल्ावारसी होने के कारन 
सम्राट को, या जैसी सूरत हो, किसी देसी रियासत के शासक को 
मिल्ल गई होती, वह जायदाद अगर किसी रियासत में हे, तो उस्र 
रियासत को हासिल हो जायगी ओर हर दूखरी सूरत में यूनियन 
को हाखित्न हो जायगी: 

. शर्ते कि जो कोई जायदाद, उस तारीख को जिस दिन वह इस 
तंरह सम्राट को या किसी देसी रियासत के शासक को मित्र 
जाती, भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के क़ब्ज़े या 
दबान में थी, वह जायदाद, अगर जिन मतलबों के लिये 
उस समय उस का इस्तेमाल होता था या जिन मतलबों के लिये 
उस पर क़ब्ज़ा था, वद्द सतत्नब यूनियन के सतलब थे ठो यूनियन 
को या अगर वह सतलब किसी रियासत के मतलब थे तो उस 
रियासत को, हासिल हो जायगी. 


सरकारी ज़ब्ती, या 
हक़ खतस दो 
जाने, या वारिस 
न रहने के कारन 
मिलने वाली 
जायदाद 


भूमागी जल में 
जो क्रीमती चीज़े 
हों वह यूनियन को 
द्वासिक होंगी 


जायदाद इद्वासिल 
करने की शक्ति 


ठेके 
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समझाव । इस दफ़ा में “शासक” और “देखी रियासत” शब्दों 
के बही मानी हैं जो दफ़। 863 में हैं. 

29-भारत के भूभागी जलन की सीमा के अन्दर समन्दर के 
नीचे की सारी घरती, खनिनज्न और दूखरी क्रीमती चीज़ें यूनियन 
को हासिल द्वोंगी और यूनियन के मतलबों के लिये उसके ऋब्ज़ें 
में रहेंगी. 

298-....]) किसी ऐसे क्वानून का ध्यान रखते हुए जिसे मुनासिब 
क़ानून सभा ने बनाया हो, यूनियन की ओर इर रियासत की 
काजकारी शक्ति के फेल्ाब में किसी ऐसी जायदाद की देनगी करना, 
उसे बेच देना, किसी को दे डाज़्ना, या रहन रखना शासिलत्ञ होगा 
जिस जायदाद पर यूनियन के या, जेसी सूरत हो, उस रियासत के 
मंदलबों के लिये क्ब्ज़ा हो, ओर उस शक्ति के फेज्ञाव में उन अपने 
अपने मतलबों के लिये ज्ञायदाद खरीदना या द्ासिल करना भी 
शामिल होगा, और ठेके करना भी शामिल दोगा. 

(2) युनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये 
जो जायदाद हाखिल की जायगी वह सब यूनियन को या उस 
रियासत को, जेख्वी सूरत दो, हाखिल होगी. 

299--() यूनियन की या किस्ली रियाखत की काजकारी शक्ति 
से काम लेते हुए जो ठेके किये जाँय वह सब राजपति के किये हुए या 
उस रियात्षत के रियाश्वतपति या राजत्रमुख के किये हुए, जैश्वी सूरत 
दो, कददे जायंगे, ओर उसी शक्ति से काम लेते हुए इस तरह के जो 
ठेके किये जाये, और जायदाद के बारे में जो भरोसे दिल्ञाए जायें 
उन सब को राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख की तरफ़ से वह 

लोग उस ढंग पर करेंगे या दँगे जिन्हें और जिस ढंग के दिये 
राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, निर्देश दे या 
अधिकार दे. 

(29) इस विधान के सतलबों के लिये या भारत सरकार 
से संबंध रखने वाले किसी ऐसे कानून के सतलबों के लिये जो अब 
तक अमल में हो, राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख किसी 
ठेके के बारे में जो बह करे या किसी भरोसे के बारे में जो बह 
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दिसखाएं, निजी दौर पर देनदार नहीं होगा, और न कोई आदमी 
जिसले उनमें से किसी की तरफ से ऐसा ठेका किया दो या भरोसा 
दिल्लाया हो उसके बारे में निज्जी तौर पर देनदार दोगा. 

3800--() भारत सरकार भारत की यूनियन के नाम से नाढिश 
कर सकती हैं या उस्र पर नाकिश की जा सकठी है, और किसी 
रियासत की सरकार उस्र रियासत के नाम से नालिश कर सकती है 
या उस्र पर नालिश की जा सकती है, ओर राजपंचायत के किसी 
ऐसे एक्ट या उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट के 
बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस विधान में दी हुईं शक्तियों 
की रू से बनाया गया हो, दोनों अपने अपने मामल्तों के सम्बन्ध में 
उन्हीं सूरतों में नाज्षिश कर सकती हैं या उन पर नालिश की जा 
सकती है, जिन सूरतों में अगर यह विधान न बना द्वोता तो हिन्द 
डढोमीनियन या जवाबी सूबे या जवाबी देसी रियासतें नात्निश कर 
सकती थीं या उन पर नालिशें की जा सकती थीं. 

(2) अगर विधान के आरंभ होने के समय-- 

(ए) कोई ऐसी क्रानूनी कारवाइयां चल रही हों जिनमें एक 
फ़रीक् हिन्द डोमीनियन है तो उन कारवाइयों में हिन्द 
डोमीनियन के नाम की जगह भारत की यूनियन का 
नाम सममा जायगा; और 

(बी) कोई ऐसी कानूनी कारवाइयां चल रही दों जिनमें कोई 
सूबा या कोई देसी रियासत एक फ़रीक़ है, तो उन 
कारबाइयों में उस सूबे के या उस देसी रियास्रत के 
नास की जगह उस सूबे की या उस देसी रियासत की 
जवाबी रियासत का नाम समझा जायगा. 


नाछिशें और 
कारवाइ्या 


ब्योपार, तिजारत 
और अन्‍न्तर-ब्योद्दार 
की आाज़दी 
ब्योपार, तिजारत 
और अन्तर-ब्योदहार 
पर रुकावट लगाने 
की राजपंचायत 
को शक्ति 


ब्योपार और तिज्ञा- 
रत के बारे में 
यूनियन और रिया- 
सर्तों की क्ानून- 
कारी शक्तियों पर 
रुकावट 


भाग तेरह 
भारत के भूमाग के अन्दर ब्योपार, « 


तिजारत और अन्तर-ब्योहार 


80--इस भाग के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारव के 
तसाम भूभाग में ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार खुला होगा. 


809-राजपंचायत क़ानून बनाकर एक रियासत और दूसरी 
रियासत के बीच या भारत के भूभाग के किसी द्विस्से के अन्दर 
ब्योपार, विजारत और अन्तर-ब्योद्यार की आज़ादी पर ऐसी रुकावट 
लगा सकती है जो जनता के हित में दरकार हा. 

808--() दफा 309 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत 
को या किसी रियासत की क़ानून सभा को, सातवीं पट्टी की 
तालिकाओं में से किसी में ब्योपार और तिजारत संबंधी किसी 
अन्तरी की रू से, कोई ऐसा क्वानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो 
एक रियासत को दूसरी पर कोई तरजीह देता हो, या तरजीह देने का 


- झपिकार देता हो, या एक रियासत और दूसरी रियास्तत के बीच 


रियासतों के बीच 
ब्योपार, विजारत 
और अन्तर-ब्योद्दार 
पर रुकावट 


कोई भेदभाव करता दो या करने का अधिकार देता हो. 

(9) धारा () की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा 
क़ानून बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी तरद्द की तरजीह देता हो या 
देने का अधिकार देता हो, या कोई भेदभाव करता हो या करने का 
अधिकार देवा हो, अगर ऐसे क्लानून में यह ऐल्लान कर दिया गया 
है कि भारत के भूभाग के किसी द्विस्से में माल की कमी से पैदा हुई 
हालत को संभालने के लिये ऐसा करना जरूरी दे. । 

304--दफ़ा 30। था दफ़ा 903 में किसी बात के रहते भी, किसी ' 
रियासत की क़ानूत खा क़ानून बनाकर-- 

(ए) दूसरी रियासतों से आए जाल पर कोई ऐसा टेक्‍्स लगा 

सकती हैं जो उस रियासत में बने या पेदा हुए उसी 

तरद्द के माल पर लगता हो, पर इस तरह कि ऐसे आए 
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माल ओर इस तरद्द बने या पैदा हुए माल के बीच 
कोई भेदभाव न किया जाय; और 
(बी) उस रियासत के साथ या उसके अन्द्र, ब्योपार, तिज्ञारत 
या अन्तर-ब्योहार की आज़ादी पर ऐसी उचित 
रुकावटें त्लगा ख़कती दे जो जनता के हित के लिये 
द्रकार हों: 
शर्ते कि घारा (बी) के मतलबों के लिये राज़्पति की पहले से 
संज़ूरी लिये बिचा किखी रियासत की क़ानून सभा में न कोई बिल 
रखा ज्ञायगा न कोई सुधार पेश किया ज्ञायगा. 
805--दक्का 80। और 808 की किसी बाद का किसी मौजूदा 
क़ानून के बन्धानों पर कोई अख्तर नहीं होगा सिवाय उस हृद तक 
जिस हद तक कि राजपति हुकुम जारी करके कोई दूसरा बन्धान 
कर दे. 
806--इस भाग के ऊपर-लिखे बन्धानों में या इस विधान के 
किन्हीं दूसरे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग 
(बी) में दर्ज कोई रियासत, जो इस विधान के आरम्भ से पहले 
दूसरी रियासतों से उस्र रियासत में आने वाले माल पर या उस 
रियास्रत से दूसरी रियासततों में जाने वाले माज्न पर कोई टेकक्‍्स या 
महसूल लगाती थी, अगर इस्र काम के लिये भारत सरकार और उस 
रियासत की खरकार के बीच कोई सममोता हो गया हो तो उस 
सममोते की शर्तों के भधीन रहते हुए, ओर उस अरसे के लिये जो 
उस सममोते में बताया गया दो पर जो इस विधान के आरंभ से 
लेकर दस साल से अधिक नहीं होगा, उस टेक्स या महसूल को 
लगाना और जमा करना जारी रख ख्कती है: 
शर्ते कि राज्पति विधान के आरंभ से पांच साल बीत जाने पर 
किसी समय भी ऐसे किसी खममोते को ख़तम कर सकता है या 
उसमें अदक्ष बदल कर सकता है, अगर दुऋ/ 280 के अधीन बने 
माल कसीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना 
जरूरी समझे, 





दफ़ा 80! और 
308 का मौजूदा 


कानूनों पर असर 


पहछी पट्टी के भाग 
(बी) की कुछ रिया- 
सर्तों को ब्योपार 
और तिजारत पर 
रुकाव- लगाने को 
शक्ति | 
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दुफ़ा 80 से 007--राजपंचायत क्रानून बनाकर किसी ऐसे अधिकारी का 

804 तक के मत- नियोजन कर खकती है जिसे बह दफ़ा 30, 802, 308 और 804 
पर अमल जा 

कराने के लिये के मतलबों पर अमत्न कराने के लिये मुनासिब समझे, और इस 

अधिकारी का तरह नियोजे हुए अधिकारी को वह शक्तियाँ और फ़रज्ञ सौंप 


४ सकती दे जिन्हें वह ज़रूरी सममे. 


| 


भाग चोदह 


यूनियन ओर रियासतों के अधीन नोकरियाँ 
खंड एक--नोकरियाँ 

3808--अगर प्रसंग से कुछ ओर द्रकार न द्वो वो इस भाग में 
४रियासत” शब्द के मानी हैं. पहल्ली पट्टो के भाग (ए) या भाग (बी) 
में दर्ज कोई रियासत. 

309--इस विधान के बन्धानों के अधीव रहते हुए, यूनियन 
के या किसी रियासत के मामलों से सम्बन्ध रखने वाली सरकारी 
नौकरियों और जगहों पर जो लोग नियोजे जायंगे उनकी भरती की 
ओर उनकी नोकरी की शर्तों की, मुनाखिब क्रानून सभा के 
एक्टों से क्रायदाबन्दी की जा सकती है: 

शर्ते कि यूनियन के सासलों से संबंध रखने बाली नौकरियों 
ओर जगहों की सूरत में राजपति या कोई ऐसा आाद्मी जिसे राजपति 
निर्देश दे, और किसी रियासत के सामल्वों से संबंध रखने वाली 
नौकरियों और जगहों के संबंध में उस रियासत का रियासतर्पाव या 
राजप्रमुख या कोई ऐसा! आदमी जिसे रियासतपति या राजप्रमुख 
निर्देश दे, तब तक के किये इस बात का अधिकारी होगा कि वह 
ऐसी नौकरियों ओर जगहों पर नियोजे जाने बाले आदमसियों 
की भरती ओर उतकी नोकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करने के 
दिये नियम बनाए, ज़ब तक कि इस काम के लिये इस्र दफा के 
अधीन किसी सुना्चिब क्रानून सभा के किसी एक्ट में या उसके 
अधीन बन्धान नहीं किया जाता, ओर इस तरह बनाए हुए किन्हीं 
नियमों छा असर ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन होगा. 

30---]) सिवाय जब कि इस विधान में खाफ़ साफ कुछ और 
बन्धान किया गया हो, हर बद्द आदमी, जो यूनियन की किसो बचाव 
नौकरी में या किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी कुल-भारत 
नौकरी में नौकर है या यूनियन के अधीन बचाव संबंधी किसी 
जगद पर या किसी नागरी जगह पर है, राजपति के इच्छा-काल़ तक 


यूनयन की या 
किसी रियासत को 
नौकरी करने वाले 
लोगों को भरती 
और नौकरों की 
दें 


यूनियन या किसी 
रियासत की नौकरो 
करने वाले आद- 
मियों की पद- 
गियाद्‌ 


यूनियन या किसी 
रियासत के अधीन 
नागरी हैसियत से 
नौंकरी करने वालों 
का बरखास्त कि या 
जाना, हटायाजाना 
या झुतबा घटाया 
जाना 
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अपने पद पर रहेगा, और हर वह आदमी जो किसी रियासत की 
किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी रियासत के अधीन 
किसी नागरी जगह पर है उस रियासत के रियास्रतपति के या, 
जैसी सूरत हो, राजप्रमुख के इच्छा-काज्न तक अपने पद पर रहेगा. 
(2) इस बात के रहते भी कि कोई आदमी जो यूनि- 

यन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है 
राजपति के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के रियासतपति या 
राजप्रममुख के इच्छा-काल तक दी अपने पद पर रह सकता है, अगर 
किसी ठेके के अधीन कोई आदमी, जो किसी बचाव नोकरी या किसी 
कुक्न-भारत नौ ऋरी या युनियन की या किसी रियासत की किसी नागरी 
नोकरी में नोकऋर नहीं है, इस विधान के अधीन किसी ऐसी जगह 
पर नियोजा जाय, और अगर राजपति या रियासृत्पति या राज- 
प्रमुख, जैसी सूरत हो, विशेश जोगताएँ रखने वाले क्रिसी आदमी की 
सेवाएं पाने के लिये यह ज़रूरी खममे, तो उस ठेके में यह बन्धान 
किया जा सकता है कि अगर उस अरसे के बीतने से पहले जिस पर 
सममोता था वह जगह तोड़ दी जाय या उस आदमी से, ऐसे कारनों 
से जिनका संबंध उसके किसी बुरे चलन से नहीं है, वह जगह खाली 
कराना द्रकार द्वो, तो उसको नुक्सान भरपाई दी जायगी. 

8--+॥) किसी आदमी को जो यूनियन की किसी नागरी नौकरी 
में या किसी कुल्न-भारत नौकरी में य। किसी रियासत की नागरी 
नोकरी में नोकर है, या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन 
किसी नागरी जगद्द पर है, कोई ऐसा अधिकारी जो उसके नियोज॑ने 
वाले अधिकारी से सातहत दरजे का है न बरखारत करेगा और न 
हटायगा. 


(2) ऊपर बताए किसी आदमी को न बरखास्त किया 
जायगा, न हटाया जायगा ओर न उसका रुतबा घटाया जायगा, 
जबतक कि उसके बारे में तजबीज्ञ की हुईं कारवाई के खिलाफ़ कारन 
दिखाने का उचित मौका उसे न दिया गया हो : 

शर्ते कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी-- 
(ए) जहां किसी आदमी को किसी ऐसे चलन की बिना पर 
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जिसके कारन वह किसी फ़ोजदारी जुर्म का दोशीं ठह- 
राया जा चुका है, बरखारत किया गया दो या 
हटाया गया दो या उसका झतबा घटाया गया हो; 

(बी) जहाँ किसी आदमी को बरखास्त करने, हटाने या उसका 
रुवबा कम करने की शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी 
को इतसीनान हो जाय कि, किस्ली ऐसी वज्ञह से जिसे 
वह अधिकारी द्लिख रखेगा, उस आदसी को कारन 
बताने का मौका देना समझदारी के खयाल से अमत्ी 
नहीं है; या 

(स्री) जहाँ राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जेसरी 
सूरत हो, यह इतमीनान हो जाय कि राज की सुरक्षा 
के हित में उस आदमी को ऐसा मोक़ा देना खमयो- 
चित नहीं है. 

(3) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी आदमी को 
घारा (2) के अधीन कारन बताने का मौक़ा देना सममदारी के खयाल 
से अमली दे या नहीं, तो ऐसे आदमी को बरखास्त करने या हटाने 
या उसका रुतवा घटने की, जैसी सूरत दो, शक्ति रखने वाले अधि- 
कारी का इस बात पर फ़रेसला आखिरी होगा. 

82--(4) साग ग्यारह में किसी बात के रहते सो, अगर 
रियासत सदन ने, किसी ऐसे ठहराव से जिसका मो जुद ओर वोट 
देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिद्दाई ने समर्थन किया हो, 
य्रह ऐलान कर दिया हो कि क्ोमी हितमें ऐश्वा करना ज़रूरी या 
खमयोचित है तो राजपंचायत क़ानून बनाकर यूनियन और रियासत 
के लिये एक या एक से अधिक शाम्रल्ञादी कुल-भारत नोकरियां 
खोलने का बन्धान कर सकती है, ओर, इस खंड के दूसरे बन्धानों 
के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी नोकरी में नियोजे जाने वाले लोगों 
की भरती और नौकरी की शर्तों की क्रायदावन्दी कर सकती है. 

(2) इस विधान के आरम्भ होने पर जो नोकरियां हिन्द शाखनी 
द्रौकरी (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) ओर हिन्द पुलिस नौकरी 
(इंडियन पुलिस सर्विस) कहल्वाती थीं वह इस दुफा के अधीन राज- 


कुछ 
नौकरियाँ, 


सारत 


बिचवक्ती बन्धान 


कुछ नौंकरियों के 
मौजूदा अफ़सरों 
की रक्षा के लिये 
बन्धान 


यूनियन के लिये 
: और रियासतों के 
छिये सरकारी 
नौकरी कमीक्षन 
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पंचायत की खोकी हुई नौकरियां समझी जाय॑ंगी. 

38--जब तक इस विधान के अधीन इस के लिये कोई दूसरा 
बन्धान नहीं किया जाता, तब तक वह सब क़ानून, जो इस विधान 
के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, और जो किसी ऐसी सरकारी 
नौकरी या किसी जगह के लिये लागू थे'जो इस विधान के आरंभ 
के बाद कुल-भारत नौकरी के रूप में या यूनियन के या किसी रियासद 
के अधीन नौकरी या जगह के रूप में जारी है, जहां तक इस विधान 
के बन्धानों से मेल रखते होंगे, अमल्त में रहेंगे. 

84--पिवाय जब कि इस विधान में साफ़-साफू कुछ और 
बन्धान किया गया हो, दर वह आदसी, जिसे स्टेट सेक्रेटरी या 
कौंखिल समेत स्टेट सेक्रेटरी ने हिन्द सम्राठ की किसी नागरी नौकरी 
में नियोजा हो और जो इस विधान के आरंभ होने के समय ओर 
उसके बाद भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार कै 
अधीन नौकरी करता रहता है, भारत सरकार से ओर उस रियासत 
की सरकार से, जिसकी नौकरी वह समय समय पर करता रहता है, 
मेहनताने, छुट्टी और पेनशन के बारे में नौकरी की बह्दी शर्ते, अर 
क्ायदादारी के मामलों के बारे में वही अधिकार, या उनस्ने इतने 
मिलते जुलते अधिकार, जितने बदली हुई हालतें इजाजत दें, पाने 
का हकदार होगा जिनके पाने का वह इस विधान के आरम्भ से ठीक 
पहले दक़॒दार था. 

खंड दो--सरकारी नौकरी कमीशन 


88---) इस दफ़ा के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन 
के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन दोगा और हर रियात्वत के 
लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा. 

(2) दो या अधिक रियासतें यह सममौता कर सकती हैं 
कि रियासतों के उस गुट के लिये एक दी सरकारी नोकरी कमीशन 
होगा, और अगर इस सतक्ञव का कोई ठहराव उन रियासतों में 
से हर एक की कानून सभा के सदन में या, जहाँ दो सदन हैं. बहाँ, 
हर सदन में पास दो जाता है, तो राजपंचायत क़ानून बना कर उन 
रियासतों की जरूरतें पूरी करने के लिये एक मिक्षा-जुला रियास्रत 
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संरकारी नौकरी कमीशन (जिसकी इस खंड में मिला-जुल्ा कमीशन 
कह कर चरचा को गई है) नियोजे जाने के ल्विये बन्धान कर 
खकती दे. 

(8) ऊपर कद्दे दर क्लानून में ऐसे प्रसंगी ओर परिनामी 
बन्धान रह सकते हैं जो उस क्रानून के मतलबों पर असत्त कराने के 
लिये ज़रूरी या चाहनी दॉ. 

(4) यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन से अगर किसी 
रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख ऐसा करने की प्राथना करे 
वो वह कमीशन, राजपति की रज़ामन्दी से, उस रियासत की सब या 
किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये राज़ों हो सकता है. 

(5) जब तक प्रसंग से कुछ ओर दरकार न दो तब तक, 
इस विधान में यूनियन सरकारी नोंकरी कमीशन की या रियासत 
सरकारी नौकरी कमीशन की जहाँ जहाँ चरचा की गई है, वहाँ उस 
कसीशन से मतलब लिया जायगा जो उस खास मासल्रे के बारे में 
जिस पर सवाल्न उठा है यूनियन की या उस रियासत की, जैसी 
: सूरत हो, ज़रूरवें पूरी करता है... 

386--() किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी और 
दूख्रे मेम्बरों को, यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की 
सूरत में, राजपति और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस 
रियासत का रियास्ततपति या राजग्रमुख नियोजेगा : 

शर्त कि हर सरकारी नौकरी कमीशन के आधे के जितने करीब 
हो सकें उतने मेम्बर ऐसे ल्लोग दोंगे जो अपने अपने नियोजन की 
दारीखों पर भारत सरकार के अधीन या किस्ती रियाप्तत की सरकार 
के अधीन कम से कम दस बरस तक किसी ओहदे पर रह. चुड़े हैं, 
ओर इस दस बरस के अरसे को ग्रिनने में इस विधान के आरंभ से 
पहले का वह अरखा भी शामिल कर लिया जायगा जिसमें वह 
आदसी हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार 
के अधीन किसी ओहदे पर रद चुका है. 

(2) सरकारी नौकरी कमीशन का हर सेल्बर अपना 
पद संभालने की तारीख से छे बरस की सियाद तक या, यूनियन 


मेम्बरों का नियों- 
जन और पद- 


किसी सरकारी 
नौंकरी कमौशन के 
मेम्बर का हटाया 
जाना और मुभत्तल 
किया जाना 
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कमीशन की सूरत में, पेंघठ बरस की उसर का होने तक और, किसी 
रियासत कमीशन की या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत सें, साठ 
बरस की उमर का होने तक, जो भी पहले हो जाय, अपने पद 
पर रहेगा : 

शर्ते कि-- 

(५९) किसी खरकारी नौकरी कसीशन का कोई भेस्बर, यूनि- 
यन कप्तीशन ओर मिले-जुले कमीशन की सूरत में, 
राजपति को ओर, किसी रियासत कमीशन की सूरत 
में, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को, 
अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा 
दे सकता है; 

(बी) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई सेम्बर दफा 

877 की धारा () या धारा (8) में बन्धान किये ढँग 
से अपने पद्‌ से हटाया जा सकता है. 

(8) कोई आदमी जो किसी सरकारी नौकरी कमीशन के 
मेम्बर के पद पर है, अपनी पदु-मियाद के बीत जाने पर, उस पद 
पर फिर नियोजे जाने का पात्न न होगा. 

8]7--() घारा (3) के बन्धानों के भ्रधीन रहते हुए, किसी 
सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर अपने 
पद से केवल राजपति के हुकुम से ओर बद्-ब्योहार की बिना पर 
ही इटाया जा सकेगा, और वह तब जब आज्ञा अदालत ने, राजपति 
के उस अदालत की राय मांगने पर, दफा 45 के अधीन इसे काम 
के लिये बताए दस्तूर के अनुसार पूछ ताछ करने के बाद, यह रिपोर्ट 
दे दी हो कि वह मसनदीं या दूसरा सेम्बर, जेंसी सूरत हो, ऐसी 
किसो बिना पर हटाया जाना चाहिये. 

ह (9) यूनियन कमीशन या किस्री मिले-जुले कभ्षीशन की 
सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में रिया- 
सतपति या राज़प्रमुख, उस कमीशन के ससनदी या एऐस्ले किसी 
दूसरे सेन्बर को, जिंसके बारे में घारा () के अधीन आला अदालत 
की राख मांगी गई है, उसके पढ़ से तब तक के लिये मुअच्ल कर 
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सकता है ज़ब तक इस तरद्द मांगी हुईं राय पर आल्वा अदालत की 
रिपोर्ट मित्नने के बाद राजपति हुकुम न दे दे. 

(8) घारा () में किसी कत के रहते भी, राजपति किसी 
सरकारी नोकरी कमीशन के मसनदी या दूसरे किसी मेम्बर को 
उसके पद से हटा सकता है अगर वह मखसनदी या दूखरा मेम्बर, 
जैसी सूरत हो ,-- 

(ए) अदालत स्रे दिवात्िया ठहरा दिया जाय; या 

(बी) अपनी पद-मियाद के अन्दर अपने पद्‌ के फ़रज़ों 
के बाहर कोई ओर वेतनी काम करने ज्गे; या 

(खी) राजपति की राय में, दिमाग़ या शरीर की कमज़ोरी 
के कारन, अपने पद्‌ पर बने रहने के अजोग हो. 


(4) अगर किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी 
या कोई दूसरा सेम्बर भारत खरकार के किये हुए या किसी रियासत 
की सरकार के किये हुए या उनमें से किसी की तरफ़ से किये हुए 
किसी ठेके या समझौते से किसी तरह का संबंध या उसमें अपना कीई 
हित रखे या रखने कूगे, या किसी तरह उसके,ल्लाभ में या उससे पेदा 
होने वाले किसी फ्रायदे या वेतन में हिस्सा लेने लगे, सिवाय 
जबकि वह किसी एकतनी कम्पनी के मेम्बर की देख्ियत से उस 
कम्पनी के दूसरे मेम्बरों के साथ साथ, ऐसा करे, दो धारा () 
के मतत्नबों के किये वह बद-ब्योहारी का अपराधी समम्का जायगा, 


38--यूनियन कमीशन या किसी भिल्ले-जुल्ले कमीशन की सूरत 
में राजपति, ओर किसी रियाश्नत कमीशन की सूरद में उस रियासत 
का रियासतपति या राजश्रम्मुख, क्रायदे बनाकर-- 


(ए) कमीशन के भेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी 
की शर्ते तय कर सकता है; और 


(बी) कमीशन के अमले के मेम्बरों की गिनती ओर उनकी 

नोकरी की शर्तों के बारे में बन्चान कर सकता है: 

शर्तेकि किसी सरकारी नोंकरी कर्मीशन कें किसी सेम्बर के 

नियोजन के बाद उसकी नोकरी की शर्तों में ऐसी अद्ल बदल नहीं. 
की हायगी जिससे वह घाटे में रहे 


कमीशन के मेम्बरों 
और अमले की 
नौकरी की शतों 
के बारे सें क्रायदा- 
बन्दी करने की 
शक्ति 
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कमीदान के मेम्बरों 89--अपने पद पर न रहने के बादू-- हे 


ब् मेम्बर न रहने (ए) यूनियन सरकारी नोकरी कमीशन का मसनदी भारत 
बाद पदों पर खरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के 
रहने के बारे में नो 
संवाद अधीन आगे कोई नौकरी करने का पात्र न होगा; 


(बी) किसी रियासत सरकारी नोकरी कमीशन का मसनदी, 
यूनियन खरकारी नौकरी कमीशन का मस्ननदी या 
उसका दूसरा मेम्बर या किसी दूसरे रियासत सरकारी 
नोकरी कमीशन का ससनदी नियोजे जाने का पात्र 
होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रिया- 
सत सरकार के अधीन किसी दूसरी नोकरी के लिये 
पात्र न होगा; 

(सी) यूनियन खरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को 
छोड़कर उसका कोई और भेम्बर यूनियन श्वरकारी 
नौकरी कमीशन का ससनदी या किसी रियास्नत सर- 
कारी नोकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का 
पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी 
रियासत की सरकार के अधीन किसी और नौकरी के 
लिये पात्र न होगा; 

(डी) किसी रियासत सरकारी नोकरी कमीशन के मसनदी 
को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी 
नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर या 
उसी रियासत सरकारी नोकरी कमीशन या किसी 
दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कसीशन का सख्ननदी 
नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के 
अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी 
दूसरी नोकरी के लिये पात्र न होगा. ु 

सरकारी नौकरी 320--(]) यूनियन के ओर रियास्तों के सरकारी नौकरी 

कमीसनों के काम कमीशषनों का यह फ्रज होगा कि वह यूनियन की नोकरियों और 
डस रियासत की नौकरियों पर अलग अलग नियोजनों के लिये 
परीक्षाएं चलाएं 
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(2) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का यह भी फ़रज 
होगा कि अगर कोई दो या अधिक रियासतें उससे ऐसा करने की 
ग्राथना करें तो उन रियास्रतों को, ऐसी नौकरियों के लिये ज्ञिन के 
लिये खास जोगताएँ रखने वाले उम्मीदवार दरकार हों, मिली जुढ़ीं 
भरती की योजनाएं बनाने और चलाने में मदद दे. 

(8) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन से या रियासत 
सरकारी नौकरी कमीशन से, जैकी सूरत दो, नीचे लिखे मामल्तों सें 
सलाह लेनी होगीः--- 

(प) वह सब मामले जिन का सम्बन्ध नागरी नौकरियों 
ओर नागरी जगहों के लिये भरदी करने के तरीकों 
से है ; 

(बी) वह सिद्धान्त जिन पर चल्न कर नागरी नोकरियों और 
जगहों पर नियोञ्न किये जायंगे, और एक नौकरी से 
दूसरों नौकरी पर तरक्क़ियां दी जायंगी ओर वबादल्ने 
किये ज्ञायंगे, और इस बात पर कि इस्र वरह के 
नियोजनों, वरक्क्तियों या तबादलों के लिये कौन 
उम्मीदवार ठीक होंगे हे 

(स्त्री) क्रायदादारी के वह सब मासले जिनका असर भारत 
सरकार के अधीन या किस्री रियास्तत की सरकार के 
अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करने वाले किस्री 
आदमी पर पड़ता हो, जिसमें ऐसे मामलों से सम्बन्ध 
रखने वाले आवेदनपत्र या प्रार्थनापत्र भी शासिल 
होंगे ; 

(डी) किसी ऐसे आदमी का जो भारत सरकार के अधीन या 
किसी रियासत की खरकार के अधीन या हिन्द 
सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार 
के अधीन नागरी देखियत में नौकरी कर रहा दे या 
कर चुका है, यह दावा, या उसकी वरफ्र से किया हुआ 
यह दावा, कि अपना फरज़ पूरा करने के दौरान में जो 
कास उसने किये या उसके किये माने गए, उनके बारे 
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में अगर कोई कानूनी कारवाई उसके खिलाफ़ चलाई 
गई हो तो उसकी जवाबदेद्दी करने में उसका जो खर्चे 
हुआ हो वह भारत के या उम्र रियासत के, जैसी सूरत 
हो, मूठकोश में से दिया जाय; 

(३) भारत सरकार के या किसी रियासत की खरकार के या 
हिन्द सम्राट के या किसी देसी रियासत की सरकार 
के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करते हुए किसी 
आदमी को अगर कोई आघात पहुँचे हों तो उनके बारे 
में उसका यह दावा कि उस्रको उनके लिये पेनशन दी 
जाय, और इस तरह जो पेनशन दी जाय उसकी रक्तम 
के बारे में कोई सवाल, 

ओर सरकारी नौकरी कमीशन का फ़रज़ होगा कि जिस किसी 
मासले पर इस तरह उसकी सय मांगी गई दो और किस्री दूसरे ऐसे 
मासले पर जिस पर राजपति या, जैसी सूरत हो, उस रियासत का 
रियासतपति या राजप्रमुख उसकी राय मांगे उस पर सक्लाह देः 
शर्ते कि कुल-भारत नौकरियों के बारे में और यूनियन के मामलों 

के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में भी राजपति, 
ओर किसी रियासत के मामलों के संबंध .की दूखरी नौ हरियों 
ओऔर जगहों के बारे में, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, 
क्तायदे बना सकता है जिन में वह मामले बता दिये जायं जिन पर 
या आम तौर पर, या किसी खास दरह की सूरतों में, या किन्हीं 
खास द्वालतों में, सरकारी तरोकरी कसीशन से सलाह लेना ज़रूरी 
नहीं होगा. ु 

(4) अग्र (8) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा 
कि किसी सरकश्सी नौकरी कम्तोशन से इस बात के बारे में सलाह 
की जाय कि दुऋ ॥0 की घारा (4) में जिस बन्धान की चरचा की 
गई है. बह क्रिस ढंग,से किया जाय या दफा 388 के बन्धानों पर 
किय ढंग से झअसल कराया जाय. * 

(5) घारा (8) की शर्ते के अधीन राजपति या किसी 
रिंसासंद : का रियासतपति या. राजप्रमुख जो क्ायदे बनाए उन सब 
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को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके कम से कम चौदद्द 
दिन के लिये राज्रपंचायत के हर सदन के सामने या उस रियासत 
की क़ानून सभा के सदन या दर खदन के सामने, जैसी सूरत हो, 
रखा जायगा, और उन क्रायदों में ऐसे अदल बदल किये जा सकेंगे, 
चाहे वह अदल बदल किसी क्रायदे को रद करने के रूप में हों या 
सुधारने के रूप में, जिन्हें राजपंचायत के दोनों सदन या उस 
रियासत की क़ानून सभा का सदन या दोनों ख़दन उस इजलास 
में करद जिसमें कि वह क़ायदे इस तरद्द रखे, गए हों. 


89--रा्ैंपंचायत का बनाया हुआ कोई एक्ट या जैछी सूरव सरकारी नौकरी 
हो, किसी रियासत की क्रानून सभा का बनाया हुआ कोई एक्ट इस हक ये सा 
बात का बन्धान कर सकता है कि यूनियन सरकारी नौकरी... 
कम्मीशन या उस रियासत का सरकारी नौकरी कमीशन, यूनियन 
की नौकरियों के बारे में, या उस रियासत की नौकरियों के बारे में, 
ओर किसी मुक्तामी अधिकारी की, या क़ानून से बनी किसी ओर 
एक-तन संस्था की, या जनता की किसी संस्था की नोकरियों के बारे 
में भी, ओर अधिक कास अपने द्वाथ में ले. 


822--यूनियन के या किसी रियासत के सरकारी नौकरी कमी- सरकारी नौकरी 
शन के खर्च, जिनमें उस कमीशन के मेम्बरों को या उसके अमले के ** गेनों के खचे 
लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली तनखाहँँ, भर्ते ओर 
पेनशनें शामित्र होंगी, भारत के या उस रियासत के, जैंसी सूरत हो, 
मूठकोश के खाते में पड़ेंगे. 

82 --() यूनियन कमीशन का फ़रज़ होगा कि वह हर बरस सरकारी नौकरी 
अपने कार्मों की राजपति को रिपोर्ट दे, और उस्र रिपोर्ट के ० को 
मित्ञने पर राजपति, उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामल्ले 
हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के 
कारनों को सममाने वाले याद-पत्र के साथ, उस रिपोर्ट की एक 
नक़ल राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा. 

(2) रियासत कमीशन का फ्रज्ञ होगा कि वह हर बरस, 
अपने कासों की रियासतपति या राजग्रमुख को रिपोर्ट दे, 
आर मिले जुले कमीशन का यह फ़रज्ञ होगा कि वह हर बरस उन 
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रियासतों में से दर एक के रियासतपति या राजप्रप्मुख को, जिनकी 
जरूरतें वह मिलाजुला कमीशन पूरी करता है, उस रियासत के 
संबंध में अपने कामों की रिपो्ट दे, और इर सूरत में 
रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उस रिपोर्ट के मिलने 
पर उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें 
कमीशन की सल्लाह नहीं मानी गई, न मानने के कारनों को 
सममाने वाले याद-पत्र के साथ उस्र रिपोर्ट की एक नकल उस 
रियासत की क़ानून खभा के सामने रखवायगा. 


भाग पंद्रह 
चुनाव 


894--(]) इस विधान के अधीन, राजपंचायद के लिये ओर 
हर रियासत की क़ानून सभा के लिये, और राजपति और उप- 
राजपति के पदों के लिये, जो चुनाव होंगे उन सब के लिये चुनाव- 
चिट्ठे तैयार कराने की निगरानी, निर्देशन ओर दबान, और उन 
सब चुनावों का संचालन, जिससें उन्र शंकाओं ओर मगड़ों का 
फ़ेसला करने के लिये चुनाव अदालतों का नियोजन भी शामित्ञ होगा 
जो राजपंचायत और रियासतों की क्रानून सभाओं के चुनावों 
में या उनके सम्बन्ध में पेदा हों, एक कप्तीशन के द्वाथ में रहेगा 


( जिसकी चरचा इस विधान में चुनाव कम्रीशन कद कर की 
गई हे ). 


(2) चुनाव कप्तीशन में एक प्रप्मुख चुनाव कमिश्नर 
ओर, अगर हों तो, इतने और चुनाव कमिश्नर होंगे जितने 
राजपति ससय सम्रय पर तय करे, और प्रमुख चुनाव कमिश्नर का 
ओर दूसरे चुनाव कमिश्नरों का नियो ज्रन, इस काम के लिये बने 
राजपंचायत के किसी क़ानून के बन्धानों के अधोन रहते हुए, 
राजपति करेगा. 


(3) जब कोई और चुनाव कमिश्नर भी इस तरह 
नियोजा जाय तो भ्रमुल चुनाव कमिश्नर चुनाव कमीशन के 
मसनदी का काम करेगा. 


(4) लोक सदन के ओर हर रियासत के आम सदन के 
हर आम चुनाव से पहले, ओर ख़ास सदन वाली हर रियासत के 
खास सदन के पहले आम चुनाव ओर उस्रके बाद हर दुबरसी 
चुनाव से पहले, राजपति चुनाव कमीशन से सलाह करके घारा () 
से चुनाव कमीशन को मिल्ते कामों को पूरा करने में चुनाव कमीशन 


चुनावों की निग- 
रानी, निर्दंशन और 
दबान एक चुनाव 
कमीशन के द्वाथ 
में रहेया 


धरम, नसल, जात 
या जिन्‍स की 
बिना पर कोई 
आदमी किसी खास 
चुनाव चिट॒ठे मेँ 
शामिल होने का 
अपात्र न होया 
और न शामिल 
किये जाने 
दावा करेगा 


लोक सदन के 
लिये और रिया- 
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की सदद करने के किये ऐसे इलाक़ा कमिश्नर भी नियोज्ञ सकतो 
है जिन्हे वह ज़रूरी सम. 


(8) राजपंचायत के बनाए किस्ली क्रानून के बन्धानों के 
अधीन रहते हुए, चुनाव कमिश्नरों और इल्ाक्ना कमिश्नरों की 
नौकरी की शर्तें और उनकी पद-मियाद वह होंगी जो राजपति 
नियम बना कर तय कर दे : 


शर्ते कि जिस ढंग और जिन बिनाओं पर आला अदालत के 
किसी जज को उसके पद से हटाया जा खकता है उस्र हंग ओर 
उन बिनाओं के सिवा ओर किसी ढंग या बिना पर प्रमुख चुनाव 
कमिश्नर अपने पद से न हटाया जायगा, ओर प्रप्मुख चुनाव 
कमिश्नर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में कोई ऐसी 
अदल बदल न की जायगी जिससे वह घाटे में रहे : 


ओर शर्तें कि किसी दूसरे चुनाव कमिश्नर या इलाक़ा कमिश्नर 
को प्रमुख चुनाव कमिश्नर की सिफ्रारिश के बिना पद्‌ से न हटाया 
जायगा. 

(6) राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या 
राजप्रमुख, जब चुनाव कमीशन उससे ऐसी प्रार्थना करे तब, चुनाव 
कमीशन या किसी इलाक्का कमिश्नर को वह अमला सिक्तने का 
सुभीता कर देगा जो धारा (3) से चुनाव कमीशन को सिल्ले कारों 
को निभारने के लिये ज़रूरी दो 


328--राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियास्रत की 
कानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव के लिये हर भूभागी 
चुनाव हलके का एक आम चुनाव चिट॒ठा होगा, ओर केवल धो, 
नसल, जात, जिन्‍स या इनमें से क्रिसी की बिना पर, कोई आदमी 
न ऐसे किसी चुनाव चिटठे में शामिल किये जाने का अपात्र होगा, 


! और न ऐसे किसी चुनाव-हल्क्के के लिये किसी ख़ास चुनाव-चिद्ठे 


में शाप्रिल्ष किये जाने का दावा करेगा. 


326--ज्ञोकसंदन का ओर हर रियासत के आम सदन का 
चुनाव बालिग वोट के आधार पर होगा; यानी हर आदमी जो 


धुनाव | ॥[8 


भारत का नागर है ओर जो उस वारीख पर, जो मुनासिब कानून 
सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इस काम के लिये 
तय कर दी जाय, इक्कीख्नर बरख से कम्त उमर का न दो, और 
जो इस विधान के अधीन या मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी 
कानून के अधीन, ना-निवास, दिमाग ठीक न होने, जुर्म, घूसखोरी 
या शैर कानूनी आचार की बिना पर अजोग नहीं दो गया है, ऐसे 
किसी चुनाव के लिये वोटरों में अपना नाम रजिस्टर कराने का 
इक़दार दोगा. 


827--इस्र विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत 
समय समय पर, क़ानून बनाकर, उन सब मासलों के बारे में बंधान 
कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध राजपंचायत के किसी भी 
सदन के या किसी रियाश्वत की क़ानून सभा के खदन या खदनों के 
चुनावों से है, जिनमें चुनाव चिटठों की तैयारी, चुनाव-हलक़ों की 
हृदबन्दी और वह दूसरे सब मामले भी शामित्र होंगे जो ऐसे सदन 
या सदनों के, क्ायदे से बनने के लिये ज़रूरी हों. 


898--इस्र विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और जहाँ 
तक कि राजपंचायत ने इस्र काम के लिये कोई बन्धान न किया दो, 
किसी रियासत की क्रानून सभा, समय समय पर, क़ानून बना 
कर, उन सब मामलों के बारे में बन्धान कर सकती है जिनका 
वास्ता या सम्बन्ध उच्च रियाखत की क़ानून सभा के सदन या सदनों 
के चुनावों से है ओर जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी और वह 
सब मामले शामिल होंगे ज्ञो उम्त सदन या उन सदनों के, क्रायदे से 
बनने के लिये ज़रूरी हों, 


329--इस विधान में किसी बात के रहते भी-- 


(ए) दफा 3297 या दफा 328 के अधीन बने या बने माने 
जाने वाले किसी ऐसे क़ानून की सरदुरुस्ती पर किसी 
अदालत में सवात् नहीं उठाया जायगा जिप्चका वास्ता 
चुनाव दक्षक्कों की हृदबन्दी से या ऐसे चुनाव हलक़ों को 
सीटें बांदने से हो. 


सतों के आस 
सदनों के लिये 
चुनाव बालिय वोट 
के आधार पर 
होगे 


कानून सभाओं के 
चुनावों के बारे में 
राजपंचायत को 
बधान करने की 
झक्ति 


किसी रियासत की 
क़ानून सभा को 
उस क़ानून सभा 
के चुनावों के बारे 
में बधान करने की 
शक्ति 


चुनाव के मामलों 
सें अदालतों के 
दखल देने पर 
रोक 
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(बी) राजपंचायत के किसी सदन के या किसी रियासत की 
क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव पर सिवाय 
एक ऐसी चुनाव अरज़ी के जो उस अधिकारी को, 
ओर ऐसे ढंग से, दी गई हो जिसका बन्धान मुनाधिव 
कानून सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसकेअधीन 
किया गया है, और किसी ढंग से कोई सवाल नहीं 
उठाया जायगा- 


भाग सोलह 


कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान 
380--(]) लोक सदन सें-- 

(ए) पट्टी दर्ज जातों के लिये, 

(बी) आखाम के क़ब्राइली छेत्रों के पट्टी-द्जे क्रवीलों को छोड़ 
कर दूसरे पट्टी-द्ज क्रबीलों के लिये, ओर 

(सी) आखाम के स्वाधीन ज़िलों के पट्टी-दर्ज क़बीलों के 
लिये, 

सीटें अत्नग रखी जायंगी. 

(2) किसी रियासत की पट्टी-दर्ज जातों या उसके पट्टी-दर्ज 
क़बीलों के लिये धारा ()) के अधीन अलग रखी सीटों की गिनती 
ओर लोक सदन में उस रियासत को मित्नी कुल सीटों की गिनती में 
जितने क़रीब से क़रीब हो सके बद्दी निरबत होगी जो उस रियाखत की 
उन पट्ी-दर्ज जातों की, या उस रियासत के या उश्चके किसी भाग के, 
जैसी सूरत हो, उन पढ्टी-द में क्बीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह 
अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुज्ञ आबादी में है. 

88!--दफ़ा 8] में किसी बात के रहते भी, अगर राज्ञपति की 
यह राय हो कि लोक सदन में एऐंजो इंडियन समाज्ञ का काफी 
प्रतिनिधान नहीं है, तो वह उस सम्राज के अधिक से अधिक दो 
मेम्बरों को लोक सदन सें नामज़द कर सकेगा. 

882-.-(]) पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्जे हर 
रियासत के आम सदन में, आसाम के क़बाइली छेत्रों के पट्टी-दर्जे 
क्बीलों को छोड़ कर, सब पट्टी दर्ज जातों ओर पद्दी-दजजे क़बीलों के 
लिये सीटें अलग रखी जायंगी. 

(2) आखास की रियासत के आम सदन में स्वाधीन 
ज़िलों के ज्ञिये भी सीट अलग रखी जायंगी. 

(8) धारा () के अधीव किसी रियासत के आस सदन 
में पही-दर्ज जातों या पट्टी-दर्जे क्रबीलों के लिये अत्लग रखी सीटों 


लोंक सदन में पट्टो- 
दर्ज जातों और 
पट्टी-दज क़बीलों 
के लिये सीट अलग 
रखना 


लोक सदन मेँ 
ऐंलो. इन्हियन 
समाज का प्रति- 
निधान 


रियासतों के आम 
सदनों में पट्टी-द्ज 
जातों आर पट्टी- 
दर्ज क़बीलों के 
लिये सीटों का 
अछग रखा जाना 


रियासतों के आम 
सदनों में एडलों 
इन्डियन समाज 
का प्रतिनिधान 


सीटों का अलग 
रखा जाना और 
खास प्रतिनिधान 
दस साल बाद बन्द 
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की गिनती और आम सदन की स्रीटों की कुल्त गिनती में, जितने 
क़रीब से करीब हो सके, वही निर्बद होगी जो उस्र रियाश्रत की 
उन पटटी-दू्ज जातों की या उस रियाश्र॒व या उसके किसी भाग के, 
जैसी सूरत द्वो, उन पढ्टी-दर्ज क़बीलों की, जिनके बारे में सीटें इस 
तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियात्रत की कुल 
आबादी में हे. 

(4) आसाम की रियाश्षत के आम सदन में किसी स्वाधीन 
ज़िले के लिये अलग रखी सीटों की गिनती ओर उस आम खदन 
में सीटों की कुज् गिनती में जो निरबत होगी वह उससे कम न होगी 
जो उस ज़िले की आबादी और उस रियासत की कुज्न आबादी में हे. 

(5) आसाम के किसी स्वाधीन ज़िले के लिये अलग रखी 
स्रीटों के चुनाव हलकों में उस ज़िले से बाहर का कोई छेत्र शामिल 
नहीं होगा, सिवाय उस चुनाव हलके के जिसमें शिल्ांग की छावनी 
ओर नगरायत शामिल हैं. 

(6) कोई आदमी जो आख्ताम की रियासत के किसी 
स्वाधीन ज़िले के किसी पद्टी-दर्ज क्रबीले का मेम्बर नहीं है उस ज़िले 
के किसी चुनाव हलके से, सिवाय उस चुनाव हलके के जिसमें 
शिक्लांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं, रियासत के आम 
सदन में चुने जाने का पात्र नहीं होगा. 

3983--दफ़ा 70 में किसी बात के रहते भी, किस्ली रियासत का 
रियास्रतपति या राजप्रमुख, अगर उसकी यह राय है कि उस रिया- 
सत के आम सदन में ऐग्ली इन्डियन समाज को प्रतिनिधान की ज़रूरत 
है और उसमें उसका काफ़ी प्रतिनिधान नहीं है, आम सदन में उस 
समाज के उतने भेम्बर नामज़द कर सकता है जितने वह मुनाखिब 
खम मे. 


884--इस भाग में ऊपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते 
भी, इस विधान के बह बन्धान जिनका सम्बन्ध--- 


(ए) जल्ोक सदन में ओर रियास्रतों के आम सदनों में पट्टी 


दर्ज जातों और पढ्टी-दर्ज क्बीलों के लिये सीट अलग 
रखने से हे; ओर 


कुंछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान [ पाए 


(बी) क्षोक सदन में और रियास्रतों के आम सदनों में नास- 
जदगी के जरिये ऐंग्लो-इन्डियन समाज के प्रतिनिधान 
से है, 

इस विधान के आरंभ से दख साज्ञ का अरसा बीत जाने पर 
बेअसर हो जाय॑ंगे: 

शर्ते कि इस दफ़ा की किसी बात का लोक सदन में या किसो 
रियासत के आम सदन में किप्ली प्रतिनिधान पर कोई अम्तर नहीं 
होगा जब तक कि उस समय का ल्लञोक सदन या आम सदन, जैसी 
सूरत हो, संग न हो जाय. 

385-यूनियन के या किस्ली रियासत के मामलों के संबंध की 
नौकरियों या जगहों पर नियोजन करने सें, शासन की कुशलता 
बनाए रखने का खयाल रखते हुए, पट्टी-दर्ज जातों और पढ्टी-दर्ज 
क़बीज्ञों के मेम्बरों के दावों का ध्यान रखना होगा. 


8386 -(4) इस विधान के आरम्भ के बाद पहले दो बरस तक 
यूनियन की रेल मार्ग, बिदेसनी सहसूल, डाक झौर वार की 
नोक रियों की जगहों पर ऐंग्लो इन्डियन समाज के मेम्बरों का 
नियोजन उसी आधार पर होगा जिस पर अगस्त, !947 के पंद्रइवें 
दिन से ठीक पहले होता था. 


हर अगले दो साल के अन्दर जितनी जगहें ऊपर लिखी 
नोकरियों सें उस समाज्ञ के सेम्बरों के लिये अलग रखी जायंगी 
उनकी गिनती, उसले ठीक पहले के दो साल के अन्दर जितनी जगह 
इस तरद्द अलग रखी गई थीं उनसे, दस फ़री सेकड़ा के जितने क्रीब 
से क़रीब हो सके कम होंगी 

शर्ते क्रि इस बिधान के आरम्भ से दस बरस खतम द्वो जाने पर 
जगहों का इस तरह अल्लग रखा जाना सब बन्द हो जायगा. 

(2) धारा () की कोई बात, उस घारा के अधीन जो 
जगह ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये अलग रखी गई हैं उनके अलावा 
या, उनसे ज्यादा, और दूसरी ज्ञगद्टों वर उस समाज के लोगों के 
नियोजन को नहीं रोकेगी, अगर दूसरे समाज्ञों के लोगों के मुकाबले 


नौकरियों और 
जगहों के लिये 
पट्टी-दर्ज जातों 
और  पट्टी-दर्ज 
क़बीलों के दावे 

कुछ नौकरियों में 
ऐग्लों. इन्डियन 
समाज के लिये 
खास बन्धान 


ऐश्ली इन्डियन 
समाज के फ़ायदे के 
लिये. तालीभी 
देनगियोाँ के बारे 
में खास बन्धान 


पंट्टी-दर्ज जातों, 
पट्टी-दर्ज क़बीलों 
बंगरा के लिये 
खास अफसर 
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में ऐंतो इन्डियन समाज के लोग अपनी क्राबलियत के आधार पर॑ 
नियोजे जाने के जोग पाए जादय॑., 


837--इस्र विधान के आरम्भ के बाद पहले तीन मात्नी सालों 
में, यूनियन और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर 
रियासत ताह्लीम के बारे में ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ़ायदे के लिये 
वही देनगियां करेगी, अगर ऐसी कोई देनगियां हों तो, जो माचें, 
948 के इकती स्बें दिन खतम होने वाले माली साल सें की गई थीं. 

हर अगले तीन साल में यह देनगियां उससे ठीक पहले के तीन ' 
साल में जो देनगियां की गई थीं उनसे दस फ्री सेकड़ा कम की जा 
सर्केंगी : 

शर्तें किइस विधान के आरम्भ से दस साल खतम हो जाने पर, 
ऐँंलो इन्डियन समाज के लिये खास रियायत द्वोने की दृद तक, इस 
तरह की देनगियां बन्द हो जायंगी : 

ओर शर्तें कि इस दफ़ा के अधीन कोई तालीमी संस्था कोई 
देनगी पाने की हक़॒दार नहीं होगी जब तक कि उस संस्था के सल्ञाना 
दाखलों का कम से कम चालीस फ्री सैकड़ा ऐंग्लो इन्डियन समाज को 


- छोड़ कर दूसरे समाजों के लोगों के लिये खुला न रखा जाय. 


388-[) पढद्टी-दर्ज जातों और पढ्टी-दर्ज क़ब्रीजलों के लिये एक 
खास अफ़सर होगा जिसको राजपति नियोजेगा. 


(2) खास अफ़सर का फ़रज़ होगा कि इस विधान के 
अधीन पढट्टी-दर्ज जञातों और पद्दी-द्ज क़बीलों के लिये जिन 
बचावनियों का बन्धान किया गया है उनसे सम्बन्ध रखने वाले सब 
मामलों की जांच करे, और, हर इतने दिनों के बाद जिनका राजपति 
निर्देश दे, उन बचावनियों के अमल पर राजपति को रिपोर्ट दे, ओर 
राजपति ऐसी सब रिपोर्टों को राजपंचायत के हर सदन के सामने 
रखवायगा. 

(3) इस्र दफ़ा सें पट्टी-दर्जे जातों और पढट्टी-दर्ज क्बीलों 
की जहां जहां चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा 
कि उसमें उन दूसरी पिछड़ी हुईं जमातों की चरचा भी शामित्र 
है जिनको, दफ़ा 840 की धारा (]) के अधीन नियोजे हुए किस्री 
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* कमीशन की रिपोर्ट मिलने पर, राजपति हुकुस देकर बता दे, और 
उस में ऐंलो इन्डियन समाज की चरचा भी शामिल समम्त जायगी. 
889--() राजपति किस्छी समय भी हुकुम दे कर पहली पढ्टी 
के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज रियासर्तों के पट्टी-दर्ज छेत्रों के 
शासन पर, और पढ्ठी-दर्ज क्बीलों की मलाई के कामों पर, रिपोर्ट 
देने के लिये, एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, और इस 


विधान के आरम्भ से दख साल बीत जाने पर उसे ऐसे एक कमीशन 


का नियोजन करना होगा. - 

ऐसे हुकुस में कमीशन की रचना, शक्तियां और दस्तूर सब 
तय किये जा सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रसंगो या सहायक बन्धान 
: भी रह सकते हैं जिन्हें राजपति ज़रूरी या चाइनी समझे. 


(9) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैज्ञाव में ऐसी किसी 
रियासत को इस तरह की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने 
: के बारे में निर्देश देना भी शामित्र होगा, जिन योजनाओं को उस 

' निर्देश में रियासत के पट्टी-दर्ज क्बीलों की भज्ञाई के लिये ज़रूरी 
बताया गया हो. | 


840 --) राजपति हुकुम दे कर एक ऐसे कस्मीशन का 
नियोजन कर सकता है जिसमें वह आदमी द्वोंगे जिन्हें राजपति ठीक 
समझे, ओर जो भारत के भूभाग में समाज़ी और ताज्ञीमी निगाह 
से पिछड़ी हुई जमातों की द्वाल्त की, और जो कठिनाइयां इन्हें 
मेलनी पड़ती हें उनकी, जांच करेगा, और सिफ़ारिशें करेगा कवि उन 
कठिनाइयों को दूर करने ओर उन लोगों की हालत सुधारने के लिये 
' यूनियन को या किसी रियासत को क्‍या क्या क़दस उठाने चाहियें, 
ओर इस सतत्नब के लिये यूनियन को या किसी रियासत को कया 
क्या देनगियां किन किन शर्तों पर करनी चाहियें, और जिस हुकुम से 
इस तरह के कमीशन का नियोज्नन किया जायगा उसमें कमीशन 
जिस द॒स्तूर पर चलेगा वह भी तय कर दिया जायगा. 


(2) जिस कसीशन का इस्र तरह नियोजन किया जायगा 


' बह जिन ज्ञिन मामलों के ज़िये उससे कहा गया हो उनकी जांच 


पट्टी-दर्ज छेत्रों के 
शासन और पढट्टी- 
दज क़्ब्रीों की 
भलाई पर यूनियन 
का दबान 


पिछड़ी हुईं जमातों 
की द्वाछत की जांच 
करने के लिये 
कमीशन का नियो- 
जन 


पट्टो-दर्ज जाते 


पट्टी-दर्ज॒क्बीले 
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करेगा और राजपति को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह सब बातें दी 
होंगी ज्ञिनका कमीशन को पता चले और वह सब सिफ़ारिशें की गई 
होंगी जिन्हें कमीशन ठीक सममे. 


(8) जो रिपोर्ट इस तरह राजपति को दी जायगी उसकी 
एक नकल, एक याद-पत्र के साथ जिसमें यह समम्काया गया होगा कि 
उस रिपोर्ट पर क्‍या कारबाई की गई है, राजपति राजपंचायत के 
हर सदन के सामने रखवायगा. 


84---(]) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राज- 
प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह ज़ातें, 
नखलें या क़बीले, या जातों, नसखलों या क़बीलों के भाग, या 
उतके अन्दर के गिरोह, तय कर सकता है जो इस विधान के 
मतल्बों के लिये उस रियाखत के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें सममी 
जायंगी. 


(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर, धारा (]) के अधीन 
जो नोटिस निकाक्षा गया हो उसमें बताई पढ्टी-दर्ज जातों की ताबिका 
में, किसी जात, नसल या क़बीले को या किसी जात, नखल या 
क़बीले के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को 
शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय 
ज्ञिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन 
जो नोटिस निकाला जाय उसप्रें बाद के किसी नोटिस से कोई 
अदल बदल नहीं की जायगी. 


842--() राजपति, किसी रियाश्नत के रियासतपति या राज- 
प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह क़बीते 
या क़बाइली समाज, या उन क़बीलों या क़बाइली समाजों के 
भाग, या उनके अन्दर के गिरोह तय कर सकता है जो इस 
विधान के मतलबों के लिये उस्र रियासत के संबंध में पढ़्ी-दर्ज 
क़बीले सममे जायंगे 


(2) राजपंचायत, क़ानून बनाकर, धारा () के अधीन 
जो नोटिस निकाक्षा गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज क्रबीलों की तालिका 
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में, किसी क़बीले या क्रवायल्ली समाज को या किसी क़बील्े या क़वा- 
यक्षी समाज के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को 
शासिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती दे, पर सिवाय 
जिस तरह कि यहां कटद्दा गया दे ऊपर की धारा के अधीन जो 
नोटिस निकाला जाय उस में बाद के किसी नोटिस से कोई अदत् 
बदल नहीं की ज्ञायगी. 


भाग सतरह 
दफ्तरी भाशा 
खंड एक--यूनियन की भाशा 


यूनियन की दफ़्तरी 8483--(]) यूनियन की दफ़्तरी भाशा देव नागरी लिखाबट में 
भाशा ु हिन्दी होगी. 

यूनियन के दफ़्तरी मतलबों के लिये हिन्दसों का जो रूप काम 

में ज्ञागा जायगा वह हिन्दुस्तानी ह्िन्द्सों का अन्तर-क्नोमी रूप होगा. 


(9) घारा (]) में किसी बात के रहते भी, इस विधान के 
आरंभ से पंद्रह बरस के अरसे तक अँगरेज़ी भाशा यूनियन के उन 
सब दफ़तरी मतलबों के लिये काम में आती रद्देगी जिनके लिये बह 
विधान के आरंभ से ठीक पदले काम में आती थी: 


शर्तेकि राजपति, उस अरसे के दौरान में, हुकुम देकर, अंगरेज़ी 
भाशा के साथ साथ हिन्दी भाशा के, ओर हिन्दुस्तानी हिन्द्सों के 
अन्तर-क़ौसी रूप के साथ साथ हिन्द्सों के देव नागरी रूप के, यूलि- 
यन के दफ़तरी मतलबों में से किसी के लिये काम में ज्ञाए जाने का 
अधिकार दे सकता है. 


(8) इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत 
क़ानून बनाकर पन्द्रह बरस के उस अरसे के बादु--+ 
(ए) अँगरेज़ी भाशा के, या 
(बी) हिन्द्सों के देवनागरी रूप के, 


उन मतलबों के लिये जो उस क़ानून में बताए जाये, काम में लाए 
जाने का बंधान कर सकती हें, 


यूनियन की भाश्ा [ 88 


3844--() राजपति, इस विधान के आरंभ से प्रंच बरस बीत 
जाने पर, और उसके बाद विधान के आरंभ से दख वरस्र बीद 
जाने पर, हुकुम, दे कर, एक कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी 
और वह दुसरे मेम्बर होंगे जो आठवीं पट्टी में बताई अलग अलेंग 
भाशाओं के प्रतिनिधि हों और जिन्हें राजपति नियोजे, और उसर 
हुक्म में, वह दस्तूर तय कर दिया ज्ञायगा जिस पर कमीशन चलेगा. 

(2) कमीशन का यह फ्रज़ दोगा कि बह इन बातों के 
बारे में राजपति से सिफ्रारिशें करे-- 
(ए) यूनियन के दफ़तरी सतलबों के लिये हिन्दी भाशा का 
बढ़ता हुआ इस्तेमाल; , 
(बी) यूनियन के दुफ़तरी मतलबों में से सब या किसी के 
लिये अगंरेज्ञी भाश के इस्तेमात्ञ पर रुकावटें; 
(सी) दफ़ा 848 में बठाए मतत्बों में से सब या किसी के 
लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाशा; 
(डी) यूनियन के किसी एक या अधिक ऐसे मतल्बों के किये 


जो बता दिये जाय॑ इस्तेमाल किये जाने वाले हिन्दसों 
का रूप; 


(इ) यूनियन की दफ़तरी भाशा, और यूनियन और किसी 
रियासत के बीच या एक रियासत ओर दूसरी के बीच 
आपसी ब्योद्टार की भाशा, ओर इन्र भाशाओं के 
इस्तेमान्न, के संबंध में कोई भर मामला जिसे राजपति 
ने कमीशन के पास राय के लिये भेजा हो. 

(3) धारा (2) के अधीन अपनी सिफ़ारिशें करते समय 
कसीशन भारत की उदच्योगी, कलचरी और साइ'सी तरक्की का, ओर 
सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में गेर-हिन्दी-भाशी छेत्रों के लोगों के 
उचित दावों और हितों का, मुनासिब खयाल रखेगा. 

(4) तीस मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जायगी जिनमें 
से बीस लोक सदन के भेम्बर होंगे और दस रियासत सदन के, ओर 
जिनको, निसबती ग्रतिनिधान के ढंग के झनुसार इकहरे बदलते बोट 


दफ़्तरी भाञ्जां पंर 
कमीशन और 
राजपंचायत को 
कमेटी 


आंछा अदालत, द्वाईकोंटों वगरा की भाशा [ 488 


भाशा होनी चाहिये तो उनके आपसी ब्योदहार के लिये वह भाशा 
काम में आ सकती है. 


3847--इख्र बाद के लिये सांग होने पर, राजपति को अगर 
यह इतमीनान हो जाय कि किसी रियासत की आबादी का काफ़ी 
हिस्सा अपने बोलने की किसी भाशा के इस्तेसाज्न को उस रियासत 
से सनवाना चाहता हे, तो राजपति यह निर्देश दे सकता है कि बह 
साशा भी उस सारी रियासत में या उसके किसी भाग में जिस 
सतत्ब के लिये राजपति तय कर दे सरकारी तोर पर मान ल्ली जायगी. 


खंड तीन--आला अदालत, हाईको्ों वगेरा की भाश्षा 
840--() इस्र भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के 
रहते भी, जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ ओर बन्धान 
न कर दे तब तक-- 
(ए) आला अदालत में और हर हाईकोट्ट सें सब कार- 
बाइयां, 

(बी) (एक) राजपंचायत के किसी सदन में या किसी रियासत 
की क़ानून सभा के खदन या किस्ली सदन में रस्तरे 
जाने वाले सब बिलों की और उनपर पेश किये 
जाने वाले सब सुधारों की प्रमान लिखत, 

(दो) राजपंचायत के या किसी रियासत की क़ानून सभा 
के पास किये हुए सब एक्टों की ओर राजपति के 
या किखी रियासत के रियासतपति या राजश्रमुख 
के जारी किये हुए सब राजहुकुर्मों की, प्रमान 
लिखतें, और 

(तीन) उन सब हुकु्मों, नियमों, क्रायदों और छुट- 
क्रानूनों की प्रमान लिखतें जो इस विधान के 
अधीन या राजपंचायत के या किसी रियासत की 
क़ानून सभा के बनाए किसी कानून के अधीन 
जारी किये गये हों, 

अँगरेज़ी भाशा में होंगी. 


किसी रियासत को 
अआबादी की किसों 
टुकड़ी में बोछो 
जाने वाली भाशा 
के बारे में खास 
बन्धान 


आला अदालत में 
और  द्वाईकोटों 
में और एक्टों, 
बिलों बगेरा के 
लिये काम में आने 
वाली भाशा 
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(2) घारा () की उप-धारा (ए) में किसी बात के रहंते 
भी, किसी रियास्रत का रियासतपति या राजप्रमुख, राजपति की पहले 


- से अनुमति लेकर, हिन्दी भाशा या किसी दूसरी भाशा को जो उस 


भाशा के संबंध में 
कुछ कानूनों के 
बनाए जाने के छिये 
खास दस्तूर 


रियासत के किन्हीं दक़तरी मतलबों के लिये काम में आती हो, उस 
हाईकोटे की कारवाइयोँ में काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता 
है जिसकी खास जगह उस रियासत में है : 

शर्त कि इस धारा की कोई बात उस्र हाईकोर्ट के दिये 
हुए या किये हुए किस्री फ़ेसले, डिगरी या हुकुम पर लागू नहीं 
होगी. 

(8) धारा () की उपधारा (जी) में किसी बात के रहते 
भी, जहाँ किसी रियासत की क्ानूनसभा ने उस रियासत की क़ानून- 
सभा में रखे जाने वाले बिलों या पास होने वाले एक्टों में, या उस 
रियासव के रियासतपति या राजप्रम्मुख के जारी किये राजहुकुमों में, 
यां उस उप-धारा के पैरा (8) में जिस किसी हुकुम, नियम, क़ायदे 
या छुट-क्रानून की चरचा की गई है उनसें, अँगरेज़ी भाशा को छोड़ 
कर किसी दूसरी भाशा का काम में लाया जाना तय कर दिया है, 
वहाँ उसका अँगरेज़ी भाशा में अनुवाद, जो उञ्र रियास्रत के 
रियासतपति या राजप्रमुख के अधिकार से उस रियासत के दफुतरी 
गजट में निकाज्ञा जायगा, इस दफा के अधीन अँगरेज़ी भाशा में 
उसकी प्रमान लिखत माना जायगा. 

349--इस॒ विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस के अरसे के अन्द्र, 
दफ़ा 348 की धारा () में बताए मतलबों में से किसी के लिये काम 
में आने वाली भाशा का बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार 
राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना राजपंचायत के किसी सदन 
में न रखा जायगा, न पेश किया जायगा; और राजपति ऐसे किसी 
बिल के रखे जाने की या ऐसे किसी सुधार के पेश क्रिये जाने की 
मंजूरी नहीं देगा सिवाय इसके कि वह दफ़ा 844 की घारा () के 
अधीन बने कमीशन की सिफारिशों पर और उस दफ़ा की धारा 
(4) के अधीन बनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 


_ अंजूरी दे. 
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350--किसी तकलीफ़ को दूर कराने के लिये, यूनियन के या 
किसी रियासत के किसी अफूसर या अधिकारी को, यूनियन में या, 
जैसीं सूरत हो, उस रियासत में काम में आने वाक्नी किसी भी 
भाशा में, अरजी पत्र देने का हर आदमी को इक द्ोगा. 

85]--यूनिवन का फ़रज़ होगा कि, हिन्दी भाशा के फैन्नाव को 
बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि बह भारत की सिल्नी 
जुल्ली कल्चर के सब अंग्रों को ज्ाद्विर करने का साधन बन सके 
ओर, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शेज्ञी ओर जो 
मुद्दावरे दिन्दुघ्तानी में और आठवीं पट्टी में द्जे भारत की दूसरी 


भाशाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहाँ 


कहीं ज़रूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले, संस्कृत 
से और फिर दूसरी भाशाओं से शब्द लेकर, उसे मात्रामाल करे 


तकलीफों के दूर 
कराने के लिये 
अरज़ी पत्रों में काम 
भाने वाली भाश्षा 


हिन्दी भाशा के 
विकास के लिये 
निदेश 


हि । दूँ 
न््न्् 


अचानकी 
ऐलान 


का 


भाग अदारह 
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859-...) अगर राजपति को इतमीनान हो जाय कि कोई 
गहरी अचानकी मौजूद है जिससे, चाहे जंग के कारन या बाहरी 
हमले के कारन या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके 
भूभाग के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, वो वह ऐलान निकाल 
कर इस बात को ज्ञाहिर कर सकता है. 


(2) धारा () के अधीन जो ऐलान निकाला जाय-- 
(ए) उसे बाद के किस्री ऐलान से संसूख किया जा सकता है; 
(बी) उस्रे राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा; 
(सी) वह दो महीने बीत ज्ञाने पर अमल में नहीं 
रहेगा, जब तक कि उस्र अरसे के बीत जाने से पहले 
राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस 
पर रज़ामन्दी न दे दी दो: 
शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान ऐसे समय निकले, जब 
लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर उप-धारा (स्त्री) में जिस दो 
महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन 
भंग हो ज्ञाय, ओर रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का 
ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक 
सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठद्दराव पास न किया हो, तो 
उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं 
रहेगा, ज्ञिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी 
पहली बेठऋ हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीत जाने 
से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रज़ामन्दी का ठहराव 
पास न कर दिया दो. 
(3) अचानकी का कोई ऐलान, जिसमें यह ज़ाहिर किया 
गया हो कि जंग या बाहरी दसले या भीतरी गड़बड़ी के कारन 
भारत की या उसके भूभाग के किस्री हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, 
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जंग या उस तरह के किसी हमले या गड़बड़ी के सचमुच शुरू होने 
से पहले ही निकाला जा सकता है, अगर राजपति को यह इवक्मीनान 
हो जाय कि उसका ख़तरा बिलकुल्ष सामने है, 
353--जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब-- अचानकी. के 


शेछान का असर 
(ए) इस्र विधान में किसी बात के रहते भी, यूनियन की * 
काजकारी शक्ति के फैलाव सें किसी रियासत को यह्द 
निर्देश देना शामित्न होगा कि उस रियासत की काज- 
कारी शक्ति से किस ढंग से काम लिया जाय; 


(बी) किसी मामले के बारे में राजपंचायत की क़ानून बनाने 
की शक्ति में ऐसे क्रानूनों के बनाने को शक्ति शामित्न 
होगी ज्ञिन से उस मामले के बारे में यूनियन को या 
यूनियन के अफ़सरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां 
सोंपी ज्ञायं और उन पर कोई फ़रज़ लगाए जाय॑ या उन्हें 
शक्तियाँ सोंपने और उन पर फ़रज़ लगाने का किसी को 
अधिकार दिया जाय, भले ही वह मामत्ा ऐसा हो जो 
यूनियन तालिका में नहीं गिनाया गया है. 

354-.-() जिस समय अचानकी का कोई ऐलान असल जब अचानकी का 
में हो उस समय राजपति हुकुम जारी करके यह निर्देश दे कोई ऐलान अमछ 
सकता है कि दफ़ा 268 से 279 वक की दृफ़ाओं के बन्धानों मे ही तब पे 

भुज़ारी के बखवारे के 
में से सब का या किसी का असर उतने अरसे के किये जो उस म्बन्ध के बन्धानों 
हुकुम में बता दिया गया दो, पर जो किसी सूरत में भी उस माक्ली का छागू होना 
साक्ष के खठम होने से आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें उस ऐलान पर 
अमल बन्द हो जाय, उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा 


ज्लिन्हें राजपति ठीक समझे. 

(9) घारा () के अधीन दिया हुआ हर हुकुम दिये जाने 
के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपंचायत के हर सदन के खामने 
रखा जायगा. ई 


856--यूनियन का फ़रज्ञ होगा कि हर रियासत की बाहरी रियासतों की बाहरी 
हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा करे, ओर इस बात को पक्का हमले भौर भीतरी 
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गड़बड़ी से रक्षा करे कि हर रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार 


करना यूनियन का 
फरज़ 
रियासतों में विधानी 


जाने की सूरत में 
* बंधान 


चलाई जाय, 


856-() अगर राजपति को किसी रियासत के रियासतपति 
मश्ञीन के फेछ हो यथा राजप्रमुख से रिपोटे मिलने पर, या किसी दूसरी तरह, यह 
इतसीनान दो जाय कि ऐसी द्वालत पैदा हो गई दे जिसमें इस विधान 
के बन्धानों के अनुसार उस रियासत की हुकूमत नहीं चलाई जा 
सकती, तो राजपति ऐलान निकाल कर-- 


(५) उस रियासत की सरकार के सब या कुछ काम, और 


उम्चकी सब या कुछ शक्तियाँ जो रियासतपति या 
राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, दासिल हैं, या जिनसे 
वह काम ले सकता है, या जो उस रियासत में, 
रियासत की क़ानून सभा को छोड़ कर, दूसरी किसी 
संस्था या अधिकारी को हासिल हैं, या जिनसे वह 
संस्था या अधिकारी काम ले सकता है, अपने हाथ में 


ले सकेगा; 


(बी) यह जाहिर फर सकता दे कि उस रियासत की कानून 


समा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी था 
राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से 
काम लिया जा सकेगा; 


(सी) ऐसे प्रसंगी और परिनासी बन्धान कर सकता दै जो 


उस्र ऐलान के उद शों पर अमल कराने के लिये राज- 
पति को ज़रूरी या चाहनी मालूम हों; इन में 
ऐसे बन्धान भी शामितल्न होंगे जो उस्र रिया- 
खत की किसी संस्था या अधिकारी से सम्बन्ध रखने 
वाले इस विधान के किन्हीं बन्चानों के अमल को पूरे 
तौर पर या कुछ इृद वक मुअत्तज्ञ करते हो: 


शर्तें कि इस धारा की किसी बात से राजपति को यह अधिकार 
नहीं होगा कि वह उन शक्तियों में से किसी को अपने द्वाथ में ले ले 
जो किसी हाईकोर्ट को हासिल हैं या जिनसे हाइकोटे काम ले सकती 
है, या द्वाईको्टों से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किसी बन्धान , 
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के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हृद तक मुअच्तल्न कर दे. 

(9) हर ऐसा ऐलान बाद के किसी ऐलान से संसूख किया 
जा सकता है या बदला जा सकता है. 

(8) इस दफ़ा के अधीन दर ऐलान को राजपंचायत के 
दर सदन के सामने रखा जायगा, ओर सिवाय उस सूरत में जब कि 
बह कोई ऐसा ऐलान दो जो किस्री पहले ऐलान को मंसूख करता हो, 
दो मद्दीने बीत जाने पर वह अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस 
अरसे के बीत जाने से पहल्ले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव 
पास करके उस पर रजासन्दी न दे दीं हो : 

शर्ते कि अगर इस्र तरह का कोई ऐलान (जो किसी पहले ऐल्नान 
को मंसूख करने वाला ऐलान न हो) ऐसे समय निकले जब लोक 
सदन भंग हो चुका हो, या अगर इस धारा में जिम दो महीने के 
अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग दो जाय, 
ओर रियाखत सदन ने ऐलान पर रज़ामन्दी का ठद्दराव पास कर 
दिया हो, पर उस्र अरखे के बीतने से पइले ज्ञोक सदन ने उस ऐलान 
के बारे में कोइ ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख स्रे तीस 
दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस वारीख 
को लोक खदन के दुवारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, 
ज्ञब तक कि उस्र तीख दिन के अरसे के बीतने से पहले ही लोक 
सदन ने भी उस ऐल्लान पर रज़ामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो. 
हु (4) जिस ऐल्लान पर इस तरह रज्ामन्दी दे दी मई दो, 
बह, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, धारा (8) के अघीन ऐलान 
पर रजामन्दी देने वाले ठहरावों में से दूखरे ठहराव के पास होने की 
तांरीख से छे महीने का अरसा बीव जाने पर, अम्ल में नहीं रहेगा: 

शर्ते कि अगर और जितनी बार, ऐसे किस्धी ऐलान के अमल 
को जारी रखने की रज़ामन्दी का कोई ठहराव राजपंचायत के दोनों 


सदनों में पास हो जाय, वो वह ऐलान, जब तक मंसूख न्‌ कर दिया 
ज्ञाय, उम्र तारीख से लेकर जिख से इस धारा के अधीन ठहराव 


पास न होने की सूरत में वह अमल में न रहता, उतनी ही बार और 
छै महीने के अरसे तक अमल में रहेगा, पर किस्री सूरत में भी 


दफा 3850 के 
अधीन जारी हुए 
ऐलान के अधीन 
कानूनकारी शक्तियों 
से काम लेना 


92 | भारत का विधान 


ऐसा कोई ऐलान तीन बरस से ज्यादा अमल में नहीं रहेगा : 

ओर शर्तें कि अगर ऐसे किसी छे महीने के अरसे के अन्दर 
लोक सदन भंग हो जाय और ऐलान को जारी रखने की रज़ामन्दी 
देने वाला ठहराव उस अरसे के अन्द्र रियासत सदन में पास हो 
जाय, पर उस ऐलान के अमल को जारी रखने के बारे में कोई ठहराव 
उस अरसे के अन्दर लोक सदन में पास न हो, वो लोक सदन के 
दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक की तारीख से तीस दिन 
बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि तीख 
दिन के उस अरसे के बीतने से पहले ही उच्च ऐलान के अम्ल को जारी 
रखने की रज़ामन्दी देने वाला ठहराव ल्लोक सदन ने भी पास न कर 
दिया हो. 

357--) जद्टां दफा 886 की धारा () के अधीन जारी द्ोने 
वाले किसी ऐलान में यह ठहरा दिया गया है कि उस रियासत की क़ानून 
सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के 
अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा वहाँ-- 


(ए) राजपंचायत को यह अधिकार द्दोमा कि उस रियासद 
की क़ानून सभा की कानून बनाने की शक्ति राजषति 
को सौंप दे, और राजपति को यद्द अधिकार दे दे कि 
जो शक्ति इस तरह उसे सोंपी गई है उसे वह, उन शर्तों 
के अधीन जिन्हें राजपति लगाना ठीक खसममे, अपनी 
तरफ से किस्री ऐस्रे दुसरे अधिकारी को दे दे जिसे 
वह इस्र काम के लिये तय करे; 


(बी) राजपंचायतव को, या राजपति को, या उस दूसरे 
अधिकारी को जिसे उप-धारा (ए) के अधीन क्रानून 
बनाने को इस्र तरह की शक्ति द्वासिल हुई है, यद्‌ 
अधिकार होगा कि यूनियन को या उसके अफ्रद्नरों 
ओर अधिकारियों को शक्तियां सोपने और उन अर 
फ़रज् लगाने के लिये, या उनको शक्तियां सौंपने और 
उन पर फ़रज़ लगाने का किसी को अधिकार देने है 
लिये, क़ानून बनाए; 
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(सी) राजपति को यह अधिकार होगा कि, उन दिनों जब 
लोक सदन का इजलाख न हो रहा हो, रियासत के 
मूठकोश में से ख़्चें किये जाने का उस समय तक के 
लिये अधिकार दे दे जब तक कि राजपंचायत उस 
खर्चे पर अपनी मंजूरी न दे दे. 

(2) जिस किद्धी क्रानून को राजपंचायत या राजपति या 
कोई दूसरा अधिकारी जिसकी चरचा घारा (!) की उपघारा (ए) 
में की गई है, रियासत की क़ानून सभा की शक्ति से काम लेते हुए 
बनाए, ओर जिसको दफ़ा 856 के अधीन अगर कोई ऐल्लान जारी 
न किया गया होता तो राजपंचायत को या राजपति को या ऐसे किसी 
अधिकारी को बनाने का अधिकार न होता, उसका, अधिकार न दोने 
की हृद तक, ऐलान के अमल में न रहने के बाद एक बरस का अरसा 
बीत जाने पर, कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में 
जो उस अरसे के बीव जाने से पहले द्वी की जा चुकी ह या करते से 
छोड़ दी गई हों, जब तक कि वह बंघान जिनका अखर इस तरह 
खतम दो जायगा पहले द्वी मुनासिब क़ानून सभा के एक्ट के ज़रिये 
रह न कर दिये गए होंया अदल़ बदल के साथ या बिना अदल 
बदल फिर से क़ानून न बना दिये गए दो. 

388 --उन दिनों जब कि अचानकी का कोई ऐलान अमल में अचानकी के दौरान 
हो, दफा 9 की कोई बात, उस राज़ की जिसकी परिभाशा भाग में दफ़ा 9 के 
तीन में की गई है, इस शक्ति में रुछावट नहीं डाढेगी कि वह कोई - का ४5 3003 
ऐसा क़ानून बनाए या कोई ऐसा काजकारी काम करे जिसे, अगर 
भाग तीन के बन्धान न द्ोते, तो उस राज्ज को बनाने या करने का 
अधिकार होता, लेकिन इस दरह बने किसी क्रानून का, अधिकार 
न होने की उस ह॒द तक, ऐलान का अप्त्न खतम दोते ही कोई 
' असर नहीं रहेगा, सिर य उन बात के बारे में जो उस क़/नू4 के 
इस तरह असर न रहने से पदले ही की जा चुकी हों या करने से 
छोड़ दी गई हों. 

389-...]) जहां अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, अचानकियों के 
ब्रह्टूं राज़पति हुकुप्र दे कर यह जाहिर कर सकता है कि भाग तीन दौरान में भाग तीन 


में दिये अधिकारों 
पर अमल का 
मुभत्तत_्0 रहना 


माली अचानकी के 
बारे में बन्धान 
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में दिये अधिकारों में से उन पर अमत्न कराने के लिये जो उस हुकुम 
में बता दिये जाय॑, किसी अदालत से फ़रियाद करने का अधिकार 
उस अरसे तक मुअत्तल रद्देगा, ओर इस तरह बताए अधिकारों 
पर अमल कराने के लिये क्रिस्ली अदाज्षत में जो कारवाश्यां चत्र 
रही होंगी बह सब उस अरसे तक मुअत्तल रहेंगी जिस अरसे तक 
कि वह ऐलान अमल में रहे, या उस्र कम अरसे तक ज्ञो उस 
हुकुम में बताया जाय. 

(2) ऊपर कहे अनुसार जो हुकुम दिया गया हो उसका 
फैज्ञाव भारत के सारे भूभाग वक या उस भूभाग के किस्री हिस्से 
तक हो खस्कता है. 

(8) धारा () के अधीन दिया हुआ हर हुकुम, दिये 
ज्ञाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राजपंचायत के हर सदन 
के सामने रखा जायगा. 

360--() अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी 
हालत पैदा हो गई है जिससे भारत का या उसके भूभाग के किसी 
हिस्से का माली टिकाव या उसकी साख खतरे में है, तो वह एक 

ऐलान निकाल कर इस बात को ज़ाहिर कर खकता हे. 

(9) दफ़ा 882 की धारा (2) के बन्धान इस धारा के 
अधीन निकले हुए किसी ऐल्ञान के संबंध में उसी तरह लागू 
होंगे जिस तरह वह दफ़ा 852 के अधीन जारी हुए अचानकी के 
किसी ऐकज्ञान के संबंध में लागु होते हैं. 

(8) उस अरसे के दौरान में जिसमें धारा (]) में 
बताया कोई ऐलान अमल में दो, यूनियन की काज़कारी शक्ति 
के फेत्नाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामित्ञ होगा कि 
वह उचित माल्ती ब्योह्दार के उन असूलों का ध्यान रखे जो उन 
निर्देशों में बताये गए हों, और ऐसे दूसरे निर्देश देना भी शामिल 
होगा जिन्हें सजपति इस मतलब के लिये ज़रूरी ओर काफ़ी स ममे. 

(4) इस विधान में किसी बात के रहते भी-- 

(ए) ऐसे किसी निर्देश में-- 
(एक) ऐसा बन्धान भी हो सकता दे जिसस्रे किसी रियासत 
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के मामलों के संबंध में नोकरी करनेवाले सब आदभमियों 
या उनकी किसी जम्तात की तनखादें ओर भत्ते घटाना 
द्रकार दो; 
(दो) ऐसा बन्धान भी दो सकता है जिससे उन सब नकदी 
बिलों या दूसरे बिल्लों को, जिन पर दफ़ा 907 के 
बन्धान लागू होते हैं, रियासत की क्वानून सभा से पास 
होने के बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा 
जाना द्रकार दो; 

(वी) राजपति को यह अधिकार होगा, कि उस अरखे के 
दौराव में जब इस दफ़ा के अधीन निकक्ना हुआ कोई 
ऐलान अमल में हो वह यूनियन के मामलों के 
संबंध में नौकरी करनेवाले सब लोगों की या उनकी 
किसी जमात की, जिसमें आला अदालत और 
हाईकोर्टो' के जज भी शामिल दो सखमते हैं, तनखाहं 
ओर भरत्त घटाने के लिये निर्देश जारी करे. 


राजपति और 
रियासतपतियों और 
राजप्रमुखों की 
रक्षा 


भाग उन्नीस 


फुटकर 


36]--() राजपति, या किसी रियासत का रियासतपति या 
राजप्रमुख, अपने पद्‌ की शक्तियों से काम लेने और उस पद के 
फ़रज़्ों को पूरा करने के लिये, या उन शक्तियों से काम लेने 
और उन फ़रज़ों को पूरा करने में जो कोई काम उसने किया दो या 
उसका किया साना जाता दो उसके लिये, किसी अदालत को 
जवाबदेह नहीं होगा 

शर्ते कि कोई ऐसी अदालत, पंच अदालत या संस्था, जिसे 
दफा 6] के अधीन किसी दोशलेखे की जांच के लिये राजपंचायत 
के किसी सदन ने नियोजा हो या नामज़द किया हो, राजपति के 
चलन की जाँच पड़ताल कर सकेगी : 

ओर शर्ते कि इस धारा की किसी बात का यह मतल्लब नहीं 
सममा जायगा कि वह भारत खरकार के या किसी रियास्रत की 
सरकार के खिलाफ़ मुनासिब कारवाई करने के किसी आदमी के 
अधिकार पर रुकावट लगाती है. 

(2) राजपति के, या किसी रियासत के रियासतपति या 
राजप्रमुख के, ख़िलाफ़ उसकी पद-मियाद्‌ के अन्द्र, किसी अदालत 
में किसी भी तरह की फ्रोजदारी कारवाई न शुरू की ज्ञा खकेगी और 
न जारी रखी जा सकेगी. 

(3) राजपति को, य। किसी रियास्रत के रियासतपति या 
राजप्रमुख को गिरफृतार करने या क़रैद करने के लिये कोई 
हुकुमनासा उसकी पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत से जारी 
नहीं किया ज्ञायगा. _ 

(4) राजपति की या किसी रियास्रत के रियासतपति या 
राजप्रमुख की पद-मियाद के अन्द्र किसी अदालत में कोई ऐसी 
दीवानी कारवाई नहीं की जा सकेगी जिसमें राजपति से या उस 
रियाखत के रियासतपति या राजप्रमुख से किसी ऐसे काम के बारे में 
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भरपाई का दावा किया गया दो जो काम राजपति या उस रियासद के 
रियासतपत्ति या राजप्रमुख ने अपना पद संमालने से चाद्दे पहले या 
उसके बाद अपनी निजी देसियत से किया हो, या जो उम्रका किया 
माना जाता हो, जब तक कि एक ऐसे ल्षिखे हुए नोटिस को दिये दो 
मद्दीने न बीत चुके हो जो राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख 
को, जैसी सूरत हो, दिया गया हो, या उप्तके दफृतर में छोड़ दिया 
गया हो, ओर जिसमें उस कारवाई की केफ्रियत, उसके किये जाने 
का कारन, जो फ़रीक्त कारवाई शुरू करने वाला है उसका नाम, 
ब्योरा ओर रिदाइश की जगद और जिस भरपाई का वह दावा 
करता दे वह सब बताए गए हों. 

862--राजपंचायत की या किसी रियासत की क्रानून सभा की 
क़ानून बनाने की शक्ति से काम लेने में, या यूनियन या किस्ची रियासत 
की काजकारी शक्ति से काम लेने सें, उस गारंटी या भरोसे का 
उचित लिहाज़ रखज़ा दोगा जो किसी देसी रियासत के शासक के 
निज्ञी अधिकारों, निजनियमों और सम्मानों के बारे में किसी ऐसे 
मुआहदे या सममोते के अधीन दिया गया दो जिसकी चरचा दफा 
29] की घारा () में की गई हैं. 

368--() इस विधान में किसी बात के रहते सी, पर दफा 
43 के बन्धानों क। ध्यान रखते हुए, किसी मगड़े में जो किसी ऐसे 
सन्धिनामे, समझोते, मुआहदे, इक़रारनामे, खनद या दूसरे इसी 
तरद्द के पट्ट॑ के किसी बन्धान से पैदा हुआ हो, जिसे किसी देसी 
रियासत के शासक ने इस विधान के आरंभ से पहले किया द्वो या 
लिखा ही, ओर जिसमें हिन्द डोमिनियन की सरकार या उसी 
जगद्द पर उससे पहले की कोई सरकार पक फ़रीक़ रही हो, और 
जो विधान के आरंभ दोने के बाद भी अमल सें रहा हो 
या रखा गया हो, या इसी तरह के किसी संधिनामे, सममोते, 
मुआहदे, इक्तरारनामे, सनद या इसी तरह के दूखरे पट्टे से संबंध 
रखने वाले इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन 
मिलने वाले किसी अधिकार के बारे में या उस बन्धान से पैदा होने 
वाज़ी किसी देनदारी या ज़िम्मेदारी के बारे में किसी तरद के झगड़े 


देसी रियासतों के 
शासकों के अधि- 
कार और निज- 
नियम 


कुछ सन्धिनामों, 
समन्हौतों बगेरा से 
पैदा. होनेवाले 
भगड़ों में अदालतों 
के दखल देने पर 
रोक 
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में, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी, न किसी दूसरी 
अदालंत की. 
(9) इस दफा सें-- 
(ए) “देसी रियासव” के मानी हैं कोई भूमाग जिसे इस 
विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द 
. डोमिनियन की सरकार ने इस तरह की रियासत सान 
लिया हो; और 
(बी) “शासक” शब्द में वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी 
शामिल है जिसको विधान के आरंभ से. पहले सम्राट 
ने या हिन्द डोमिनियन की »सरकार ने किसी देखी 
रियासत का शासक मान लिया हो. 


बढ़े बन्द्रगाहों और 364--() इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति 
हवाई अड्डों के आस नोटिस निकालकर यह निर्देश कर सकता है कि उस तारीख 
लिये खास बंधान व ज्ञो उस नोटिस में बताई गई हो-- 

(ए) राजपंचायत का या किस्री रियासत की क्लानून सभा 
का बनाया कोई क्रानून किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई 
अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या 
अदल बदल के साथ ज्ायू होगा जो उस नोटिस में 
बता दिये जाय॑, या 

(बी) किसी सोजूदा क्रानून का किसी बड़े बन्द्रगाह या 
हवाई अड्डे में असर नहीं रहेगा सिवाय उन कार्मो के 
बारे में जो उस तारीख से पहले किये जा चुके हों 
या करने से छोड़ दिये गए हों, या ऐसे बन्द्रगाह या 
हवाई अड्डे पर उस क़ानून का असर ऐसे अपवादों 
या अदलबदल के साथ होगा जो उस्र नोटिस में बता 
दिये जाय॑. 

(2) इस दफा सें-- 

(ए) “बड़ा बन्द्रगाह” के मानी हैं वह बन्द्रगाह जो राज- 
पंचायत के बनाए किसी क्लानून में या किसी मौजूदा 
क़ानून में या ऐसे किसी क्रानून के अधीन बढ़ा 
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बन्द्रमाह ठहरा दिया गया है, ओर उसमें वह सब 
छेत्र शामिल होंगे जो उस समय उस बन्‍्द्रगमाह की 
सीमाओं के अन्द्र शामित्न हों; 


(बी) “हवाई अड्डे” के मानी हैं वह हवाई अड्डा जिसकी 
परिभाशा हवा मार्गों, हवाई जदाज़ों ओर हवाई 
जहाजरानी स्रे संबंध रखनेवाले कानूनों के मतलबों 
के लिये की गड है. 


865--जहां कोई रियासत ऐसे किसी निर्देशों पर न चत्न सकी 
हो या अमजत्न न करा सकी दो जो इस विधान के बन्धानों में से 
किसी के अधीन यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए दिये 
गए हों, तो राजपति के लिये यह क्ररार देना क्रानून-संगत दोगा 
कि ऐसी हालत पैदा दो गई है जिसमें उस रियासत की हुकूमत 
इस्र विधान के बन्धानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती. 

366 -इस विधान में, जब तक कि प्रसंग से कुछ ओर दरकार 
न हो, नीचे लिखे शब्दों के वह मानी हैं जो यहां उनमें से हर एक 
के अलग अलग दिये गए हैं, यानी यह कि-- 

(!) “खेतों बाड़ी की आमदनी” के मानी हैं वह खेती 
बाड़ी की आमदनी जिसकी परिभाशा भारत आमदनी-टेक्स से 
संबंध रखनेवाले कानूनों, के सतलबों के लिये की गई है; 

(2) “ऐ'रल्ो इन्डियन” के मानी हैं वद आदमी जिसका 
बाप या जिसके बाप की ज्ञाइन में कोई ओर जनक पुरुश यूरोपियन 
नसल॒ का है या था, पर जो भारत के भूभाग का निवासी बन गया 
है, ओर उस भूभाग के अन्दर ऐसे मां बाप से पेदा हुआ है या पैदा 
हुआ था जो केबल आरज़ी मतल़्बों के लिये यहाँ नहीं रहते थे 
बल्कि आदतन यहाँ के बासी थे; 


(8) “दफ्का” के मानी हैं इस विधान की कोई दकफ़ा; 


(4) “उधार लेने” में सालाना क्रिस्तों में अदायगी 
मंज़र करके रुपया ज्ुटाना शामिल है, और “डघारी” के भी इसी 
तरह सानी किये ज्ञायंगे; 


यूनियन के दिये 
निर्देशों पर न 
चलछ सकने या उन 
पर अमछ न कर 
सकने का असर 


प्रिभाशाए 
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(5) “धारा” के मानी हैं उत्त दफा की कोई धारा जिसमें 
यह शब्द आया हो; 

(6) “एकतनी टेक्स” के मानी हैं आमदनी पर कोई 
टैक्स जहां तक कि वह टेक्स कम्पनियों को भरना है ओर जो ऐसा 
टैक्स है जिसमें नीचे लिखी शर्तें पूरी होती हैं :-- 

(ए) यह कि वह टेक्स खेती बाड़ी की आमदनी के बारे में 
नहीं लिया जा सकता; 

(बी) यह कि उस टेक्ख पर लागू होने वाले किसी क्वानून के 
ज़रिये किसी को यह अधिकार न हो कि कम्पत्नियां 
जो टेकक्‍स द उसके बारे में उन लाभ-बटावों में से 
रुपया काटा जाय जो कम्पनियां लोगों को देदी हैं; 

(सी) यह हि भारत आमदनी टेक्स के मतत्नब के लिये इस 
तरह के ज्ञाभ-बटावे पाने वाले लोगों की कुल आमदनी 
का द्विसाब लगाने में, या उस भारत आमदनी टेक्‍्स 
का हिसाब छगाने सें जो इस तरह के लोगों को भरना 
है या जो इन्हें वापस मिलना है, इस तरह दिये हुए 
टेक्स को हिसाब में लेने के क्षिये कोई बन्धान नहीं है; 

(7) “जवाबी सूबा”, “जवाबी देसी रियासत”, या 
“ज्वाबी रियासत” के मानी हैं, जद्दां शक हो, वह सूबा, देखी रियासत 
' या रियासत जिसको राज़पति उस खास मतलब के लिये जिसका 
सवाल उठा हो “जवाबी सुबा”, “जवाबी देसी रियास्रत” या 
“जवाबी रियासत”, जैसी सूरत हो, तय कर दे; 

(8) “कर्ज” में पूजी की रक्तमों को सालाना क्िरतों में 
अदा करने की किसी ज़िम्मेदारी के बारे में हर देनद(री ओर किसो 
गारंटी के अधीन हर देनदारी शामित्ञ है, ओर “कज़ो ख़्चे” के 
मानी भी इसी तरह किये जाय॑गे; 

(9) “मिल्ञकियत महसूल्” के मानी हैं बह महसूल जो उम्र 
सब जायदाद की असल क्रीमत पर या असल कीमत के हिसाब से 
अआंका जाय जो जायदाद किसी के मरने पर मिलकियत महसूल 
सम्बन्धी राजपंचायत के बताए कानूनों या ख्िश्ली रियासत की क्रानून 
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भमिल्ली समझी जाय; यह असल क़रीमत उन नियमों के अनुसार तय 
की जायगी जो ऊपर-लिखे क्रानूनों में या उनके अधीन बताए गए हों, 

(40) “मौजूदा क्लानून” के मानी हैं कोई कानून, राज- 
हुकुस, हुकुम, छुट-क्ानून, नियम या क्रायदा जो इस विधान है आरंभ 
से पहक्के किसी ऐसी क्रानून सभा, किसी ऐसे अधिकारी या किसी 
ऐसे आदमी ने पास किया दो या बनाया हो जिसे ऐसा क्रानून, राज- 
हुकुम, हुकुम, छुट-क्रानून, नियम या क्ायदा बनाने की शक्ति है; 

(!) “संघ अदालत” के मानती हैं वह संघ अदालद जो 
हिन्द सरकार ऐक्ट 938 के अधीन बनी थी ; 

(!9) “माक्त” में सब सामान, तिज्ञारती माल और 
चीज़ें शामिल हैं ; 

(3) “गारंटी” में अदायगियां करने की हर वह जिम्से- 
दारी शामित्र है जो इस विधान के ज्ञारी होने से पहले, किसी कार- 
बार में, किसी तय की हुई रक्तम से कम मुनाफ़ होने की सूरत में, 
अपने ऊपर ली गई हो; 

(4) “हाईकोर्ट” के मानी हैं कोई अदालत जो इस 
विधान के मतल्बों के लिये किसी रियासत की हाईकोर्ट सममी जाय, 
ओर उस में-- 


(ए) भारत के भूभाग की हर वह अदालत शामिल होगी 
जो इस विधान के अधीन हाईकोटे बनाई गई दो, या 
फिर से द्ाईकोर्ट बनाई गई हो, और 

(बी) भारत के भूभाग की हर वह दूसरी अदालत शामित्र 
होगी ज्ञिसे राजपंच।यत क़ानून बनाकर इस विधान 
के मतलबों में से सब या किसी के लिये हाईकोटे 
ठद्टरा दे. 

(5) “देसी रियासत” के मानी हैं कोई भूभाग जिसे 
हिन्द डोमिनियन की सरकार ने देसी रियासत माना हो. 

(6) “जाग” के मानी हैं इस विधान का कोई भाग. 

(7) “पेन्रशन” के मानी हैं हर तरह फी पेनशन, चाहे 
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वह हिस्सेवारी हो या न हो, जो किसी आदमी को या उस्रके बारे 
में दी जानी है, और उसमें सेवा मुक्त लोगों की तनखादह जो छिसी 
आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, इनासी रक्तम जो 
किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और कोई रक्तम या 
रक़में जो प्रोविडेंट फंड की जमा रक्षम्रों की वापसी के तौर पर, सूद 
समेत या बिना सूद या उसमें कुद् और रक् प्र जोइ कर या न जोड़ 
कर, किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी हैं, सब 
शामिल हैं; 

(8) “अचानकी का ऐलान” के मानी हैं दफ़ा 852 की 
धारा () के अधीन जारी हुआ कोई ऐलान; 

(9) “आम नोटिस” के मानी हैं भारत के गजजट में या 
किसी रियासत के दफतरी गज़्ट में, जैसी सूरत हो, निकला 
नोटिस; 

(20) “रेज्न मार्ग? समें-- 

(प) वह द्वराम सार्ग शामित्ष नहीं है जो कुल किस्री 
नगरायत छेत्र में हो, या 
(बी) आवाजाई की कोई और ऐसी जल्ञाइन शामिल नहीं है 
जो कुल किसी एक रियासत में दो और जिसे 
राजपंचायत ने क़ानून बनाकर यह ठहरा दिया दो कि 
वह रेक्ष मार्ग नहीं है; ह 
(2) “राजप्रमुख” के सानी हैं-- 
(ए) हैदराबाद रियास्रत के संबंध में, वह आदमी जिसे उम्र 
समय राजपति ने हेदराबाद का निज़ञाम सान लिया हो; 
(बी) जम्मू और काशमीर रियासत या मैसूर रियासत के 
संबंध में, वह आदमी जिछते उस समय राजपति ने उस 
रियास्रव का महाराजा मान जिया हो; और 
(सी) पहली पट्टी के भाग (बी) में दूजे किसी और रियासत के 
संबंच में, वद आदसी जिसे उस समय राजपति ने उस 
रियासत का राजश्रमुख सान लिया हो, 
ओर इसमें उत रियाप्रतों में से किसी के संबंध में वह आदमी भी 
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शामिल है जिसे उघ समय राजपति ने उच्च रियासत के संबंध में 
राजप्रप्मुख की शक्तियों से कास लेने का अधिकारी मान लिया हो; 

(22) “शासक” के किसी देखी रियासत के संबंध में 
मानी हैं वह नरेश, खरदार या दूसरा आदमी जिसने ऐसा कोई 
मुआहदा या समझौता किया हो जिघकी चरचा दफा 290] की घारा 
(!) में की गई है और जिपको राजपति ने उस समय उस रियासत 
का शासक समान लिया हो, और इसमें वह आदमी भी शामिल्ञ है 
जिसको उस समय राजपति ने उस शास्रक का वरिस्र मान 
लिया हो 
(28) “पद्टी” के मानी हैं इस विधान के आखार की 
कोई पी; ह 

(24) “पट्टी-दज जातों” के मानी हैं वे ज्ञातें, नसल्ें या 
कबीले, या उन जातों, नसल्लों या क्रब्रीलों के भाग, या उनमें के 
गिरोह, जिनको दफ़ा 84] के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये 
पट्टी-दर्ज जातें समम्का गया है; 

(28) “पट्टी-द्जे क्रबीलों? के मानी हैं वह क्रबीले या क्रबा- 
यत्ञी समाज, या उन क़बीलों या क्वाायली समाजों के भाग, या उनमें 
के गिरोह, जिनको दफ़ा 842 के अधीन इस विधान के मतलबों के 
लिये पट्टी-दज क़बीले समम्का गया है; 

(26) “इुन्डियों” में पत्ती पूँ ज़ी शामित्र है; 

(27) “उप-घारा” के मानी हैं उस धारा की कोई उप-धारा 
जिसमें यह शब्द आया हो; 

(26) 'टिक्स लगाने” में दर टेक्स या महसूल का 
लगाना शामित्र है, चाहे वह आम हो या मुक्कासी या खास, और 
“हेक्स” के भी इसी तरह सानी किये जाय॑गे; 

(29) “आमदनी पर टेक्स” में बढ़ती नफ़ा टेक्स जैसा 
टैक्स शामिल है; 

(80) “उप-राजप्रमुख” के, पहल्ली पट्टी के भाग (बी/ में 
दर्ज किसी रियासत के संबंध में, मानी हैं. वह आदमी जिसको उस 
समय राजपति ने उस रियासत का उप-राज़प्रमुख मान लिया हो. 


अकीन 
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367--() जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, तब तक 
आम घारा एक्ट (जनरल क्लाज़ेज़ एक्ट) 897, ऐसे किन्ही अनु- 
कूज्षनों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो दफा 872 के 
अधीन उसमें किये जायं, इस विधान के अथ करने सें उसी तरह 
लागू होगा जिस वरद वह हिन्द डोमिनियन की क़ानून सभा 
के किसी एक्ट के अथे करने में ल्ञागू होता है. 

(9) इस विधान में राजपंचायत के एकक्‍्टों या उसके बनाए 
हुए कानूनों की, या पहली पट्टी के भाग (०) या भाग (बी) में 
दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा के एक्टों या उसके बनाए हुए 
कानूनों की, किसी चरचा का यह सतत्नब लिया जायगा 
कि उसमें राजपति के दिये राजहुकुम की, या किसी रियाखत- 
पति या राजप्रमुख के दिये राज हुकुम की, जैसी सूरत हो, चरचा 
शामिल है. 

(9) इस्र विधान के सतल्बों के लिये, “विदेशी राज” के 
मानी हैं भारत को छोड़ कर कोई और राज्ञ : 

शर्ते कि, राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के 
अधीन रहते हुए, राजपति हुकुम देकर, उन मतल्षबों के लिये जो उस 
हुकुम में बता दिये जांय, किसी राज की बाबत यह्‌ ठद्दरा खकता है 
कि वह विदेशी राज नहीं हे. 


भाग बौस॑ 


विधान में सुधार 
868--इस विधान में किसी सुधार की शुरुआत केवल राज़- विधान में सुधार 
पंचायत के किसी सदन में इस मतलब के लिये एक बिल रख कर के लिये दस्त 
ही की ज्ञा सकती है, ओर जब वह बिल हर सदन में, उस सदन 
के कुन्न मेस्बरों की बड़ीयद से, और सदन में उस समय मौजूद और 
वोट देने वाले सेम्च्रों की कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत से, 
पास हो जाय, तो उसे संज़ूरी के लिये राजपति के सामने रखा 
जायगा, ओर जब बिल् पर इस तरह की मंजूरी मिल जाय तब उस 
बिल की शर्तों के अनुसार विधान में सुधार हो जायगा : 
शर्ते कि अगर उस सुधार से-- 
(ए) दुफ़। 54, दफा 68, दफ़ा 78, दृफ़ा 462, या 
दफा 24 में, या 
(बी) भाग पांच के खंड चार, भाग छै के खंड पांच या भाग 
ग्यारह के खंड एक सें, या 

(सी) सातवीं पट्टी की किसी तालिका में, या 

(डी) राजपंचायत में रियासतों के प्रतिनिधान में, या 

(ई) इस्र दफा के बन्धानों में, 
कोई तबदीली होती हो, तो यह भी द्रकार होगा कि, उस सुधार के 
लिये बंधान करने वाले बिल को मंजूरी के लिये राजपति के सासने 
रखने से पहले, पहली पट्टी के भाग (ए) और (बी) में दर्ज रियासदों 
में से कम से कम आधी रियासतों को क्रानून सभाएँ, उस मतक्ञब के 
ठहराव पास करके, उस सुधार की तसदीक़ कर दे. 


ा 


रियासत तालिका 
के कुछ मामलों 
के बारे में राज- 
पंचायत को क़ानून 
बनाने की आरज़ी 
शक्ति, मानी वह 
मामले संगचारी 
तालिका में हों 


भाग इकक्‍्कीस 
आरजी और ब्चवक्ती बंधान 


869---इस विधान में किसी बात के रद्दते भी, राजपंचायत को, 
इस विधान के आरंभ से पांच बरस के अरसे त 5, नीचे लिखे मामलों 
के बारे में, उस्ची तरह क़ानून बनाने की शक्ति होगी सानो वह मामले 
खंगचारी तालिका में गिनाए गए हों, यानी-- 


(ए) सूतती और ऊनी कपड़ों, कनच्चो रुई ( जिसमें ओटी ओर 
अनओटी रुई यानी कपास शामिल हैं), बिनौले, कागज़ 
(जिसमें न्यूज़ प्रिन्द शामित्न है), खाने की चीज़ों 
(जिसमें खाने के तिज्नदन और तेल शामिल्न हैं), ढोरों 
का चारा (जिसमें खली और दूसरे सार-चारे शामित्र 
हैं), कोयला ( जिसमें कोक और कोयले से निकली 
चीज़ें शामिल हैं ), लोहा, फ़ौलाद, और अवरक का 
किस्ती रियासत के अन्द्र ब्योपार और तिज्ञारत, और 
इन चीज़ों का पेदा करना,मुदहय्या करना और बाँटना ; 
(बी) धारा (ए) में बताए मामलों में से किसी से सम्बन्ध 
रखने वाले कानूनों के खिल्ाफ़ जुमं, उन मामलों में से 
किसी के सम्बन्ध में आला अदालत को छोड़कर सब 
अदालतों की अमलदारी ओर शक्तियां, और उन 
मामलों में से किसी के सम्पन्ध में फ़ोसे, जिनमें किसी 

अदालत में की जाने वात्नी फ्रीस शामिल नहीं होंगी; 
पर राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून, जिसे इस्र दफा के 
बन्धानों के न दोने पर रांजपंचायत बनाने की अधिकारी न द्ोती, 
उस अधिकार न होने की हृद्‌ तक, उम्र अरसे के बीत जाने पर 
बेअसर हो जायगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे 
के बीत जाने से पहले द्वी की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी 

गई हों. है 
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370--(]) इस विधान में किश्ली बात के रहते भी,-- 


(ए) दफा 238 के बन्वान जम्मू और काशसीर रियासत के 
संबंध में लागू नहीं दंगे ; 

(बी) ऊपर कही रियासत के लिये कानून बनाने की 
राजपंचायत की शक्ति केवल्ल-- 

(एक) यूनियन तालिका और संगचारी तालिका के उन मामद्ञों 
तक होगी जिनकी बाबत, उस रियासत की सरकार से सलाह करके, 
राजपति यह ठद्दरा दे कि यह मामले उन मामलों से मेल रखने वाले 
मासले हैं जो उस मिल्लन-पटटे में दर्ज हैं जिसके अघीन वह रियासत 
हिन्द डोमिनियन में मिली, और जिन्हें. उस मिलन-पद्टे में बह 
मामले बताया गया है जिनके बारे में डोमिनियन क़ानून सभा उस 
रियासत के लिये क्वानून बना सकती है; और 


(दो) उन तालिकाओं के उन दूसरे मासलों तक होगी जो 
राजपति, उस रियासत के सरकार की सहमती से, हुकुम जारी 
करके, बता दे. 

समझाव--इस दफ़ा के मतलबों के लिये रियासत की सरकार 
के मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने जम्मूं ओर 
काशमीर का मद्दाराजा मान रखा हो ओर जो उस वज़ीर मंडल की 
सलाह से काम करता हो जो महाराजा के पांच मार्चे सून 948 
वाले ऐलान के अधीन उस समय पद पर हो. 

(सी) दफ़ा (() के और इस दफा के बन्धान उस रियासत के 
संबंध में लागू होंगे; 

(डी) इस विधान है दूसरे बन्धानों सें से वह बन्धान उन 
अपवादों और अदल बदल के साथ उस रियासत के 
संबंध में ज्ञागू होंगे जो राजपति हुकुम देकर बता दे : 

शर्ते कि कोई ऐसा हुकुम जिसका संबंध उस रियासत के उस 
मिलन-पट्ट में बताए मामलों से हे, जिसकी चरचा उप-धारा (बी) 
के पैरा (एक) में की गई है, उस रियासत की सरकार से सल्लाह किये 
बिना जारी नहीं किया जायगा : 

और शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम, जिसका संबंध उन साम्रल्नों को 


जम्मू और काझमीर 
रियासत के संबंध 
में आरज़ी बंधान 


पहलो पट्टी वे माग 
(बी) की रियासतों 
के बारे में आरज़ी 
बन्धान 
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छोड़कर जिनकी चरचा पिछकी आखिरी शर्ते में की गई है, किन्हीं 
ओर मामलों से है, उस रियासत की सदमती के बिना जारी नहीं 
किया जायगा. 

(2) अगर रियासत की सरकार की वह सहमती, 
जिसकी चरचा घारा () की उप-घारा (बी) के पैरा (दो) में या उस 
धारा की उप-धारा (डी) की दूसरी शर्ते में की गई है, उच्च रियासत 
का विधान बचाने के मतलब के लिये विधान सभा बुलाए जाने से 
पहले दे दी जाय, तो वह सहमती उस विधान सभा के सामने ऐसे 
फ़ैसले के लिये रखी जायगी जो फ्रेसला वह सभा उस्र पर करे. 

(8) इस दफा के उपर-लिखे बन्धानों सें किसी बात 
के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकात़ कर यह ज़ाहिर कर 
सकता है कि यह दफा असल में नहीं रहेगी, या यह कि वह 
उस तारीख से केवल्न उन अपवादों ओर उन अदल बदल के साथ 
अमल में रहेगी जो राजपति बता दे: 

शर्ते कि राजपति के ऐसा नोटिस निकालने से पहले उस्र 
रियासत की उस विधान सभा की सिफारिश ज़्हूरी होगी जिसकी 
चरचा, धारा (2) में की गई है. 

37]--इसर विधान में किसी बात के रहते भी, विधान के आरंभ 
से दस बरस के अरसे के अन्दर, या इससे अधिक या इससे कम 
उस अरखे के अन्दर जिसका राजपंचायत किसी रियासत के बारे 
में क्रानून बनाकर बन्धान करदे, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज 
हर रियासत की सरकार राजपति के आम दबान में रहेगी और 


_ उन ख़ाख निर्देशों पर चलेगी, अगर कोई ऐसे निर्देश हो तो, जो 


मौजूदा क़ानुनों का 
अमल जारी रहना 
और उनका अनु- 


क्ज्न 


राजपति खसय समय पर दे : 


शंते कि राजपति हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि इस धारा 
के बन्धान उस हुकुम में बताई किसी खास रियासत पर लायू नहीं 
होंगे. | 
. 3879-() दफा 895 में जिन कानूनों की चरचा की गई है, 
इस विधान के ज़रिये उनके रद्द कर दिये जाने पर भी, पर इप्च 
विधान के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, इस विधान के 
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आरंभ से ठीक पदल्ते भारत के भूभाग में जितने क्रानून अमल सें थे 
वह सब तब तक उस भूभाग में अमल सें रहेंगे ज़ब तक कोई 
अधिका री क्रानून सभा या दूसरा हकदार अधिकारी उन्हें बदल न 
दे या रद न कर दे या उनमें सुधार न कर दे. 


(2) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों का जो भारत के भूभाग 
में अमल में हो इस विधान के बन्धानों के साथ मेल बिठाने के लिये, 
राजपति हुकुम देकर, उस क़ानून में, चाहे कुछ रद्द कर के,चादे सुधार 
करके, ऐसे अनुकूज्षन ओर अदतल्न बदल कर सकता है जो ज़रूरी या 
समयोचित दों, और यहद्द बन्धान कर सक्कता है कि इस क़ानून का 
असर, उस तारीख से जो उस हुकुम में बताई जाय, उन अनुकूलनों 
आर अदल बदल के अधीन होगा, ओर ऐसे किसी अनुकूलन या 
अदल बदल पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जायगा, 


(3) धारा (2) की किसी बात से यह नहीं सम्तका जायगा 
कि बह-- 

(५) राजपति को इस विधान के आरंभ होने से दो बरस 
बीत जाने के बाद क्रिसी क्वानून में कोई अनुकूलन या 
अदल बदल्तन करने की शक्ति देती है; या 

(बी) किसी अधिकारी क्रानून सभा या किसी दूखरे हक़दार 
अधिकारी को उस क़ानून के रद करने या उसमें सुधार 
करने से रोकती है जिसमें उस धारा के अधीन 
राजपति ने अनुकूलन या अदल बदल किये हों. 

समझाव ()--इस दफा में “अमल में क़ानून” शब्दों सें वह 
क़ानून शामिल होगा जिसे इस विधान के आरंभ से पहले भारत के 
भूसाग के अन्द्र किसी क़ानून सभा या दूसरे हक़॒द्ार अधिकारी ने 
पास किया हो या बनाया हो ओर जो इससे पहले रह न कर दिया 
गया हो, भत्रे ही वह क़ानून या उसके कुछ भाग उस समय बिल्कुल 
या किन्हीं खास छेत्रों में अमल में न हों. 

समझकाव (9)--भारत के भूभाग की किसी क़ानून सभा के या 
किसी दूसरे हकदार अधिकारी के पास किये हुए या बनाए हुए ऐसे 
किसी क़ानून का जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले भारत 


कुछ सूरतों में उन 
छोर्यों के बारे में 
जो रोकथामी नजर> 
बन्दी में हैं हुकुम 
देने की राजपति 
को शक्ति 


संघ अदालत के 
जजों के बारे में 
और संघ अदारूत 
मेँ या कॉसिल 
समेत सम्राट के 
सामने चालू कार- 
वाइयों के बारे में 
बन्धान 
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के भूभाग में असर था और भूभाग-परे भी असर था, उपर कहे 
किन्‍्हीं अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन, वह भूभाग-परे 
असर जारी रहेगा. 

समझा (3)-इथ दफा की किसी बात का यह सतत्ञत्र नहीं 
लिया ज्ञायगा कि वह किसी ऐसे आरजो क़ानून को जो अमल में हे 
उस तारीख के बाद भी जारी रखती है जो उसके अन्त होने के लिये 
तय है, या जिस तारीख पर वह क़ानून अन्त हो जाता अगर यह 
विधान अमल में न आया होता. 

समझाव (4)--कोई राजहुकुम जो द्विन्द सरकार एक्ट 988 की 
दफ़ा 55 के अधीन किसो सूबे के गवरनर ने जारी किया हो, और 
जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, अगर पहले ही 
जबाबी रियासत के रियाखतपति ने उसे ल्लौटा न लिया हो, तो 
विधान आरंभ होने के बाद दफ़ा 382 की धारा () के अधोन कास 
करने वाले उस रियासत के आम सदन की पहली मिलनी से छे हफ्ते 
बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, और इस दुफ़ा की किसी बात 
का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह ऐसे किसी राजहुकुम्त को 
उस अरसे के बाद भी अमल में रखती है. 


378 -दफ़ा 22 की धारा (7) के अधीन राजपंचायत के कोई 
बन्धान करने तक, या इस विधान के आरंभ से एक बरख बीत जाने 
तक, जो भी पहले हो, उस दुफ़ा का इस तरह अखर होगा सानों उस 
दुफ़ा की धारा (4) और धारा (7) में राजपंचायत की चरचा की 
जगह राजपति की चरचा की गई है ओर उन धाराओं में राज- 
पंचायत के बनाए क़ानून कौ चरचा की जगह राजपति के दिये हुकुम 
की चरचा की गई हे. 


874--(!) संघ अदालत के वह जज जो इस विधान के आरंभ 
से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूखरा 
फ़ैसला न कर चुके दवों, विधान के आरंभ दोने पर, आला अदालत 
के जज हो जायंगे, और उसके बाद वह वद्दी तनखाहें और भत्त 
पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों के 
हकदार होंगे जिनका बन्धान दुफा 28 में आला अदालत के जजों 
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के बारे में किया गया है. ह 

(9) इस विधान के आरंभ के समय संघ अदालत में 
दीव/नी या फ्रोजदारी जो नालिशें, अपीलें और कारवाइयाँ, चालू हों 
वह सब वहाँ से उठ कर आला अदालत में आ जायंगी, ओर उन्हें 
सुनने ओर तय करने की अमलद।री आला अद।ल्त को होगी, और 
इस विधान के आरंभ से पहले संघ अदालत ने जो फ़ेसल्ले सुना दिये 
हों या हुकुम दिये हों उतका बल और असर वही होगा मानो वह्द 
फ़े सले या हुकुम आला अदालत ने सुनाए या दिये हों. 

(8) इस विधान की किसी बात का यह असर नहीं दोगा 
कि वह कोंखिल समेत सम्राट के उस अमलदारी से काम लेने को 
ना-सरदुरुस्त ठहरा दे जो कोंसिल समेत सम्राट को भारत के भूभाग 
के अन्दर की किसी अदाज्नत के किसी फ्रेसले, डिगरी या हुकुम के 
खिलाफ़ अपीले और उनके बारे में प्रा्थेनापत्र निपटाने की दासिक्ष 
है, जहां तक कि क़ानून उस अमलदारी से काम लेने का अधिकार 
देता है, और ऐसे किसी अपील या प्रार्थनापत्र पर इस विधान के 
आरंभ के बाद कॉसिल समेत सम्नाट जो कोई हुकुम दे उसका 
सब मतों के लिये वही असर होगा मानो इस विधान से आला 
अदालत को जो अमलदारी सोंपी गई है उससे काम लेते हुए आला 
अदालत ने वह हुकुम दिया है या वह डिगरी की हैं. | 

(4) इस विधान के आरंभ होने पर और उसके बाद 
से, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर किसी रियासत में प्रीवी कोंसिल 
की हेसियत से काम करने वाली किसी अधिकारी संस्था की वह 
अमल्दारी नहीं रहेगी जो उसे उस रियासत के अन्द्र किसी अदालत मे 
के किसी फ़ैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ़ अपीलें या उनके बारे में 
प्राथनापत्र लेने और निपटाने की रही हो, और विधान 
आरंस होने पर उस अधिकारी संस्था के सामने जो अपीकल्ें और 
दूसरी कारवाइयों चालू होंगी वह सब आला अदालत को तबदील 
कर दी जायंगी और वही उन्हें निपटायगी. 

(8) इस दफा के बंधानों पर असल कराने के लिये राज- 
पंचायत क़ानून बनाकर और भी बंधान कर सकती है. 


इस विधान के 
बधानों के अधीन 
रहते हुए अदाछतों, 
अधिकारियों और 
अफसरों का काम 
* करते रहना 


हाईकोट के जजों 
के बारे में बंबान 


भारत के दाब अफ़- 
सर और सरपड़- 
तालिया के बारे 
में बन्धान 
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875-भारव के सारे भूभाग में, दीवानी, फ़ौजदारी और मात्ी 
अमलदारी वाली सब अदालतें, और सब न्‍यायी, काजकारी और 
बज़ीरायती अधिकारी और अफ़स्तर इस विधान के बंधानों के 
अधीन रहते हुए अपने अपने काम करते रहेंगे. 


3876--(!) द॒फ़ा 277 की घारा (2) में किसी बात के रहते भी, 
किसी सूबे की हाईकोर्ट के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक 
पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वद खुद कोई दूसरा फ्रेसला 
न कर चुके हों, विधान के आर भ होने पर, जवाबी रियासत की हाई- 
कोर्ट के जज्न हो जायंगे, और इसके बाद बद वही तनखादें ओर 
भत्त पाने के ओर छुट्टी ओर पेनशन के बारे में उन्हीं अधिकारों 
के दृक्कदार होंगे जिनका बंधान उस हाईकोट के जजों के बारे में 
दफ़ा 22] में किया गया है. 

(2) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किल्ती रियासत की 
अबाबी देसी रियासत की हाईको् के जो जज्ञ इस विधान के आरंभ 
से ठीक पहले अपने पढ़ों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा 
फ़ैसला न कर चुके हों, विधान आरंभ होने पर, इस तरह दज 
रियासत को हाईकोटे के जज्ञ दो जायंगे, ओर दफा 27 की धारा 
(]) ओर (9) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफा की धारा () 
की शत्तें के अधीन रहते हुए, वह उस अरसे के बीत जाने तक पद्‌ 
पर रहेंगे जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे. 

(8) इस दफा में “जज्ञ” शब्द में कारकर जज या 
अधिक जज शामित्र नहीं हैं. 

877-हिन्द्‌ का वह सरपड़्तालिया जो इस विधान के आरंभ 
से ठीक पहले अपने पद पर हो, जबतक कि वह खुद कोई दूसरा 
फ़ैसला न कर चुका हो, विधान के आरंभ होने पर भारत का 
दाब अफ़सर ओर सरपड्तातलिया दो जायगा, और उसके बाद 
वह वही तनखाहें पाने का और छुट्टी और पेनशन के बारे में 
उन्ही अधिकारों का इक़दार होगा जिनका बन्धान दफा 48 की 
घारा (8) में भारत के दाब अफ़्तर और खरपइतालिया 
के बारे में किया गया है, और वह अपनी उस पद-मियाद्‌ के बीत 
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जाने तक पद्‌ पर रहने का हकदार होगा, जो पद-मियाद्‌ उन 
बन्धानों के अधीन तय की गई द्वो जो विधान के आरंभ से ठीक 
पहले उस पर त्वागू होते थे. 


878-..) हिन्द डोमिनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के 
वह सेम्बर जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पढदों 
पर हों, जब तक कि व खुद कोई दूसरा फ्रेसला न कर चुके हों, 
विधान के आरंभ द्दोने पर यूनियन के सरकारी नौकरो कमीशन के 
मेम्बर हो जायंगे, और दफ़ा 36 की धारा (!) और (2) में किसी 
बात के रहते भी, पर उस दफा की धारा (2) की शर्ते के अधीन 
रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे 
जो पद-मियाद उन नियर्सों के अधीन तय की गई हो जो विधान 
आरंभ होने स्रे ठीक पहले उन सेम्बरों पर ज्ञागू होते थे. 

(2) किसी सूबे के सरकारी नौझरी कमीशन के वह 
मेम्बर या सूबों के किसी गुट की ज़रूरतें पूरी करने वाले सरकारी 
नौकरी कमीशन के वह सेम्बर जो, इस विधान के आरंभ से ठीक 
पहले, अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ेसला 
न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर जवाबी रियासत के 
सरकारी नौंकरी कमीशन के सेस्वर या ज्ञवाबी रियासतों की ज़रूरतें 
पूरी करने वाले मिले-ज्ुले रियासत खरकारी नौकरी कमीशन के 
मेम्बर, जैसी सूरत हो, हो जायंगे, और दफा 386 की धारा () और 
(2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ़ा की घारा (2) की शर्तें 
के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद्‌-मियाद के बीत जाने तक पद 
पर रहेंगे जो पद्‌ू-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो 
विधान आरंभ होने से ठोक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे. 

879--() जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन राज- 
पंचायत के दोनों सदन क्वायदे से न बन जाय॑ ओर उन्हें पहले इज- 
ल्लास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक वह संस्था जो इस 
विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान 
सभा की दैसियत से काम कर रही थी फामचलाऊ राजपंचायत 
हो जायगी, ओर उत्त खब शक्तियों से कास लेगी, और उन सब 


सरकारी नौकरी 
कमोशनों के बारे 
में बन्धान 


कामचलाऊ राज- 
पंचायत के और 
उसके सभामुख और 
उप-समामुख के बारे 
में बंधान 
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फ़रज़ों को पूरा करेगी, जो इस विधान के बंधानों-से राजपंचायत 
को सोपे गए हैं. 

समकाव--इस धारा के सतल्नबों के लिये हिन्द डोमिनियन की 
विधान सभा में-- 

(एक) वह मेम्बर जो किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग का 
प्रतिनिधान करने के लिये चुने गए हैं जिसके प्रतिनिधान का बन्धान 
धारा (9) में किया गया है, ओर 

(दो) वह मेम्बर जो उस सभा में ओसरी सूनियां भरने के लिये 
चुने गए हें, 

शामिल हें. 

(2) राजपति नियस बनाकर--- 

(ए) धारा (]) के अधीन कस करने वाली कामचलाऊ 
राजपं चायत में, किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग 
के प्रतिनिधान का, जिसका इस विधान के आरंभ 
से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा से 
कोई प्रतिनिधि नहीं था, 

(बी) उस ढंग का जिस ढंग पर कामचलाऊ राजपंचायत में 
ऐसी रियासतों या दूसरे भूभागों के भ्रतिनिधि चुने 
जायंगे, ओर 

(सी) उन जोगताओं का जो ऐसे प्रतिनिधियों में होनी चा हियें, 

बन्धान कर सकता है. 

(8) अगर हिन्द डोमिनियन की विधान सभा का कोई 
मेम्बर, अक्तूबर सन्‌ 949 के छुटे दिन या उसके बाद इस विधान 
के आरंभ से पहले किसी समय भी, किसी गवरनरी सूबे की 
क्रानून सभा के किसी सदन का, या पहली पट्टी के भाग (बी) में 
दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत दी क़ानून सभा के 
किसी सदन का, भेम्बर था, या ऐसी किसी रियासत का कोई वज्ञीर 
था, तो इस विधान के आरंभ होने के बाद से द्वी विधान सभा में उस 
मेस्बर की सीट सूनी दो जायगी, जब तक कि इससे पहले ही 
विधान सभा की उसकी सेम्बरी खतस न हो गई दो, और हर ऐसी 
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सूनी को ओसरी सूनी समझा जायगा. 

(4) इस बात के होते भी कि हिन्द डो सितियन को विधान 
सभा में ऐसी कोई सूनी जो घारा (8) में बताई गई है उस घारा के 
अधीन अभी पैदा नहीं हुईं है, उस सूती को भरने के लिये इस 
विधान के आरंभ से पहले द्वी क्रम उठाए जा सकते हैं, पर ऐसी 
सूनी को भरने के लिये विधान के आर म से पहले जो आदमो चुना 
जायगा वह उस सभा में अपनी सीट जेने का तब तक हक़दार नहीं 
होगा जब तक बह सूनी इस तरह पेदा न दो गई हो. 

(5) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक 
पहले विधान सभा के सूभामुख या उप-सभामसुख के पद पर दो, 
उस समय जब कि विधान सभा हिन्द सरकार एक्ट 986 के 
अधीन डोमिनियन क्रानून सभा की देखियत से काम कर रही थी, 
विधान आरंस होने पर, धारा () के अधीन काम करने वाली 
कामचलाऊ राजपंचायत का सभामुख या उप-सभामुख, जेसी 
सूरत हो, हो जञायगा. 

880--(]) वह आदसी जिस को हिन्द डोमिनियन की विधान 
सभा ने इस काम के लिये चुना होगा उख समय तह के लिये भारद 
का राजपति होगा जब तक कि भाग पांच के खंड एक में दिये 
बंधानों के अनुघ्वार कोई राजवति न चुना जाय और वह अपना पद 
न संभाल ले. 

(9) हिन्द डोमिनियन की विधान सभा ने जिस आदसी 
को इस्र तरह राजपति चुना हो, उसझे सर जाने, इस्तीफा देने या 
हटाए जाने या किद्धी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने की 
सूरत मे, उश्च सूनी को वह आदसी भरेगा जिसको दफा 879 के 
अधीन काम करने वाली कामचत्वाऊ राजपंच।|यत इस्र काम के लिये 
चुने, और जब तक कोई आदमी इस तरद्द नहीं चुना जादा दब तक 
भारत का खर जज राजपति का काम करेगा. 


38--वह आदमी जिनको राजपति इस काम्त के लिये नियोजे, 
इस विधान के अधीन राजपति के वजीर मंडल के सेम्बर हो जायंगे 
आर जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह 


राजपति के बारे में 
बंधान 


राजपति का वज़ीर 
मंडल 


पहली पटरी के भाग 
(ए) की रियासतों के 
लिये काम चलाऊ 
क़ानून सभाओं के 
बारे सें बंधान 
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सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनि- 
यन के वज़ीरों की हेसियत से अपने पद पर थे, विधान आरंभ होने 
पर, विधान के अधीन राजपति के वज्धीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे 
ओर अपने पदों पर बने रहेंगे. 

882--(]) पहली पढ्टी के भाग (९) में दर्ज हर रियासत की 
कानून सभा का सदन या उसके दोनों सदन जब तक इस विधान 
के बंधानों के अधीन क़ायदे से न बन जायं॑ और उस्र सदन को या 
उन सदनों को पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, 
तब तक जवाबी सूबे की क्रानून सभा का वह सदन या उस्रके वह 
सदन जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम कर रहा था या 
कर रहे थे, उन शक्तियों से काम लेगा या लेंगे और उन फ्रज्ों को 
पूरा करेगा या करेंगे जो इस विधान के बंधानों से उस रियासत की 
क्रानून सभा के खद्न या सदनों को सोंपे गए हैं. 

(2) धारा () में किसी बात के रहते भी, जहाँ कहीं इस 
विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली) के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दिया 
जा चुका हैं, वहाँ विधान के आरंभ के बाद वह चुनाव इस तरह 
पूरा किया जा सकता दे मानो यह विधान अमल में आया ही न हो, 
ओर जो आम खदन इस तरह फिर से बने बह उस्र धारा के 
मतल़बों के लिये उस सूबे का आम सदन समभा जायगा. 

(8) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले 
किसी सूबे के आमस्रदन (ल्ेजिसत्रेटिव एसेम्बली) के सभामुख या 
उप-सभामुख या खास सदन (लेजिसलेटिव कोंसिल) के सदर या 
नायब खदर के पद्‌ पर हो, इस विधान के आरंभ पर, पहली पट्टी 
के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत के आम सदन का सभामुख 
या उप-सभामुख या खास सदन का मसनदी या उप-मसनदी, जैसी 
सूरत हो, होगा, जब तक कि वह आम सखदन या खास सदन 
धारा () के अधीन काम करे: 

शर्ते कि जहाँ इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम 
सदन के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दे दिया गया 
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है और इस तरह फिर से बने आस सदन की पहली मिल्ञनी विधान 
आरंभ होने के बाद होती है तो इस धारा के बंधान लागू नहीं होंगे, 
ओर इस तरह फिर स्रे बना आम सदन अपने दो मेम्बरों को अलग 
अत्ग सदन का सभामुख ओर उप-सभामुख चुन लेगा. 

. 888--कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले 
किसी सूबे के गवरनर के पद पर हो, विधान आरंभ होने पर पहली 
पट॒टी के भाग (०) में दर्ज जवाबी रियासत का रियासतपति होगा, 
जब तक कि भाग छे के खंड दो के बंधानों के अनुसार नए 
. रियासतपति का नियोत्नन न हो जाय और वह अपना पद न 
संभाल ले. 

884--वह आदसी जिनको किसी रियाप्नत का रियासत्पति इस 
काम के लिये नियोजे इस विधान के अधीन रियास्रतपति के वज्धीर 
मंडल के मेस्बर हो जायंगे और जब तर इस तरद्द नियोजन नहीं 
किये ज्ञाते तब तक वह सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से 
ठीऋ पहले जवाबी सूबे के बज़ीरों के पद पर थे, विधान आरंभ द्वोने 
पर इस विधान के अधीन उस्र रियासत के रियास्र॒तपति के वज़ीर 
मंडल के भेम्बर हो जायंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे. 

888--ज्ञब तक पहली पट्टी के भाग (बी) में दज किसी रियासत 
की क़ानून सभा का सदन या दोनों खदन इस्र विधान के बन्धानों 
के अधीन क्वायदे से न बन जायं॑ ओर पहले इजलास के लिये 
मिलने को न बुलाए जायं, तब तक वह खंस्था या अधिकारी जो इस 
विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देखी रियासत की 
क़ानून सभा ही देसियत से काम कर रही थी या कर रहा था उन 
शक्तियों स्रे काम लेगी या लेगा और वह फ़रज़ पूरे करेगी या करेगा 
जो इस तरह दर्ज रियासत की क्रानून सभा के सदन या सदतों 
को इस विधान के बन्धानों से सोंपे गए हैं. 

886--बह आदमी, जिनको पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज 
किसी रियासत का राजग्रमुख इस काम के लिये नियोजे, इस विधान 
के अधीन उस राजप्रमुख के वज़ीर मंडक्ष के मेम्बर हो जायंगे, ओर 
जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब 


सूबों के गवरनरों के 
बारे में बंधान॑ 


रियासतपतवियों के 
वज़ीर मंडल 


पंइली पट्टी के 
भाग (बी) की 
रियासतों में कास- 
चलाऊ क़ानून 
सभाओं के बारे 
में बन्धान 


पहली पट्टी के माग 
(बी) की रियासतों 
के लिये वज़ीर 
मंडल 


कुछ चुनावों के 
मतलबों के 
छिये आबादी तय 
करने के बारे में 
खास बन्धान 


« कामचलाऊ राज- 
पंचायत में और 
रियासतों की काम* 
चलाऊ क़ानून 
सभाओं में औसरी 
सूनियों को भरने 


के बारे में बन्धान 
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आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी 
रियासत के वज्ञीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, इस 
विधान के अधीन, उस राजग्रमुख के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो 
जायंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे. ु 

387--इस विधान के आरंभ से तीन बरस के अरसे के अन्द्र, 
इस विधान के बंधानों में से किसी के अधीन होने वाले चुनावों के 
मतल्बों के लिये, भारत की या उसके किसी भाग की आबादी, “इस 
विधान में किसी बात के रहते भी, उस्र ढंग से तय की जा खकती है 
जिसका राजपति हुकुम दे कर निर्देश करे, ओर ऐसे हुकुम में अलग 
अलग रियासतों के लिये ओर अलग अलग मतलबों के लिये अलग 
अलग बंधान किये जा सकते हैं. 


888--(]) दफा 379 की धारा () के अधीन काम करने वाली 
कामचलाऊ राजपंचायत के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों 
का भरा जाना, जिनमें उस दफ़ा की धारा (3) और (4) में जिन 
सूनियों की चरचा की गई दे वह शामिल होंगी, और उन सूनियों 
को भरने के संबंध में सब मामलों की क्रायदाबन्दी ( जिनमें ऐसी 
सूनियों को भरने के चुनावों से पेदा होने वाली या उनके संबंध में 
शंकाओं भौर मंगड़ों का फ़रैसला शामिल है )-- 

(५) उन्र नियमों के अनुसार होगी जो राजपति इसप्त काम के 
लिये बनाए, ओर 
(बी) जब तक इस तरह नियम नहीं बनते तब तक उन 
नियमों के अतुसार होगी जो, हिन्द डोमिनियन 
की विधान सभा में, ओसरी सूनियों को भरने ओर 
उससे संबंध रखने वाले मामलों के बारे में, इन सूनियों 
को भरने के समय या इस विधान के आरंभ से ठीक 
पहले, जैसी सूरत हो, अमल में हों, उन नियमों में ऐसे 
अपवादों ओर अदल बदल का ध्यान रखते हुए 
जो विधान के आरंभ से पहले विधान सभा का सदर 
ओर उसके बाद भारत का राजपति उन में कर दे : 
शर्ते कि जहाँ ऐसी किसी सीट पर, जिसकी चरचा इस धारा में 
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की गई है, सूनी होने से ठीक पहले, किसी सूबे का या जैसी सूरत दो 
पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत का कोई प्रतिनिधि 
किस्री पट्टी-दु्ज जाति का या मुसज्ञिम समाज्ञ का या सिख समाज 
का हो वहां जब तक विधान सभा का सदर या मारत का राजपति, 
जैश्ली सूरत हो, दूसरी तरद्द का बन्धान करना जहूरी या समयोचित 
न समझे तब तक उस सीट को भरने वाला आदमी उसी समाज का 
होगा: 

ओर शर्तें कि पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियास्रत के 
या किस्री सूबे के प्रतिनिधि की ख्ीट की ऐसी किखी सूनी को भरने 
के लिये जो चुनाव किया जाय उसमें उस सूबे के, या उस जवाबी 
रियासत के, या उम्र रियासत के, जैसी सूरत हो, आम सदन का 
हर मेम्बर भाग लेने और वोट देने का हक़दार दोगा; 

समझकाव--इस धारा के सतलबों के लिये-- 

(ए) उन खब ज्ञातों, नसलों या क्रबीलों को, या उन जातों, 
नसलों या क़बीलों के भागों को, या उनके अन्दर के 
गिरोहों को, जिनको हिन्द सरकार ( पट्टी दज्ज जातें ) 
हुकुम, 986, में, किसी सूबे के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें 
बताया गया है, उस सूबे के या उसकी जवाबी रियासत 
के संबंध में तब तक पट्टी-द्ज जातें समझा जायगा जब 
तक कि राजपति ने दफ़ा 84] की धारा () के अधीन 
एक नोटिस जारी न कर दिया हो जिसमें उस जवाबी 
रियासत के संबंध की पट्टी-दज जातें बता दी गई हों; 

(बी) किस्री सूबे या रियासत में सारी पट्टी दर्ज जातों को 

एक समाज सममा जायगा. 

(2) दफ़ा 882 या दफ़ा 385 के अधीन काम करने वाली 
किसी रियासत की क्रानून सभा के किसी सदन के मेम्बरों की खीटों 
में औखरी सूनियों को उन बंधानों के अलुसार भरा जायगा' और 
ऐसी सूनियों को भरने के संबंध के सब मामलों की ( जिनमें 
ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पेदा होने वाली या उनके 
संबंध में शंकाओं और मगड़ों का फ़ेसला शामिल्र है) क्वायदाबन्दी 


मि 


डोमिनियन क़ानून 
सभा में और सूत्रों 
और देसी रियासरनों 
की कानून सभाओं 
में पेश बिलों के 
बारे में बन्धान 


विधान के आरंभ 
और 38 माचे सन्‌ 
]950 के बीच 
जो रकमें मिले 
या जुटाई जाये 
या जो ख्चे किया 
जाय 
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उन बन्धानों के अनुसार की जायगी जिनके अधीन ऐसी सूनियां 
भरी जाती थीं ओर जिनसे ऐसे मामलों की क्ायदाबन्दी होती थी, 
ओर जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, पर उन 
अपवादों और अद॒ल्ञ बदल का ध्यान रखते हुए जिनका राजपदि 
हुकुम दे कर निर्देश कर दे. 

389--कोई बिल जो इस विधान के आरंभ स्रे ठीक पहले हिन्द 
डोमिनियन की क़ानून सभा में या किसी सूबे या देसी रियासत की 
कानून सभा में पेश था, इस बात के खिल्लाफ़ किसी ऐसे बन्धान का 
ध्यान रखते हुए जो इस विधान के अधीन राजपंचायत के या 
जवाबी रियासत की क़ानून सभा के बनाए नियमों में शामिल 
हो, राजपंचायत में या जवाबी रियासत की क्रानून सभा में, जैसी 
सूरत हो, उसी तरह चालू रह खकता है मानो हिन्द डोमिनियन 
की क़ानून सभा में या उस सूबे या उस देसी रियासत की क़ानून 
सभा में उस बिल के सम्बन्ध में जो कारवाइयां की गई थीं वह 
राजपंचायत में या जवाबी रियासत की क़ानून सभा में की 
गई हों. 

890--इस विधान के ज्ञो बन्धान भारत के मूठकोश या 
किसी रियासत के मृठकोश से संबंध रखते हैं, और जो इनमें से 
किसी कोश से रक्मों को खर्च की सदों में डालने से संबंध रखते हैं 
वह उन रक़्मों के या उच्च खर्च के संबंध में नहीं लागू होंगे जो रक्में 
भारत सरकार को या किसी रियासत की खरकार को इस विधान 
के आरंभ और मसा्चे सन्‌ 950 के इकतीसवें दिन के बीच, इन 
दोनों दिनों को लेकर, मिलें, या जिन्हें वह जुटावे, या जो खर्च बह 
करे, ओर इस अरसे में जो खर्चे किया जायगा वह क़ायदे से अधि- 
कारा हुआ सममा जायगा अगर वह खचो अधिकारे खर्चे की किसी 
ऐसी पट्टी में दर्ज था जिसको हिन्द सरकार एक्ट, 985, के बंधानों 
के अनुसार हिन्द डोमिनियन के गवरनर जनरत्ञ ने या जवाबी सूबे 
के गवरनर ने सही कर दिया था,या ऐश्वा ख़चों है जिसे उस 
रियाद्वत के राजप्रमुख ने उन नियमों के अनुसार अधिकारा है जो 
नियम इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत 
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की मालगुज़ारी में स्रे खचों अधिकारे जाने पर लागू थे. 

89]--]) अगर इस विधान के पास होने और उसके आरंभ 
होने के बीच किसी समय, हिन्द सरकार एक्ट, )985, के बंधानों के 
अधीन कोई ऐसी कारवाई की जाय ज्ञिससे राजपति की राय में 
पहल्ली पट्टी और चोथी पट्टी में कोई सुधार दरकार हो, तो राजपति, 
इस विधान में किसी बात के रहते भी, हुकुर देकर उन पटद्टियों में 
इस तरह के सुधार कर सकता है जो उस्र कारवाई पर अम्रत्न कराने 
के लिये ज़रूरी हों, ओर ऐसे किसी हुकुम में ऐसे पूरक, प्रसंगी और 
परिनामी बंधान भी हो सकते हैं जिन्हें राजपति ज़रूरी सममे. 

(2) जब पहली पट्टी या चौथी पढ्टी में इस तरह सुधार 
हो जाय, तो इस विधान में उस पट्टी की जहां कहीं चरचा की गई 
है उप्तसे यह मतत़्ब लिया जायगा कि वह इस तरह सुधारी हुई 
पट्टी की ही चरचा है. 

892--() राजपति किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के मतत्नब 
से, खासकर उन कठिनाइयों को जो हिन्द सरकार एक्ट 988 के 
बन्धानों से हटकर इस विधान के बन्धानों तक आने से संबंध रखती 
हैं, हुकुम देकर निर्देश कर ख़कता है कि उस अरसे के दौरान में, 
जो उस हुकुम में बताया जाय, इस विधान पर उन अनुकूलनों के 
अधीन अमल होगा जिन्हें राजपति जरूरी या समयोचिव समझे, 
चाहे उन अलुकूलनों के ज़रिये इस विधान में कुछ अदल बदल 
की गई हो, या जोड़ा गया हो, या छोड़ दिया गया हो: 

शर्ते कि भाग पाँच के खंड दो के अधीन क्वायदे से बनी 
राजपंचायत की पद्दली मिलनी के बाद इश्र वरद्द का कोई हुकुम नहीं 
दिया जायगा. 

(2) दर हुकुम जो धारा (]) के अधीन दिया जाय राज- 
पंचायत के सामने रखा जायगा. 

(8) इस दफा से, दफा 324 से, दफा 367 की धारा (3) 
से ओर दफ़ा 39] से जो शक्तियां राजपति को स्रोंपी गई हैं उनसे इस 
विधान के आरंभ से पहले हिन्द डोमिनियन का गवरनर जनरल 
काम ले सकेगा. 


गा आकुआ ७७ आशा ७०: 


कुछ जोगाजोयों 
में राजपति को 
पहली और चौथी 
पटष्टियों में झुधार 
करने को शक्ति 


कठिनाइयों को दूर 
करने की राजपति 
को शक्ति 


छोटा सरनामा 
आरम्म 


रह्‌ 


भाग बाईस 


छोटा सरनामा, आरंभ, ओर रह 

893---इस विधान को भारत का विधान कहा जाय 

894--यह दफा और दफा 5, 6, 7, 8 9, 60, 824, 866, 
867, 879, 880, 888, 890, 892 और 898 फोरन अमल में 
आ जायंगी, और इस विधान के बाक़ी बंधान जनवरी सन 980 
के छुब्बीसवें दिन अमल में आयंगे; उस दिन की, इस विधान 
में, इस विधान का आरंभ कद्द कर चरचा की गई है. 

8958--हिन्द आजादी एक्ट 947, और हिन्द सरकार एक्ट 
988, उन सब क़ानूनों के साथ जो हिंद सरकार एक्ट 985 में 
सुधार करते हैं, या उसके पूरक हैं, इस दफा से रद्द किये जाते हैं, 
पर उन क़ानूनों में प्रीवी कोंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 949, 
शामित्ष नहीं दे. 


पहली पट्टी 
( दफ़ा , 4 ओर 89] ) 
भारत की रियासतें ओर उसके भ्रूभाग 


भाग (९ ) 
रियासतों के नाम जवाबी सबों के नाम 
). आखाम आखाम 
2. बिहार बिहार 
3, बम्बई बम्बई 
4, मध्यप्रदेश मथ्य प्रान्त और बरार 
8. भदरास मद्रास 
8, डउड़ीसा उड़ीसा 
7. पंजाब पूरब पंजाब 
8. युक्त प्रान्चर्कः युक्त भ्रान्त 
9. पच्चछिस बंगाल पच्छिम बंगाल 


रियासतों के भूमाग 
आसाभ रियाश्नत के भूभाग में वह भूमाग शामित्र होंगे जो इस 
विधान के आरंभ ख्रे ठीक पहले आसाम के सूबे, खात्ती रियासतों 
ओर आसाम क्रबायली छेत्रों में शामित्र थे. 
पच्छिम बंगाल की रियासत के भूभाग में वह भूमाग शामिल 
होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले पच्छिम बंगाल के 
सूबे में शामिल था. 
इस भाग की दूखरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह 
भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी 
सूबे में ओर उन भूभागों में शामित्र थे ज़िचका शासन हिन्द सरकार 
- एक्ट 985 की दक्का 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से विधान 
के आरंभ से ठीक पहले इस तरह किया जाता था मानो वह उस 
सूबे के भाग हैं. 


६४ अब उत्तर प्रदेश । 
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भाग (वी ) 

रियासतों के नाम 

हैदराबाद 

जम्मू ओर काशमीर 

मध्य भारत 

मेसूर 

पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन 

राजस्थान 

सोराष्ट्र 

ट्रावनकोर - कोचीन 

बिन्‍्थ्य प्रदेश 


५० 060 >य हरे शा के ६० ० (५ 


रियासतों के भूमाग 
इस भाग की रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग 
शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ स्रे ठीक पहले जयाबी देसी 
रियासत में शामिल था, और-- 

(ए) राजस्थान और सोौराष्ट्र रियात्वतों में से हर एक की 
सूरत में उनमें वह भूभाग भी शामित्न होंगे जिनका 
शासन विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी 
रियासत की सरकार, चाहे सूबा-परे अमलदारी एक्ट 
947 के बन्धानों के अधीन, या दूसरी तरह, करती 
थी ; ओर 

(बी) मध्यभारत रियासत की सूरत में उसमें वह भूमभाग भी 
शामिल दोगा जो विधान के आरंभ से ठीक पहले चीफ़ 
कमिश्नर के सूबे पंथ पिपलोदा में शामित्र था. 


भाग (सी ) 
रियासतों के नाम 
. अजमेर 
2, भोपाल 
3. बिज्ञासपुर 


4 
8, 
9. 
0, 


6 #. ४+ 
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कूच बिहार 
कु 
द्ल्क्ती 
द्िमाचल प्रदेश 
क्च्छु 
मनीपुर 
न्रिपुरा 
रियासतों के भूभाग 


अजमेर, कुर्ग और दिल्ली रियासतों में से हर एक के भूभाग 
में वह बह भूभाग शासिल होगा जो, इस विधान के आरंभ थे ठीक 
पहले, अजमेर-मेरवाड़ा, कुग और दिल्‍ली के चीफ़ कमिश्नरी सूबों में 
अलग अलग शामिल्न था. 

इस भाग की दूसरी रियास्रतों में से हर एक के भूभाग में वह 
वह भूभाग शामित्ञ होगे जिनका शासन, हिन्द सरकार एक्ट 9865 
की दृफ़ा 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से, इस विधान के 
आरंभ से ठीक पहले, इस तरह किया जाता था मानो वह भूभाग 
उसी नास का चीफ़ कमिश्नरी सूबा हैं. 


भाग (डी) 


अन्दसान ओर निकोबार टापू, 


दूसरी पढ्टी 


[ दफ़ा 59 (8), 68 (89), 75 (6), 97, 25, 48 (8), 
58 (8), 64 (5), 86 और 29 ] 
भाग (९) 
राजपति के और पहली पट्टी के भाग (९) में दर्ज 
रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बंधान 
]--राजपति को और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियास्रतों 


के रियासतपतियों को हर मद्दीने नीचे लिखे वेतन दिये जायंगे, 
यानी-- 


राजपति' + 8९ ५ ३३ ७ 9९ ७ ++ ७ ३७ $# ७७0 $ ७५ $ 08 ॥ 0७ # ३० ७ '0,000 रुपए 


रियासत का रियासतपत्ति'" “** *“*० 65,500 रुपए 


2--राजपति को और इस्न तरह दर्ज रियासतों के रियासत- 
पतियों को वह भत्त भी दिये ज्ञायंगे जो, इस विधान के आरंभ से 
ठीक पहले, हिन्द्‌ डोमिनियन के गबरनर जनरत़् को और जवाबी 
सूबों के गवरनरों को अक्ञग अलग देने दोते थे. 


3--राजपति ओर ऐसी रियासतों के रियास्तपति अपनी अपनी 
पद्‌-मियाद भर में उन्हीं निज्ञनियर्मों के हक़दार होंगे ज्ञिनके गवरनर 
जनरल ओर जवाबी सूबों के गवरनर अलग अल्लग इस विधान के 
आरंभ से ठीक पहले हक़दार थे. 


4--जब उप-राजपति या कोई दूसरा आदमी राजपति के कामों 
को निभार रहा हो,, या राजपति की जगह काम कर रहा हो, या 
कोई आदमी रियासतपति के कामों को निभार रहा हो, तो वह उन्हीं 
वेतनों, भ्तों ओर निजनियमों का हक़दार होगा जिनका वह राज- 
पति या वह रियासतपति हकदार था जिसके कासों को वह निभार 
रहा दे या जिसकी जगह वह काम कर रहा है, जैसी सूरत हो. 
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भाग (बी) 
यूनियन के ओर पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) 


की रियासतों के वज्ञोरों के बारे में बंधान 
8- यूनियन के प्रधान वज्जीर को ओर दूसरे वज़ीरों में से हर 
एक को बह तनखाहें और भक्त दिये ज्ञायंगे जो इस विधान के 
आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन के प्रधान बज़ीर को और 
दूसरे वजीरों में से हर एक को अलग अलग देने द्ोते थे. 
0--पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर 
रियात्रत के वज़्ोरों को वह तनखाहें ओर भत्ते दिये जायंगे जो इस 
विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे या जवाबी देधी रिया- 
सत के वज़ीरों को, जैसी सूरत हो, देने होते थे. 
भाग (सी) 
लोक सदन के सभामुख ओर उप-सभामुख, रियासतसदन 
के मसनदी और उप-मसनदी, पहली पट्टी के भाग 
(ए) की हर रियासत के आमसदन के सभामुख और 
उप-सभामुख, और ऐसी दर रियासत के खास सदन 


के मसनदी ओर उप-मसनदी के बारे में बंधान 

7--लोक सदन के सभामुख ओर रियासत सदन के ससनदी 
को वह तनखाहें और भत्त दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से 
ठीक पहले हिन्द्डोमिनियन की विधानसभा के सभाम्ुख को देने दोते 
थे, ओर लोक सदन के उप-सभा|मुख ओर रियासत सदन के उप- 
मसनदी को वह तनखाहें ओर भत्तः दिये जायंगे जो विधान आरंभ 
होने से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा के डप- 
सभामुख को देने होते थे. 

8-पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत के आम 
सदन के सभामुख और उप-सभाम्रुख को और उस्र रियासत के 
खास सदन के मसनदी ओर उप-मस्तननदी को वह तनखाहें और भत्ते 
दिये जायंगे जो इस्व विधान के आरंभ से ठीक पइले जवाबी सूबे 
के आम सदन (लेजिस्लेटिब एसेम्बली) के सभाधुख और उप-सभा- 
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मुख को और खाससदन (लेज्िस्लेटिव कोंसिल) के सदर और नायब 
सदर को अलग अलग देने होते थे, और जहाँ विधान आरंभ होने से 
ठीऋ पहले जवाबी सूबे में लेजिस्लेटिव कोंसिल नहीं थी वहां ठस रिया- 
सत के ख़ास सदन के ससनदी ओर उप-ससनदी को वह तनखाहें 
ओर भत्त दिये ज्ञायंगे जो उस रियासत का रियास्तपति तय करे. 
भाग (डी) 
आल अदालत के जजों के बारे में ओर पहली पदटीके 
भाग (ए) की रियासतों की हाईको्टों के जजों के 


बारे में बंधान 

9--() आक्षा अदालत के जजों को, जितने दिनों वह असल 
नौकरी पर रहें उतने दिनों के बारे सें, हर महीने नीचे लिखी दर 
से तनखाह दी जञायगी, यानी “+- 

सरजज' “*०*“*०००*०००*०*०-०-- 8, 000 रुपए 

हर दूसरा जज्ञ! * “*“*“*«०*०* “५९० ** » 4, 000 रुपए 

शर्ते कि अगर आल्ला अदालत के किसी जज को उसके नियोजन 
के समय, हिन्द्‌ सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की 
सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी रियासत की सरकार के 
अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, 
किस्री पहले की नोकरी के बारे में, (अपाहिजी पेनशन या घायल 
पैेनशन को छोड़ कर) कोई पेनशन मिलती हो तो आल्ा अदालत की 
नौकरी की उसकी तनखाह में स्रे उस पेनशन की रक्तप्र के बराबर 
रक्तम कम कर दी ज्ञायगी. 

(2) आला अदालत का हर जज, बिना किराया दिये, सर- 

कारी मकान के इस्तेमाज्ञ का हक़॒दार होगा. 

(8) इस पेरा के उप-पैरा (2) की कोई बात किसी ऐसे जज 

पर, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले,--- 

(०) खंघ अदालत के सरजज्ञ के पद पर था और विधांन॑ 
आरंभ होने पर दुफ़ा 374 की धारा () के अधीन 
आला अदालत का सरज्ञज्ञ हो गया है, या 

(बी) संघ अदालत के किसी दुसरे ज़ज की हैस्तियत से पद पर 
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था ओर विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन 

आला अदालत का (सर जज को छोड़कर कोई 

दूसरा ) जज हो गया है, 
उस अरसे के दोरान में जब वह इस तरह के सरजज या दूसरे 
जज की हैसियत से पद पर रहे, लागू न होगी, ओर हर वह जज, 
जो इस तरह आला अदालव का सरजजञ्ञ या दूसरा जज हो 
जाय, उतने दिनों के बारे में जितने दिन वह सरजज या दूसरे 
जज की हेखियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिन वह असल नौकरी 
पर रहे, इस पेरा के उप-पैरा () में बताई तनखाह के अलावा एक 
खास तनखाह के रूप में वह रक्तम पाने का हकदार होगा ज्ञो इस 
तरह बताई तनखाह और इस विधान के आरंभ से ठीक पहले उसे 
मिलने वाली तनखाह के फ़रक्त के बराबर है. 

(4) आला अदालत का हर जज भारत के भूभाग के अन्द्र 
सरकारी काम पर सफ़र करने में जो खचे करेगा उसको पूरा करने 
के लिये उसे वह उचिंत भत्त मिलेंगे ओर सफ़र के संबंध में उसे 
बह उचित सुविधाएँ दी जायंगी जो राजपति समय समय पर तय 
करे. 

(5) आला अदालत के जजों को छुट्टी ( छुट्टी के भत्तों समेत ) 
ओर पेतशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो 
इस विधान के आरंभ होने से ठीक पदले संघ अदालत के जजों पर 
लागू थे. ह 

0--() पहली पट्टी के भाग (०) में दर्ज हर रियासत की हाई- 
कोर्ट के जजों को जितने दिनों वह अखल नोकरी पर रहें, उतने 
दिनों के बारे में हर महीने नीचे लिखी द्र से तनझाहें दी 
ज्ञायंगी यानी “- हु 


सरजज ००० ह हे ००० 4,000 दपए 
हर दूसरा जज '**. “** “* 8,000 रुपए 


(2) हर बह आदसी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले-- 
(एप) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के सरजज के 


280 | सारंत का विधान 


पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ़ा 876 
की धारा (!) के अधीन जवाबी रियासत की हाईकोर्ट 
का सरजज हो गया है, या , 

(बी) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज्ञ के 
पद्‌ पर था ओर विधान आरंभ होने पर उस धारा 
के अधीन जवाबी रियासत में हाईकोर्ट का (सरजज को 
छोड़कर) कोई जज हो गया है, 

अगर विधान आरंभ दोने से ठीक पहले वह इस पेरा के उप- 
पैरा (।) में बताई दर से अधिक तनखाह पा रहा था तो, सरजज 
की या किसी दूसरे जज की देसियत से, जेसी सूरत हो, जितने दिनों 
वह असल नौकरी पर रहे उतने दिनों के बारे में, उस उप-पेरा में 
बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रक्तम पाने 
का हक़दार होगा जो इस तरह बताई तनखाहू और विधान आरंभ 
होने से ठीक पहले उसे मिलने वाज्ती वनखाद् के फ़रक के बराबर है. 

(3) द्वाइकोट्टे का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी 
काम पर खफ्र करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के किये 
उसे वह उचित भत्त मिलेंगे ओर सफर के संबंध में उसे वद्‌ उचित 
सुविधाएँ दी जायंगो जो राजपति समय समय पर तथ करे. 

(4) किसी रियासत की द्वाईकोर्ट के ज्ज्ञों को छुट्टी ( छुट्टी के 
भत्तों समेत ) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के 
अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ से ठोक पहले जवाबी सूबे 
में हाईकोर्ट के जज्ञों पर लागू थे. 

]--अगर प्रसंग सत्रे कुछ ओऔर द्रकार न हो तो इस 
भाग सें-- 

(ए) “सरजज” शब्द में कारकर सरजज, और “जज्ञ” में 
ज़रूरती जज शामिल हैं; 

(बी) “अखल नोकरी” में-- 

(एक) वह समय शामिल है जो किसी जज ने जज का फ्रज् 
पूरा करने में या ऐसे दूसरे काम करने में बिताया हो जिन्हें निभारना 
राजपति की प्रार्थना पर उसने अपने ज़िम्मे ले लिया है; 


रैक 
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(दो) वातीलों का समय शामिल है, उस्र समय को छोड़कर 
जिसमें जज ने छुट्टी ले रखी हो; और 
(तीन) वंह समय शामिल है जो किसी हाईकोर्ट से आला 
अदालत को या किसी एक द्वाईकोट्ट से दूसरी द्वाइकोट को तबादला 
होने पर जाने और काम संभालने में खाचे हो. 
भाग (६) 
भारत के दाव अफूसर और सरपड़तालिया के बारे में 
बंधान 
2--(]) भारत के दाव भफूसर और सरपड़तालिया को चार 
हज़ार रुपए साहवार की दर से तनखाह दी जायगी. 

2) वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द 

के सरपड़तालिया के पद पर था और विधान आरंभ होने 
पर दफ़ा 377 के अधीन भारत का दाब अफ्सर और सर- 
पड़तालिया हो गया है, इप्त पेरा के उप-पेरा () में बताई तनखाद् 
के अलाबा खास तनखाहद के रूप में वह रक़॒म पाने का हृक़॒दार होगा 
जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले 
उस्ते हिन्द के सरपड़वालिया की देख्तियत से मिलने वाली तनखाह 
के फ़रक्त के बराबर है. 
..._ (8) भारत के दाब अफ़पर और सरपड़तालिया की छुट्टी और 
पेनशन के बारे में अधिकार ओर उसकी नोकरी की दूसरी शर्तें उन 
बंधानों के अधीन रहेंगी या अधीन जारी रहेंगी, जैसी सूरत हो, जो 
इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के ऑडीटर-जनरल पर 
लागू थीं, ओर उन बंधानों में जहाँ जहाँ गवरनर जनरल की चरचा 
की गई है ढस से यह मतलब लिया ज्ञायगा मानो वह राजपति की 
चरचा हे. 
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[ दफ़ा 75 (4), 99, 94 (6), 448 (2), 464 (8), 88 
और 29 ] 
हलफ या वंचन के रूप 


एक 
यूनियन के वज़ीर के पद के हलफ़ का रूप :-- 
के लेता 
६६ मैं, ००० ००० (नाम) 0००००० 235 02408 .. कि ञैं भारत के 


गंसीरता से वचन भरता हूँ 
उस विधान का जो क़ानून से क्रायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और 
भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के खाथ ओर अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ 
पर चलते हुए यूनियन के एक वज़ोर की हैसियत से अपने फ़रजों 
को निभारूुँगा और विधान ओर क़ानून के अनुसार सब तरह के 
लोगों के साथ बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर ठीक ठीक 
बरताव करूँगा.” 


दो 


यूनियन के बज़ीर के लिये राज़दारी के दलफ़ का रूप :-- 
इखर के नाम पर शपथ छेता 
कप 


'भीरता से वचन भरता हूँ 


६ भ्ैं, +०० ४०० (नाम) ००० ००० 


मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो यूनियन 
के बज्जीर की हैसियत से ग्रुमे मालूम दोगा, किसी आदसी या आद- 
मियों तक, खीधे या नाखीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, 
घप्रिवाय जब कि वज़जीर की हैसियत से अपने फ़रज़ क्रायदे से निभा- 
रने के लिये मुमे! ऐसा करना द्रकार हो”. 


तीन 
राजपंचायत के समेम्बर के लिये इलफ़ या बचन का रूप :-« 
“मैं, (नाम)** जो रियासत सदन (या लोक सदन) का सेम्बर 
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हैँ हूँ ईंख़र के नाम प्र शपथ लेवा हूँ 
चुना गया हूँ (या नामज़द किया गया हूँ), हल सन कुक हयलक व 
कि मैं भारत के उस विधान का जो क्वानून से क्रायम हुआ दे सचाई 
से वफादार और मक्त रहूँगा, और जो ररज़ में अब संभालने वाला 
हूँ उसे वफ़ादारी के साथ निभारूँगा.” 


चार 


आला अदालत के जजों के लिये ओर भारत के दाब अफसर 
और सरपडृतालिया के लिये हलफ़ या बचन का रूप :-- 
“मैं,...(नाम),जो मारत की आला अदालत का सरजज (या जज) 
(या भारत का दाब अफ़सर ओर सरपड़तालिया) नियोजा गया हूँ, 
इैंश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ 
गंभीरता से बचन भरता हूँ 
क़ानून से क्रायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, अपनी 
पूरी सकत, जानकारी ओर विवेक से, बिना डर या तरक़दारी, बिना 
लगाव या बैर, क्रायदे से ओर वफ़ादारी के साथ, अपने पद के फ़रज 
पूरे करूँगा, ओर विधान और कानूनों की मान-सयोदा को बनाए 
रखगा .” 


कि में भारत के उस विधान का जो 


पांच 
रियासत के वजीर के लिये पद के इलफ़ का रूप :-- 
ईंख्बर के नाम पर शपथ लेता, हूँ 
गंभीरता से वचन भरता हूँ 
के उस विधान का जो क़ानून से क्रायम हुआ है सचाई से वफादार 
ओर भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज 
पर चलते हुए, “रियासत के एक वज़ीर की हैसियत से, अपने 
फ़रज़ों को निभारुँगा, ओर विधान ओर क़ानून के अनुसार, सब 
तरह के लोगों के साथ, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बेर, 
ठीक ठीक बरताव करूँगा.” 





कि में भारत 


०] 


छ 
रियासत के वज़ीर के लिये राज़दारी के हत्ञफ्र का रूप ;«-- 
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इंद्बर के नाम॑ पर शपथ लेता हूँ 
'गंसीरता से बचन भरता हूँ 
मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो *-**-*रियासत 
के बज़ीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आद- 
मियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, 
सिवाय जब कि बज़ीर की हैसियव से अपने फ़रज़ क्लायदे से निभा- 
रने के लिये मुझे ऐसा करना द्रकार हो.” 
सात 

रियासत की कानून सभा के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन 
का रूप:- . 

“मैं,...(नाम), ज्ञो आम खदन (या ख़ास सदन) का मेम्बर धुना 


ँ ... ईख्वर के नाम पर शपथ छेता हूँ 
गया हूँ (या नामज़द किया गया हूं), “-+++++++ कि 
गंसीरता से वचन भरता हूँ 


में भारत के उस विधान का जो क़ानून से क्ायम हुआ है सचाई से 
बफ़ादार और भक्त रहूँगा, और जो फ़रज़ में अब संभालने वाला हूं 
उसे वफादारी के साथ निभारूँगा.?' 


आठ 
हाईकोटे के जजों के लिये हलफू या वचन का रूप :-- 
जे मि “(नास)- **) जो & ६ % ४ की हाईकोर्ट का सर जज ( या जज ) 


हूँ इंजर के नाम पर शपथ लेता हूँ न्‍त 
नियोजा गया हूँ, --.....ह.न्‍नमझमतहनत..-. कि में भारत के उस 
गर्भीरता से वचन भरता हूं 


विधान का जो क्वानून से क्रायम हुआ है सचाई से वफादार और 

भक्त रहूंगा, अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर 
|... 

या तरफुदारी, बिना लगाव या बेर, क़ायदे से ओर बफादारी के साथ, 

अपने पद के फ्रज़ञ पूरे करूँगा, और विधान और क्लानूनों की मान- 

सयोदा को बनाए रखूंगा.” 


कि में, कोई 


चोथी पट्टी 
[दफ़ा 4 (4), 80(2), और 89] 
रियासत सदन की सीटों का बठवारा 


इस पट्टी के साथ दिये स्रीटों के नक्कशे के पहले कालम में 
दर्ज हर रियासत या रियासत गुट को उतनी खींटें दी जायँगी 
जितनी इस नक्शे के दूसरे कालम में उस्र रियासत या रियासत 
गुट के नाम के सामने, जैसी सूरत हो, दजे हैं. 


सीटों का नक्शा 





रियासत सदन 
पहली पट्टी के भाग (ए) में दज र्यासतों के प्रतिनिधि 

की जा के हक म? 

रियासत्तें कुल सीटें 

4. आसाम 6 

2, बिहार 9] 

3. बस्बड | है। 

4, मध्यप्रदेश 82 

5. मदरास 9 

6. जड़ीसा 

१, पंज्ञाब 

8, युक्तप्रांत 8] 

9. पच्छिम बंगाल ]4 


कुल 45 





286 | मारत का विधान 


पहली पट्टी के भाग (बी) में दज॑ रियासतों के प्रतिनिधि 
४9% 0 5 
रियासतें कुल सीटें 
. देदराबाद ]4 
. जम्मू और काशमीर 4 
. मध्यभारत 6 
मैसूर 6 
, पटियाला और पूरब पंज्ञाब रियालत यूनियन. ४ 
6. राजस्थान द 9 
4 
8 
4 








हो #» ९७० ९० 


7 स्रौराष्ट् 
8 ट्रावनकोर-कोचीन 
9 विन्ध्य-प्रदेश 


को कलमेक 2 नकीयमहिषकमपक के ऑन, 


विन मिश मिनी मिमिलिक 5 ५० 
पहला पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि ह 


॒ 2 
... स्थास्त और रियासत गुट कुन्न सीटें 


शका:प्ाऊपावाक््कमप:पाापाकककज 


ऋचा पक 


अज़मेर | ' 
कुंगे 
भोपाल ] 


बिलासपुर ] 
हिमाचल प्ररेश | 


, कूच-बिहार 
द्ल्ली 
क्च्छ 


9 मनीपुर 
]0 त्रिपुरा | 


00 >#7 67 ०ए४+ &० ०४९० 


हुक. हनन... हुनमम,.. मनन 





कुल है 
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पांचवी पट्टी 
[ दफ़ा 244 (१) ] 
, पट्टी-दर्ज छेत्रों और पद्टी-दर्ज क्बीलों के शासन और दबान 
के बारे में बंधान 
भाग (९) 
आम 

]-- अथे--इस पढ्टी में, जब तक प्रसंग से कुछ ओर द्रकार न हो, 
/रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) 
में दर्ज कोई रियासत, पर इसमें आसाम की रियासत शामिल 
नहीं है. 

2--पह्टी-दज छेन्रों में रियासत की काजकारी शक्ति-- 
इस पट्टी के बंधानों के अधीन रद्दते हुए, हर रियासत की काजकारी 
शक्ति के फेल्लाव में उसके अन्द्र के पट्टी-दर्ज छेत्र शामिल हैं. 

3$-पट्टो-दर्ज छेत्रों के शासन के बारे में रियासतपति 
या राजप्रमुख की राजपति को रिपो्ट---दृर ऐसी रियासत का 
रियासतपति यथा राजप्रमुख जिसमें पट्टी-दर्ज छेत्र हैं, हर साल या 
जब कभी राजपति मांगे, उस रियासत के पट्टी-दर्ज छेन्नों के शासन के 
बारे में राजपति को रिपोर्ट देगा, और यूनियन की काजकारी शक्ति के 
फेलाब में उन छेत्नों के शासन के बारे में उस रियास्रत को निर्देश 
देना शामिल होगा. 

भाग (बी) 
पट्‌्टी-दज छेत्रों और पद्टी-दज कबीलों का शासन 
ओर दबान 
4-क्बीला सलाहकार मंडल--()हर उस रियासत में 

जिसमें पट्टी-दर्ज छेत्र हें, और अगर राजपति इस तरह निर्देश करे 
तो किसी ऐसी रियासत में भी जिसमें पट्टी-दर्ज क्रबीले हैं. पर पढ्टी- 
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दर्ज छेत्र नहीं हैं, एक क़बीला सलाहकार मंडल क्वायम किया जायगा, 
जिसमें बीस से अधिक मेम्बर नहीं होंगे जिनमें से दीन चौथाई के 
जितने क़रीब द्वो सके वह होंगे जो उस रियासत के आम खदन में 
पट्टी-दर्जे क्रबीलों के प्रतिनिधि हैं : 

शर्तें कि अगर उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज क़बीलों के . 
प्रतिनिधियों की गिनती, क़बीला सत्नाहकार मंडल में जो सीट ऐसे 
प्रतिनिधियों से भरी जानी हैं उन की गिनती से कम है तो बाक़ी 
सीटें उन क़बीक्षों के दूसरे मेम्बरों से भरी जायंगी. 

(2) क़बीला सलाहकार संडल का फ़रज़ होगा कि वह उन 
मामलों पर सलाह दे जिनका सम्बन्ध उस रियासत में पढ्टी-दर्जे 
क़बीलों की भमल्लाई ओर बढ़ोतरी से है और जिन्हें रियासतपति या 
राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उसके पास राय के लिये भेजे, 

(8) रियासतपति या राजप्रमुख-- 

(ए) मंडल् के मेम्ब रों की गिनती, उनके नियोजन का ढंग 
ओर मंडल के मसनदी और अफसरों और नौकरों के नियोजन 
का ढंग, 

(बी) मंडज्न की मिलनियों का संचालन और उनका 
आस दस्तूर, ओर 

(सी) प्रसंग से आए हुए दूखरे सब मामले, 
तय करने या उनकी क्लायदाबन्दी करने के लिये, जैख्वी सूरत हो, 
नियम बना सकता' है, 


5-पदटी-दज छेत्रों में लागू क्रानून--(!) इस विधान में 
किसी बात के रइ्दते भी, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, 
आम नोटिस निकाल कर निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का 
या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई ख़ास एक्ट उस रियासत 
में किसी पट्टी-दर्ज छेत्न या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, या 
उस रियास्रत में किसी पट्टी-दर्ज छेन्न या उसके किसी भाग पर उन 
अपवादों ओर अदल बदक् के अधीन लागू होगा जो बह उस 
नोटिस में बतादे, ओर इस उप-पैरा के अधीन जो निर्देश दिया जाय 
बह इस्र दरह दिया जा सकता है कि उसका पिंछ-लगता असर हो. 
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(2) रियासतपति या राजश्रमुख, जैसी सूरत हो, रिया- 
सत के किसी ऐसे छेन्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये, जो 
उस समय पट्टी-दज छेत्र है, क्रायदे बना सकता है. 

ऐसे क्रायदे, खास कर, और ऊपर-लिखी शक्ति की आमियत को 
कम किये बिना, -- 

(ए) उस छेन्र में पट्टी-दज क्बीलों के लोगों के, बाहर बालों को 
या एक दूसरे को, ज़मीन दे डालने पर रोक ल्गा सकते 
हैं या उसकी मनाही कर सकते हैं; 

(बी) उस छेत्र में पट्टी दर्ज क्बीज्ञों के लोगों को ज़मीने बांटे 
जाने की क्रायदाबन्दी कर सकते हैं; 

(स्री) उस छेत्न में पट्टी-दर्ज कबीलों के लोगों को जो लोग 
रुपया उधार देते हैं उनके इस साहकारे के काम की 
क़ायदाबन्दी कर सकते हैं. 

(8) ऐसा कोई क्रायदा बनाने में जिखकी चरचा इस पैरा के 
उप-पैरा (9) में की गई है रियास्रतपति या राजप्रमुख राजपंचायत 
के या उस रियास्रत की क्वानून सभा के किसी ऐसे एक्ट को या किसी 
ऐसे मोजूदा क़ानून को, जो उस छेत्र पर, जिसका सवाल है, उस 
समय लागू हो, रद कर सकता है या सुधार सकता है. 

(4) इस्र पैरा के अधीन बने सब क्ायदे उसी समय राज- 
पति के सामने रखे जायंगे और जब तक राजपति उन पर मंजूरी 
न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा. 

(8) इस्र पैरा के अधीन कोई क्रायदा नहीं बनाया जायगा 
जब तक उच्च क्ायदे को बच्दाने वाले रियासतपति या राजश्रमुख ने, 
उस सूरत में ज़ब कि उस रियासत के लिये कोई क्बीला सलाहकार 
मंडल है, उस मंडल से सलाह न करती हो. 

भाग (सी) 
पट््‌टी-दज छेत्र 
6-पदटठी-दज छेत्र--() इस विधान में “प्टी-दर्ज छेन्र” 
शब्दों के मानी हैं. बह छेत्र जिन्हें राजपति हुकुम देकर पट्टी-दर्ज 
छेत्र ठहरा दे. 


240 ) भारत का विंधोन 


(2) राजपति किसी भी समय हुकुम दे कर-- 

(ए) यह निर्देश दे सकता है कि कोई पढ्टी-दर्ज छेन्र पूरा या 
उसका कोई खाश्व भाग, पट्टी-द्ज छेन्न नहीं रहेगा या ऐसे 
छेन्र का भाग नहीं रहेगा; 

(बी) किसी पट्टी-दर्ज छेन्र को बदल सकता है, पर केवल 
उसकी सीमाओं को ठीक करने के रूप में ही; 

(सी) किसी रियाश्नत की सीमाओं के बदले जाने पर, या यूनि- 
यन में किसी नई रियास्रत के दाखिल किये जाने पर, या 
नई रियासत के क्रायम किये जाने पर, किसी ऐसे भूभाग 
को जो पहले किसी रियासत में शामित्र नहीं था पढ़्री- 
दर्ज छेतच्न या किसी पट्टी-दर्ज छेत्र का भाग ऐलान कर 
सकता है; 

ओर ऐसे किसी हुकुम में वह प्रसंगी और परिनामी बंधान रह 
सकते हैं जो राजपति को ज़रूरी ओर उचित मालूम हों, पर सिवाय 
जैसा ऊपर कहद्ा गया है इस पेरा के उप पैरा () के अधीन दिये 
हुए हुकुम को किसी बाद के हुकुम से नहीं बदला जायगा, 
भाग (डी) 
इस पदटी में सुधार 
7-इस पट्टी में सुधार--(0) राजपंचायत समय 
समय पर क़ानून बना कर इस पट्टी के बंधानों में से किसी में कुछ 
जोड़ कर, अदल्न बदल कर, या रह कर के, पट्टी में सुधार कर सकती 
है, और जब किस्री पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तब इस 
विधान में इस्र पट्टी की चरचा का सतत्नब यह लिया जायगा मानो 
वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की चरचा है. 
(2) इस पेरा के उप-पैरा () में जिस क्रानून की बात आई 
है उस को दफ़ा 868 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं 
सममा ज्ञायगा. 


छटी पट्टी 
[ दफा 244(2) और 975 () ] 
आसाम के ऋबाइली छेत्रों के शासन के बारे में बंधान 


---खाधीन जिले ओर स्वाधीन इलाके --(/) इस पट्टी 
के पेरा 20 के साथ जो नक्कशा दिया गया है उसके भाग (ए) की हर 
मद के क़बाइली छेन्न, इस पैरा के बंधानों का ध्यान रखते हुए, ए% 
स्वाधीन ज़िला होंगे. 

(9) अगर किसी सर्वाधीन ज़िले में अलग अलग पढ्टी दर्ज क्बीतले 
हैं तो रियासतपति आम नोटिस निकालकर उस छेत्र या उन छेत्रों 
को, जिनमें वह क़बीले बसते हैं, स्वाधीन इलाक़ों में बांद सकता है. 

(8) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर--- 

(ए) किस्री छेत्र को उस नक्शे के भाग (ए०) में शामित कर 
सकता है; 

(बी) किसी छेत्न को उम्र नक़शे के भाग (ए) से अलग कर 

स्रकता है; 

(सी) एक नया स्वाधीन ज़िज्ञा बना सकता हे; 

(डी) किसी स्वाधीन ज़िले का छेत्र बढ़ा सकता है; 

(हे) किसी र्वाधीन ज़िले का छेत्र घटा सकता है; 
(एफ़) दो या अधिक स्वाधीन ज़िलों को या उनके भागों को 
“मिल्लाकर एक र्वाधीन ज़िला बना सकता है; 

(जी) किसी स्वाधीन ज़िले की सीमाएँ तय कर खकता हैः 

शर्ते कि इस उप-पैरा की धारा (सी), (डी), (३), और (एफ) के 
अधीन रियासतपति कोई हुकुम नहीं देगा जब तक कि वह इस पढ्टी 
के पेरा 44 के उप-पैरा () के अधीन नियोजे हुए कमीशन की 
रिपोर्ट पर विचार न कर चुका हो. 


2---ज़िला मंडलों ओर इलाका मंडलों की बनावट-- 
() हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक ज़िला मंडल होगा जिसमें अधिक 
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से अधिक चौबीस भेम्बर होंगे, जिनमें से कम से कम तीन चौथाई 
बाकिरा वोट के आधार पर चुने जायंगे. 


(2) इस पट्टी के पैरा ] के उप-पैरा (9) के अधीन रवाधीन 
इलाक़ा बने दर छेत्र के लिये एक अल्षग इल्नाक़ा मंडल होगा, 


(8) हर ज़िला मंडक्ष और हर इल्ाक़ा मंडल एकतन संस्था 
होगा जो अलग अलग ““*(ज़िले का नामी) का ज़िला भंडल” 
ओर “* (इलाके का नाम ) का इलाक़ा मंडल” कहलायगा, जो 
लगातार बनता और चलता रहेगा, जिसकी एक ही मोहर द्ोगी, 
आर जो इस नाम से मालिश कर सकेगा ओर उस्र पर नाल्निश की 
जा सकेगी. 

(4) इस्र पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, दर स्वाधीन जिले 
का शासन, जहां तक वह इस पट्टी के अधीन उस ज़िल्ले के अन्दर 
किसी इलाक़ा मंडल के हाथ में नहीं दिया गया है, उस ज़िले के 
ज़िला मंडल के हाथ में रहेगा, ओर हर स्वाधीन इलाके का शासन 
उस इलाक़े के इलाक़ा मंडल के हाथ में रहेगा... 

(8) दर ऐसे रवाधीन ज़िले में, जहाँ इत्नाक्ना मंडल हैं, इलाक़ा 
मंडल के अधिकार के अधीन छेत्रों के बारे में ज़िला मंडल को उन 
शक्तियों के अलावा जो उन छेत्रों के बारे में इस पट्टी में ज़िला मंडल 
को स्रोंपी गई हैं, केवल वह शक्तियां और होंगी जो इलाक़ा मंडत्त 
उसे अपनी तरफ़ से दे दे. 

(6) रियासतपति, ज़िल्ला मंडल्ञों ओर इलाक़ा मंडलों के पहली 
बार बनाए जाने के लिये, जिन स्वाधीन ज़िक्लों या इलाक़ों से इस 
बात का सम्बन्ध होगा उनके मोजूदा क़बाइली मंडलों से या क्बीलों 
का प्रतिनिधान करने वाली दूसरी संस्थाओं से सलाह लेकर, 
नियस बनायगा ओर उन नियमों में नीचे लिखी बातों का बन्धान 
किया जायगा: 

(एप) ज़िला मंडलों और इलाका मंडलों की रचना और उनमें 
स्रीटों का बटवारा; 

(बी) इन मंडलों के चुनावों के मतलब के लिये भूभागी चुनाव 
हलकों की हृद्बन्दी; 
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(सी) ऐसे चुनावों में बोट देने वालों की जोगताएं और 
उनके लिये चुनाव-चिट्टों का तैयार किया जाना; 
' (डी) उन चुनावों में उन संडलों के मेम्बर चुने जाने वालों की 
जोगताए; 
(ई) उन संडलों के सेम्बरों की पद-मियाद; 
(एफ़) उन संडलों के चुनावों या उनके लिये नामज़दगी के 
बारे में या उन से सम्बन्ध रखने बाला कोई 


ओर मामला; 

(जी) ज़िज्ञा ओर इक़ाक़ा मंडलों के दस्तूर और उनके काम 
का संचालन; 

(एच) ज्िज्ञा और इलाक़ा मंडलों के अफ़सरों और अमकों 
का नियोजन. 


(7) पहली बार बन जाने के बाद ज़िला या इलाक़ा मंडल इस 
पैरा के उप-पैरा (6) में जो मामले दर्ज हैं, उनके लिये नियम बना 
सकते हैं; और नीचे लिखे मामलों की क्रायदाबन्दी करने के लिये भी 
नियम बना सकते हैं:-- 

(ए) मातहत मुक्कामी मंडलों या बोडों का बनाना और 

ह उनके दर्तूर ओर उनके काम का संचालन; 

(बी) उस ज़िले या इलाके के, जेसी सूरत हो, शासन से 
सम्बन्ध रखने वाले काम चलाने के बारे में आम 
तोर पर सब मामले: ' 

शर्ते कि ज़ब तक ज़िला या इलाक़ा मंडल इस उप-पैरा के अधीन 
नियम नहीं बनाता, वब तक हर ऐसे मंडल्ञ के चुनावों के बारे में, 
उसके अफ़स रों और अमल्े के बारे में, ओर उसके दस्तूर और काम 
के संचालन के बारे में, इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन रियास्रत- 
पति के बनाए नियम अमल में रहेंगे : 

ओर शर्ते कि उत्तर कछार पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ियों का 
डिपटी कमिश्नर या सब-डिविज्ञनल अफ़सर, जैसी सूरत हो, अपने 


पद-नाते, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ बाले नक्कशे के भाग (ए)की मद 
5 और मद 6 के अलग अलग भूभागों के लिये बने हुए ज्िज्ा मंडल 
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का मसनदी होगा, और ज़िला मंडल के पहली बार बनने के बाद छे 
बरस के अरसे के लिये, उसको, रियासतपति के दबान के अधीन रहते 
हुए, यह शक्ति होगी कि वह ज़िला मंडल के किसी ठहराव या फैसले 
को मंसूख कर दे, या उसमें अदल बदल कर दे, या ज़िला मंडल को 
ऐसी हिंदायतें दे जो वह मुनासिब समझे, और ज़िला मंडल को 
हर इस तरह दी हुईं हिदायत पर असल करना होगा. 

3-ज़िला मंडलों और इलाका मंडलों की कानून बनाने 
की शक्तियां--(7) दर स्वाधीन इलाके के इल्ाक़ा मंडल को 
उस इलाके के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, ओर हर स्वाधीन ज़िल्ले 
के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्द्र के सब छेत्रों के बारे में, 
सिवाय उस ज़िले के अन्द्र के उन छेत्नों के जो इलाक़ा मंडलों के 
अधिकार में हैं, अगर उस ज़िले में कोई इलाक़ा मंडल हों तो, नीचे 
लिखे मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति होगी:-- 

(ए) रखाए हुए जंगल की ज़मीन को छीड़ कर और कोई 
जमीन, खेती बाड़ी के या ढोर चराने के मतलबों के 
लिये, या रिहाइश के या दूसरे ग्रर-खेती बाड़ी 
मतलबों के लिये, या किसी ओर ऐसे मतलब के लिये 
जिस्ससे किसी गाँव या क़रबे के रहने वालों के द्वितों के 
बढ़ने की संभावना हो, किसी के नाम कर देना, उस पर 
क़ब्ज़ा, उसका इस्तेमाल, या उसे अलग कर देना : 

शर्त कि इन कानूनों की कोई बात आख्राम की 

सरकार को, सरकारी मतल्ञबों के लिये, किसी ऐसे 
क़ानून के अनुसार जो उस समय अमल में हो और 
जो ज़मीन को इस तरह हासिल करने का अधिकार देता 
हो, किसी जमीन को, चाहे उस पर किसी का कब्जा हो 
या न हो, जबरन हाखिल करने से नहीं रोक सकेगी; 

(बी) किसी ऐसे जंगल का प्रबन्ध जो रखाया हुआ जंगल 
नहीं है; 

(सी) खेती बाड़ी के मतत्नब के ल्ञिये किसी नहर या जल- 
मार्ग का इस्तेमाल; 
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(डी) भूम के रिवाज या बदलती जुताई के दूसरे रूपों के 
लिये क्रायदाबन्दी; 
' (हे) गाँव या क्रबा कमेटियों या मंडलों का क्रायम करना 
और उनकी शक्तियां; ह 
(एफ) गाँव या क़रबों के शासन के सम्बन्ध में कोई दूसरा 
.._ मामला, जिप्में गाँव या करबों की पुलिस, जन तन- 
दुरुत्ती ओर सफ़ाई शामिल्न है; 
(जी) सरदारों या मुखियों का नियोजन और उनके बाद 
उनका पद्गाइन; 
(एच) जायदाद की विरासत; 
(आई) शादी-ब्याह; 
(जे) समाजी रीति-रिवाज, 

(2) इस पेरा में “रखाए हुए जंगल” के मानी हैं कोई 
ऐसा छेत्र जो आसख्राम जंगज्ञ क्रायदाबन्दी 89? के अधीन या 
किसी दूसरे क़ानून के अधीन, जो, जिस छेत्र का सवाल है उसमें 
उस्र समय अमल में हो, रखाया हुआ जंगल है. 

(8) इस पैरा के अधीन बने सब क़ानून उसी समय रिया- 
खतपति के सामने रखे जायंगे और जब तक रियासतपति उन पर - 
अपनी मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा. 


4- स्वाधीन ज़िलों ओर स्वाधीन इलाकों में न्याय शासभ- 
() हर स्वाधीन इलाके का इलाका मंडल उस इलाके के अन्दर के 
छेत्रों के बारे में, ओर दर स्वाधीन ज़िले का ज़िज्ना मंडज्ञ उस ज़िले 
के अन्दर के छेत्रों के बारे में, सिवाय उस जिले के अन्दर के उन 
छेत्रों के जो इलाका मंडज्ञ के अधिकार में हैं, अगर उस ज़िले में 
कोई इलाक़ा मंडल हों तो, उन फ़रीक्ों के बीच नालिशों और 
मुक़दसों की जांच के किये जो सबके सब उन छेत्रों के अन्दर 
पट्टी-दर्ज क़बीज्ञों के आदमी हैं, पर उन नालिशों और 
मुक़द्मों को छोड़ कर जिम पर इस्र पट्टी के पैरा 5 के उप- 
पैरा (।) के बन्धान लाथू द्वोते हैं, गाँव मंडल या गाँव अदा- 
लते बना सकते हैं, जिनके अलावा रियासत की किसी और अदा- 
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लत में उन नातिशों या मुक़दमों की जांच नहीं हो सकेगी, ओर उन 
गाँव मंडलों की मेम्बरी के लिये या उन गाँव अदालतों की सदारत 
के लिये उचित आदमियों का नियोजन कर सकते हैं, और इश्व पट्टी 
के पेरा 8 के अधीन बने क्रानूनों को अमल में त्ञाने के लिये जरूरी 


अफ़सरों का भी नियोजन कर सकते हें 
(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, दिसी र्वाधीन 


इल्नाक़े के लिये इलाक़ा मंडल या कोई अदालत जो इस्र काम के लिये 
इतलाक़ा मंडल ने बनाई हो, या अगर किसी सर्वाधीव ज़िले के किसी 
छेन्न का कोई इलाक़ा मंडल नहीं हे, तो उत्त ज़िले का जिला मंडल, 
या कोई अदालत जो इस कास के लिये ज़िल्ञा मंडल ने बनाई हो, उन 
सब नालिशों और मुक्कदमों के बारे में अपीज्ञी अदालत की शक्तियों 
स्रे काम लेगी जो ऐसे इलाक़े या छेत्र के अन्दर, जैसी सूरत दो, इश्न 
पेरा के उप-पैरा ([) के अधीन बने गांव मंडल या गांव अदात्नव के 
सामने सुने जा सकते द्वों, पर उन नालिशों और मुक्॒दमों को छोड़ 
कर जिन पर इस पट्टी के पैरा & के उप पैरा (]) के बन्धान लागू 
दोते हैं, और ऐसी नालिशों और मुक्दमों पर दाइकोर्ट या आला 
अदाल्व को छोड़ कर और किसी दूसरी अदालत की अमलदारी 
नहीं होगी. 

(8) उन नालिशों ओर मुक्कदमों पर ज्ञिन पर इस पैरा के 
उप-पैरा (2) के बन्धान लागू होते हैं आसाम की हाईकोर्ट को वह 
अमलदारी हासिल होगी और वह उससे काम लेगी ज्ञो रियास्रत- 
पति समय समय पर हुकुम दे कर बताए, 

(4) कोई इलाक्ता मंडज्ञ या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, 
पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेकर नीचे लिखे.मामलों की 
क्ायदाबन्दी के लिये नियम बना सकता हैः--- 

(५) गाँव मंडलों और गाँव अदालतों की बनावट और 
वह शक्तियां जिनसे इस पैरा के अधीन गाँव मंडल 
ओर गाँव अदालत कास लेंगे; 

(बी) इस पैरा के उप-पैरा (।) के अधीन नालिशों और 
मुक़दर्सों की जाँच करने में गाँव मंडलों या गाँव 
अदालतों को जिस्र दर्तूर पर चलना है वह दस्तूर; 
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(सी) इस पैरा के उप-पेरा (2) के अधीन अपीलों और 
दूसरी कारवाइयों में इज्नाक़ा या जिला मंडल को 
या ऐसे मंडल की बनाई किसी अदालत को जिस 
दरतूर पर चलना है बह द्स्तूर; 

(डी) ऐसे मंडलों और अदालतों के फ्रैसलों और हुकुमों 
पर अमल कराना; 

(ई) इस पैरा के उप-पैरा () और (9) के बन्धानों पर 
अमल कराने के लिये और सब सहायक मासत्ते. 


5-ज़ाब्ता दीवानी 908 और ज़ाब्ता फौजदारी 898 
के अधीन, कुछ नालिशों, मुक्दर्मों ओर जुर्मों की जांच के 
लिये इलाका ओर ज़िला मंडलों को, और कुछ अदालतों 
ओर अफूसरो' को शक्तियां सोंपना--() रियासतपति, ऐसी 
नालिशों या ऐसे मुक़दमों की जांच के लिये, जो किसी ऐसे क्रानून 
से पेदा हों जो किसी स्वाधीन ज़िले या इलाक़े में अमत में हो 
ओर जिखको इस काम के लिये रियासतपति ने बताया हो, 
या ऐसे जुर्मों की जांच के लिये जिनकी सज़ा ताजीरात हिन्द के 
अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन जो उस समय उस जिले 
या इलाक़े पर लागू हो, मौत, आजीवन काला पानी या कम से कम 
पांच साल्न की क्रैद हो, उस ज़िज्ञा मंडल या उस इलाका मंडल को 
जिसका उस्र ज़िले या उस इलाक़े पर अधिकार है, या उन अदालतों 
को जिन्हें ऐसे किसी ज़िला मंडल ने बनाया है, या किसी अफ़तर को 
जिसको इस्र काम के लिये रियासतपति ने नियोजा हो, ज़ाब्ता दीवानी 
908 के या जाब्ता फ़रौजदारी 898 के अधीन, जैसी सूरत हो, ऐसी 
शक्तियाँ सॉप सकता है जिन्हें वह मुनासिब समझे, और उस्रके 
ऐसा करने पर वह मंडल, अदालत या अफ़सर, उन शक्तियों से काम 
लेते हुए, जो इस तरद्द सोंपी जाय॑, उन नालिशों, मुक्तदमों या जु्मों 
की जांच करेगा. 


(2) इस पेरा के उप-पैरा (।) के अघीन किसी ज़िला 
मंड़ल, इलाक़ा मंडल, अदालत या अफ़सर को जो शक्तियां सौंपी 
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जञाय॑ उनमें से किसी को रियासतपति वापिस ले सकता दे या उनमें 
अदल बदल कर सकता है. 
(8) स्लिवाय इसके कि इस पैरा में कोई साफ़ खाफ़ बन्धान 

किया गया हो, जाब्ता दीवानी 908 और जाब्ता फ़ोजदारी 898, 
किसी स्वाधीन ज़िले या किसी रवाधीन इलाक़े में, जिन पर इस 
पैरा के बन्धान लागू होते हैं, किसी नालिश, मुक्त दर्मे या जुर्मे की जांच 
पर लायू नहीं होंगे. 

6-ज़िला मंडल को आइमरी स्कूल वगेरा कायम करने 
की शक्तियां--किसी स्वाधीन जिले का ज़िला मंडक्त ज़िले में प्राइ- 
मरी स्कूल, दवाखाने, मंडियां, कांजी हौज़, उतराई घाट, मछिया- 
रियां, सड़कें और जल सार्ग क्रायम कर सकता है, बना सकता है 
या उनका प्रबन्ध कर सकता है और खास कर यह बता सकता है 
कि ज़िले के प्राइमरी स्कूलों में किस भाशा मे और किस ढंग से 
प्राइमरी ताल्ीम दी जायगी. 


7-ज़िला और इलाका कोश--() दर स्वाधीन ज़िले के 
लिये एक ज्िज्ञा कोश ओर हर र्वाधीन इलाक़ के लिये एक इलाक़ा 
कोश बनाया जायगा, जिसमें वह सब रक्तमें जमा की जायंगी, जो 
इस विधान के बन्धानों के अनुसार, उस जिले था जेसी सूरत हो 
उस इलाक़े के शासन के दौरान में उस जिले के लिये जिला मंडल 
को और उस इलाक़े के त्िये उस इलाक़ा मंडल को मिल, 

(2) रियासतपति की रजामंदी से, ज़िला मंडल ओर इल्ताक़ा 
मंडल जिला कोश या, जैसी सूरत दो, इलाक़ा कोश के प्रबन्ध के लिये 
नियम बना सकते हैं, और जो नियम इस तरह बनाए जाय॑ बह उस 
कोश में रक़में जमा कराने, उसमें से रक़में निकालने, उस सें रक्तमों 
की रखवाली करने, ओर इन मामलों से सम्बन्ध रखने वाले 
या इनके सहायक किसी ओर मामले, में जो दस्तूर बरता जञायगा 
उसे तय कर सकते हैं 

8--जमीन की मालगुज़ारी तय करने ओर जमा करने 


ओर टेक्प लगाने की शक्तियां-()हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा 
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मंडल को उस इलाके के अन्दर की सब ज़मीनों के बारे में, और 
हर स्वाधीन जिले के जिला मंडज्ञ को उस जिले के अन्दर, ऐसी 
जुमीनों को छोड़ कर जो उन छेत्रों के अन्दर हैं जो इलाका मंडलों 
के अधिकार में हैं, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाकी सब 
जमीनों के बारे में, शक्ति होगी कि वह उन सिद्धान्तों के अनुसार, उन 
जमीनों की मालगुजारी तय करें और जमा करें ज्ञिन सिद्धान्तों पर 
उस समय आखसाम सरकार आस्राम की रियासत में आम तौर पर 
मात्रगुजारी के मतलबों के त्िये ज्मीनों को आंकने में चल्नती है. 

(2) दर रवाधीन इलाके के इलाक़ा मंडल को उस इल्ाक़े के 
अन्द्र के छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के जिला मंडल 
को उस जिले के अन्दर, उन छेत्रों को छोड़ कर जो इत्ाक़ा मंडल्ों 
के अधिकार में हों, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाकी 
सब छेत्रों के बारे में, ज़्मीनों ओर इमारतों पर टेक्स लगाने और 
जमा करने, ओर उन छेत्रों में बसने वाले लोगों पर टोल टैक्‍स 
लगाने की शक्ति होगी. 

(3) दर स्वाधीन ज़िले के ज़िज्ना मंडल को उस जिले के अन्द्र 
नीचे लिखे सब टेक्‍्स या उन में से कोई टैक्‍स लगाने और जमा 
करने की शक्ति होगी, यानी-- 

(ए) पेशों, ब्योपारों, रोजुगारों और कामगारियों पर टैक्स; 

(बी) जानवरों, गाड़ियों और नाबों एर टेक्स; 

(सी) किसी संडी में बिकरी के लिये मात्न आने पर टैक्स, 
ओर सवारस्थिं और मात पर घाट उतराई टोल; और 

(डी) स्कूलों, दवाखानों या सड़कों को बनाए रखने क्रे लिये 
टैक्स, 

(4) कोई इलाका मंडल या जिक्ा मंडल, जैसी सूरत द्वो, इस 
पैरा के उप-पैरा (2) और (8) में जो टैक्स बताए गए हैं उनके 
लगाने ओर जमा करने का बंधान करने के लिये क़ायदे बना 
सकता दे. 


9--खनिजों की खोज करने या उमको निकालने के 
लिये लाइसेंस या पद्टे--() किसी स्वाधीन जिले के किसी 
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छेत्र में खनिज्ों की खोज करने या उनको निकालने के लिये आसाम 
सरकार जो लाइसेंस या पटटे दे उनसे हर स्राल जो रायलटियां 
मिलें उनका वह हिस्सा जिस पर उस जिले का जिला मंडल और 


आसाम सरकार दोनों राज़ी हो जाय॑ जिला मंडल को दे दिया . 


जायगा. 


(2) किसी जिला मंडल को ऐसी रायलटियों का जो हिस्सा दिया 
जाना है उसके बारे में अगर कोई मगड़ा उठे तो वह कंगड़ा तय करने 
के लिये रियासतपति के पास भेज दिया जायगा, और रियास्रतपति 
अपनी सममक से जो रक्तम तय कर दे वह वह रक्तम समझी जञायगी 
जो इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन जिला मंडल को दी जानी दै, 
ओर रियासतपति का फ्रेसला आखरी होगा. 


0-.. गैर-क्बाइली लोगों के रुपया उधार देने ओर ब्यो- 


पार करने पर दबान रखने के लिये क्रायदाषन्दी करने की 
ज़िला मंडल को शक्ति---(/) दर स्वाधीन जिले का जिला मंडल 
उस जिले में बसने वाले पट्टी-दर्ज क्बीज्ञों को छोड़ कर उस जिले के 
अन्द्र दूसरे लोगों के रुपया उधार देने या ब्योपार करने पर 
दूबान रखने और इन कामों की क्रायदाबन्दी करने के लिये क्रायदे 
बना सकता है. 

(9) ऐसे क्लायदों में, खास कर, ओर ऊपर लिखी शक्ति की 
आमियत को कम किये बिना-- 

(ए) यह बताया जा सकता है कि रुपया उधार देने का कार- 
बार उस आदमी के सिवा जिसके पास इस काम के लिये 
जारी हुआ लाइसेंस है, ओर कोई आदमी नहीं करेगा; 

(बी) यह बताया जा सकता है कि साहुकार सूद की -अधिक 
से अधिक कया द्र लगा सकता है या वसूल कर 
खकता है; 

(सी) साहकारों के हिसाब रखने का, ओर ऐसे अफ़सरों से 
जिन्हें इस काम के लिये जिला मंडल नियोजे उस 
हिसाब की जांच कराने का, बंधान किया जा सकता है; 


मु 
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(डी) यह बताया जा सकता है कि कोई आदमी, जो उस जिले 
में बसने वाले पट्टी दर्ज क्रबीलों का मेम्बर नहीं है, किसी 
तिजारती साज्ञ का थोक या फुटकर कारबार नहीं 
करेगा, सिवाय ऐसे ल्ाइस्रेंस के अधीन जिसे इस काम 
के लिये जिला मंडल ने जारी किया हो: 

शर्तें कि इस्र पैरा के अधीन कोई क्ायदे नहीं बनाए जा सकेंगे 
जब तक कि बह उस ज़िला मंडल के कुल मेम्बरों के कम से कम 
तीन चौथाई की बड़ीयत से पास न हों : 


और शर्तें कि ऐसे किन्हों क्रायदों के अधीन किसी ऐसे साहुकार 
या ब्योपारी को जो उस ज़िले में उन क्रायदों के बनने के पहले से 
कारबार कर रहा है, लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा. 

(8) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय रियासतपति 
के सामने रखे ज्ञायंगे ओछ जब तक वह मंजूरी न ढे, उन का कोई 
अखर नहीं होगा. 


--इस पद्टी के अधीन बने कानूनों, नियमों और 


कायदों का निकालन[---बह सब क़ानून, नियम और क्रायदे जो 
इस्र पट्टी के अधीन कोई जिला मंडल या इलाक़ा मंडल बनाए उसी 
समय रियासत के दफ़तरी गज़ूट में निकाले जायंगे, ओर इस 
तरह निकलने पर वह क़ानून का असर रखेंगे. 


2--स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों पर राज- 


पंचायत के और उस रियासत की क्रानून सभा के एफ्टों का 
लागू होना--(7) इस विधान में किसी बात के रहते भी-- 

(ए) इस पट्टी के पैरा 8 में ज्ञिन मामलों को ऐसे मामले 
बताया गया है जिनके बारे में कोई ज़िला मंडल या 
इलाक़ा मंडल क़ानून बना खकता है, उनके बारे सें उस 
रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट और उस 
रियासत की क़ानून सभा का कोई ऐसा एक्ट जो किसी 
बिना-खिंचे अलकोहोली तरत़् की खपत की मनाद्दी 
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करता है या उस पर रुकावर्टे लगाता है, किसी रवाधीन 
ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा 
जब तक कि, दोनों सूरतों में, उस्र ज़िले का या 
उस इलाके पर अमकदारी रखने वाला जिला मंडल 
आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश न दे दे, ओर किसी 
एक्ट के बारे में इस तरह का निर्देश देने में ज़िला- 
संडल यह भी निर्देश दे सकता दे कि उञ्र जिलेया 
इत्त।. पर या उस्रके किसी भाग पर उस एक्ट का असर 
उन अपवादों और अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें 
वह ज़िला मंडल ठीक समझे; 


(बी) रियासतपति आस नोटिस निकाल कर यह निर्देश दे 


सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की 
क़ानून सभा का कोई एक्ट, जिस पर इस उप-पैरा की 
धारा (ए) के बंधान लागू नहीं होते, किसी स्वाधीन 
ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा, या किसी 
ऐसे जिले या इलाके या उसके किसी भाग पर ऐसे 
अपवादों या अदल बदल के साथ त्ञागू होगा जो 
रियासतपति उस्र नोटिस में बतादे. 


(9) इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन कोई निर्देश इस तरह 
भी दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगत। असर हो. 


3--स्वाधीन जिलों की आमदनी और खबर के 


तखमीनों का सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जाना[-- 
हर स्वाधीन ज़िले के सम्बन्ध की उस आमदनी के तखमीने को जो 
आखसास की रियासत के मूठकोश में जमा होनी है, और उस जिले 
के सम्बन्ध के उस खर्चे के तखमीने को जो उस मूठकोश में से किया 
जाना है, पहले बहस्र के लिये ज़िज्ञा मंडल के सामने रखा जायगा, 
ओर उस बहस के बाद उन तखसीनों को रियासत के उस सालाना 
माह्षी ब्योरे में अलग दिखाया जायगा जो दफ़ा 202 के अधीन 
रियासत की क्रानून सभा के सामने रखा जाना है, 
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4---स्वाधीन जिलों ओर स्वाधीन इलाक़ों के शासन 
की बाबत पूछताछ करने ओर उस पर रिपोर्ट देने के लिये 
कर्मीशन का नियोजन--( ६) रियासतपति किसी समय भी 
रियासत के स्वाधीन ज़िलों ओर स्वाधीन इलाक़ों के शासन के संबंध 
में किसी ऐसे मामले की जो वह बता दे, जिसमें इस्र पट्टी के पैरा । 
के उप-पेरा (3) की धारा (सी), (डी), (ई) और (एफ़) में बताए 
मामले शामिल हैं, जांच करने ओर उस पर रिपोर्ट देने के ज्िये एक 
कमीशन का नियोजन कर ख्रकता है, या रियासत के रवाधीन ज़िलों 
ओर स्वाधीन इलाक़ों के आम शासन की और खास तौर पर नीचे 
लिखी बातों की समय समय पर पूछताछ करने और उत्त पर 
रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है :--- 


(ए) ऐसे ज़िल्लों ओर इल्ाक़ों में तालीम और दवादारू की 
सुविधाओं ओर आवाजाई का इ'तज़ाम; 


(बी) ऐसे जिलों और इलाक़ों के बारे में किसी नए या खास 
क़ानून के बनाने की जुरूरत; ओर 


(सी) जो क़ानून, नियम और क्लायदे जिला और इल्ाक़ा 
मंडल बनाएं, उनको अमल में लाना; 
ओर रियासतपति उस दस्तूर को तय कर सकता है जिस पर बह 
कमीशन चलेगा, 


(2) ऐसे हर कमीशन की रिपोर्ट को, उसके बारे में रियासतपति 
की सिफारिशों के साथ और एक ऐसे याद्पत्र के साथ जिसमें यह 
समभाया गया हो कि आंखाम सरकार उस्र पर क्या कारबाई करने 
की तजबीजु करती है, उस महकमे का वज्जीर रियासत की क़ानून 
सभा के सामने रखेगा. 


(8) रियासतपति, रियासत की सरकार का काम अपने वज़ीरों 
में बांटते समय, अपने किसी वज्जीर को, खास तौर पर रियासत के 
स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाक़ों की भज्ञाई का काम सोंप 
सकता दे. 
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5--ज़िला और इलाका मंडलों के कामों ओर ठदरावों 


को मंस्र्ख करना या मुअत्तल करना--(7) अगर किसी खसय 
रियास्रतपति को इस बात का इतसीनान हो जाय कि किसी जिला 
मंडल या इतत।क़ा संडल के किसी काम या ठहराव से भारत की रक्षा 
को कोई खतरा पैदा हो सकता है तो बह ऐसे काम या ठहराव को 
मंसूख़ कर सकता है या मुअत्तत्न कर सकता है, और ऐसे क़द्म उठा 
सकता है (जिसमें उम्र मंडत्ञ का प्रुअत्तज् किया जाना और मंडल 
को जो शक्तियां हासिल थीं या जिन से वह मंडल काम ले सकता 
था उन सबको या उनमें से किसी को अपने हाथ में ले लेना भी 
शामिक्ञ है) जिन्हें बह उस काम को न होने देने या उसके ज्ञारी न 
रहने देने, या उस ठहराव पर अमल न होने देने के लिये जरूरी 
खम मे. 

(9) इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन रियासतपति जो 
हुकुम देगा वह हुकुम ओर उसके दिये जाने के कारन जितनी जल्दी 
हो सकेगा रियासत की क़ानून सभा के सामने रखे जायंगे, और 
जब तक उसे उस्र रियासत की क़ानून सभा मंसूख न कर दे तब 
तक वह हुकुम जिस तारीख को दिया ग्रया था उससे बारह महीने 
के अरसे तक अमल सें रहेगा : 

शर्ते कि अगर ओर जितनी बार रियास्तत की क्रानून सभा ऐसे 
किसी हुकुम को अमत्न में रखने के लिये अपनी रज़ामन्दी का 
ठहराव पास कर दे, उतनी बार वद्द हुकुम, उस तारीख से 
लेकर जिस पर वह इस पेरा के अधीन ठहराव पास न होने की 
सूरत में अमत्न में न रहता, बारह महीने के एक और अरसे तक 
अमल में रहेगा, जब तक कि रियासतपति उसे रह न कर दे. 


6--किसी ज़िला! या इलाका मंडल का भंग किया 


जाना--रियासतपति, इस पट्टी के पेरा 4 के अधीन नियोजे हुए 
किसी कमीशन की खिफ़ारिश पर, आम नोटिस निकाल कर, किसी 
जिला या इलाक़ा मंडल के भंग किये जाने का हुकुम दे सकता है, 


ओर» 
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(ए) यह निर्देश दे सकता है कि मंडल के फिर बनाए 
जाने के लिये फ्रोरन नया आम चुनाव किया जायगा, या 
« (बी) रियासत की क्रानून सभा की पहले से रज़ामन्दी लेकर, 
अधिक से अधिक बारह महीने के अरसे के लिये 
उस मंडल के अधिकार के अधीन वाले छेन्न का शासन 
अपने हाथ में ले सकता है, या उस छेत्र का शासन उस 
पैरा के अधीन नियोजे हुए कमीशन के हाथों में, 
या किसी दूसरी संस्था के हाथों में जिसे बह ठीक 
समझे दे ख्रकता है: 
शर्ते कि जब इस पेरा की धारा (५) के अधीन कोई हुकुम दिया 
जा चुका हो तो रियासतपति नया आम चुनाव होने पर मंडल के 
फिर से बनने तक, जिस छेत्र का सवाल है उसके शासन 'के संबंध 
में वह कारवाई कर सकता है जिसकी चरचा इस पैरा की धारा 
(बी) में की गई है: 
ओर शर्तें कि, जिला मंडल या इलाक़ा मंडल को, जैसी सूरत हो, 
रियासत की क़ानून सभा के सामने अपने विचार रखने का सौक़ा 
दिये बिना, इस पेरा की धारा (बी) के अधीन कोई कारवाई नहीं 
की जायगी. 
]7--स्वाधीन जिलों में चुनाव हलक बनाने के लिये 


उन ज़िलों में से छेत्रों का अलग करना---भासाम के आम 
खदन के चुनावों के मतल़बों के लिये रियासतपति हुकुम देकर जाहिर 
कर सकता है कि किस्री रवाधीन जिले के अन्दर का कोई छेत्र आम 
सदन में उस ज़िले के लिये अलग रखी किसी सीठ या सीटों को 
भरने के लिये बने किसी चुनाव दत्के का भाग नहीं होगा, बल्कि 
किसी ऐसे चुनाव हलके का भाग होगा जो. उस्र हुकुम में बता दिया 
जाय और जो उस खदन में किसी ऐश्वी सीट या सीटों को भरने 
के लिये हो, जो इस तरह अज्ञग नहीं रखी गई हैं. 
)8--पैश २० के साथ के नक्शे के भाग (बी) में 
दर्ज छेत्रों पर इस पदटी के बंधानों का लागू होना-- 
(]) रियासतपति-- 
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(ए) राजपति की पहले से रजामन्दी लेकर और आम 
नोटिस निकालकर इस पट्टी के ऊपर-लिखे सब बंधालन्नों 
या उन में से किसी को, इस पट्टी के पेरा 20 के साथ 
के नक़शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेतन्र पर 
या ऐसे छेत्र के किसी भाग पर लागू कर सकता है, 
ओर ऐसा होने पर उस छेत्र का या उस्र भाग का 
शासन उन बंधानों के अनुसार किया जायगा, और 

(बी) इसी तरह की रजासन्दी लेकर और आम नोटिस 
निकालकर, ऊपर बताए नक़शे के भाग (बी) में दर्ज 
किसी क़बाइली छेत्र को या उंस छेत्र के किसी भाग को 
उस नक़शे में से अल्नग कर सकता है. 

(2) जब तक ऊपर बताए नक्शे के भाग (बी) में दिये हुए किसी 
कबाइली छेन्र के बारे में या उस छेत्र के किश्ती भाग के बारे में इस 
पैरा के उप-परा (!) के अधीन कोई नोटिस न निकाला जाय तबतक 
उस छेत्र का या उसके उस भाग का शासन, जैसी सूरत हो, राजपति 
आसाम के रियासत्तपति की मारफ़त उसे अपना एजेन्ट मान कर 
चतलायगा, ओर भाग नौ के बंधान उस छेश्र या उसके उस्र भाग पर 
उसी तरह लागू होंगे मानो वह छेन्र या उसका बह भाग पहली पढ़ी 
के भाग (डी) में दर्ज कोई भूभाग है. 

(8) इस पेरा के उप-पैरा (2) के अधीन राजपति के एजेन्ट की 
हेसियत से अपने काम निभारने में रियाक्षतपति अपनी सममः से 
काम करेगा. | 

9--बिच-वक्‍ती बंधान--() इस विधान के आरंभ होने 

के बाद जितनी जरदी हो सकेगा, रियासतपति इस्र पट्टी के अधीन 
रियासत के हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक एक ज़िला संडल बनाने 
के लिये कदम उठायगा, ओर जब तक किसी स्वाधीन जिले के लिये 
इस्र तरह ज़िला मंडल न बन जाय तब तक उस जिले का शासन 
रियास्रतपति के हाथों में रहेगा, और उस जिले के अन्दर के छेत्नों 
के शासन पर, इस पट्टी में ऊपर-लिखे बंधानों की जगह नीचे लिखे 
बंधान लागू दोंगे, यानी :- 


छ्टी पट्टी [ 987 


(ए) राजपंचायत का या उस रियास्रत की क्रानून खभा का 
कोई एक्ट ऐसे किसी छेत्र पर तब तक ल्ञायू नहीं होगा 
जब तक कि रियासतपति आम नोटिस निकाल कर 
इसका निर्देश न दे दे; और किसी एक्ट के बारे में ऐसा 
निर्देश देते समय रियासतपति यह निर्देश दे खकता 
है कि उस छेत्र पर या उसके किसी बताए हुए भाग 
पर लागू होने में उस एक्ट का असर उन अपबादों या 
अदल बदल के अधीन होगा जो रियासतपति 

ह ठीक सम मे; 

» (जी) रियासदर्पात ऐसे किसी छेत्र की शान्ति और अच्छी 
हुकूभ्नत के लिये क्रायदे बना सकता है और जो क़रायदे 
इस तरह बनाए जाय॑ वद्द राजपंचायत के या रियासत 
की क़ानून सभा के ऐस्रे किसी एक्ट को या ऐसे किसी 
मोजूदा क़ानून को जो उस समय उस छेत्र पर लागू 
होता दो, रद कर सकते हैं या उसमें सुधार कर 
सकते हैं. 

(2) इस पैरा के उप-पैरा () की घारा (ए) के अधीन रियाखखरत- 
पति जो निर्देश दे वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ- 
' क्गता अखर हो. 

(8) इस पैरा के उप-पैरा () की घारा (बी) के अधीन बने हुए 
सब क़ायदे उस्री समय राजपति के सामने रखे ज्ञायंगे, और जब तक 
राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा. 


20-क्रबाइली देम्न--() जो छेत्र नीचे दिये हुए नक़शे के 
भाग (ए) और (वी) में दर्ज हैं वह आसाम की रियास्रव के अन्द्र 
क़बाइली छेत्र होंगे. 

(9) युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिले में बह भूमाग शामिल 
होंगे जो इस विधान के आरंभ से पहले खासत्री रियासतें ओर खासी 
आर जैन्तिया पहाड़ी जिला कहलाते थे; इनमें वह छेत्र शामिल नहीं 
होंगे जो उस समय शिलांग की छावनी और नगरायत में शामिल हों, 
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पर शिक्ञांग की नगरायत के अन्द्र के छेशन्र का उतना भाग शामित्न 
होगा जो सिल्लिएस की खासी रियासत का भाग था : 


शर्ते कि इस पट्टी के पैरा 8 के उप-पैरा () की धारा ($) और 
(एफ), पैरा 4, पेरा 5, पैरा 6, पेरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा 
(8) की धारा (ए), (बी) ओर (डी), और उप-पैरा (4), और पैरा 
0 के उप-पैरा (2) की धारा (डो) के सतलबों के लिये शिक्षांग की 
नगरायत के अन्दर के छेन्न का कोई भाग युक्त खासी जैन्तिया 
पहाड़ी जिले में नहीं समझा जायगा. 


(3) नीचे दिये नक्शे में किसी जिले (युक्त खासी-जैन्तिया 
पहाड़ी जिले को छोड़ कर ) या शासनी छेत्र की चरचा से उस जिले 
या छेन्र की चरचा समभी जायगी जैसा वह इस विधान के आरंभ 
के समय था : 

शर्ते कि नीचे दिये नक्शे के भाग (बी) में दर्ज कबाइली छेत्रों में 
मैदानों के कोई ऐसे छेत्र शामिल नहीं होंगे ज्ञिनकी बाबत, पहले से 
राजपति की रजामंदी लेकर, आसाम का रियास्रतपति इस तरह का 
नोटिस निकाल दे. 

नक्शा 
भाग (९) 

. युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिला, 

2. गारो पहाड़ी जिला. 

3. लुसाई पहाड़ी जिला. 

4, नागा पहाड़ी जिला. 

5, उत्तर कछार पहाड़ियां, 

6, मिक्विर पहाड़ियां, 

भाग (बी) 

. उत्तर पूरब सरहदी खित्ता जिसमें बालीपारा सरददी 
ख़ित्ता, तिराप सरहदी ख़ित्ता, अबोर पहाड़ी जिज्ा और मिसिमी 
पहाड़ी ज़िला शामिल हैं. 

2. नागा क़बाइली छेल्र. 


सातवीं पट्टी 
[ दफ़ा 246 ] 
तालिका एक--यूनियषन तालिका 
]. भारत का और भारत के हर भाग का बचाव, जिसमें बचाव 
की तैयारी और बह सब काम शामिल हैं ज्ञिनसे जंग के ख़मय जंग 
चलाने में और जंग खतम होने के बाद असरदार ढंग से लाभ 
तोड़ने में मदद मिलते, 
2, समस्दरी, जमीनी और हवाई फ्रौजें; यूनियन की कोई और 
हथियार-बन्द फ़ौजें, 
3. छावनी छेत्रों की हृद्बन्दी, उन छेत्रों में मुक़्ामी रवराज, उन 
छेत्रों में छावनी अधिकारियों की बनावट और शक्तियां, ओर उन 
छेन्रों में मकानी गु'जाइश की क्रायदावन्दी ( जिसमें किरायों पर 


दबान शामिल है ). 
4, समन्द्री, जमीनी और हवाई फ्ोज्ञों की इमारतें. 


5. हथियार, आग-हथियार, गोला-बारूद ओर विस्फोटक. 

6. ऐटम शक्ति और उसे पेदा करने के लिये ज़रूरी खनिज 
साधन. 

7, बह उद्योग जिन्हें राज़पंचायत फ़ानून बना कर बचाव के 
मतलब के लिये या जंग चलाने के लिये ज़रूरी ठहरा दे. 

8. ज्ञानकारी और जांच का मरकज़ी सहकमा. 

, 9. बचाव, विदेशी मामलों, या भारत की सुरक्षा खे संबंध 
रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी, इस तरह नज़रबन्द 
किये हुए क्ोग. 

0. विदेशी मामले; वह खब मामले जिनस्रे यूनियन का किस्री 
विदेशी सुल्क से संबंध होता है, 

]. राजदूती, बनिजदृती ओर व्योपारी प्रतिनिधान, 

9, संयुक्त क़रोमी संगठन (यू एन ओ ) 

8, अन्तर-क्रोसी कानफ़रेन्सों, सभाभों और दूसरी खंर्थाओं 
में भाग लेना और वर्दों जो फ़रेसले किये जांय उन पर काम कराना. 


सातबाँ पट्टो [ 96॥ 

4, विदेशी मुल्‍्कों के साथ संधिनामे और समझौते करना 
ओर विदेशी मुल्कों के साथ जो संधिनामे, समझौते और माने हुए 
रिवाज दों उन पर काम कराना. 

5, जंग ओर सुलह. 

6. विदेशी असलदारी. 

7. नागरता, देखीकरन और विदेशी लोग. 

8, परखोंपनी. 

9. भारत में दाखिल होना, ओर भारत से बाहर जा बसना 
ओर भारत से निकाला जाना; पासपोर्ट और बीसा, 

20. भारत से बाहर जगहों की तीथे यात्रा, 

2, खमन्दरी डकैतियां और ज्ुमें जो बीच खमन्द्र पर या इवा 
में किये जाय॑; क्ौमों के क्रानून के खिलाफ़ जुर्म जो ज़मीन पर या बीच 
खमन्दर पर या हवा में किये जांय. 

29, रेलमा'र्गे. 

28, थल मार्ग जिन्हें राजपं चायत के बनाए किस्री क्वानून में या 
ऐसे किसी क़ानून के अधीन क़ोमी थल मार्ग ठट्दरा दिया गया है. 

24, देश के अन्द्र के उन जल मार्गों पर, जिन्हें राजपंचायत ने 
क़ानून बना कर क़ौसी जल मार्ग ठद्रा दिया हो, मशीनों से चलने 
वाले जहाज्ों के ज़रिये जद्ाजवानी और जहाज़रानी; ऐसे जल- 
मार्गों पर सागे नियम. 

28. समन्दरी जहाज़बानी और जहाज़रानी, जिसमें ज्वार-जल 
पर की जहाजबानी और जहाज रानी शामित्र हैं; तिज्ञारती बेड़े के 
लिये तालीम ओर ट्रनिंग का प्रबन्ध, ओर इस तरह की ताली म और 
दे निंग का रियासतें ओर दुसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी 
क्रायदा बन्दी, 

26. दीप-घर, जिसमें दीप जहाज्ञ, मार्गे-खंकेत, और जहाज़ों 
ओर हवा जहाज़ों की सल्लाध्षती के लिये दूसरे प्रबन्ध शामिल हैं. 

97, वह बन्दरगाह जो राजपंचायत के बनाए किसी क्रानून में 
या किसी सोजूदा क़ानून में या उनके अधीन “बड़े बन्द्रगाह” ठहरा 
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दिये गए हैं, जिनमें उनकी हृद्बन्दी, और उन बन्दरगादों के अधि- 
कारियों का बनाना और उनकी शक्तियां शामिल हैं. 

28, बन्द्रगाह चालीसिया, जिसमें उस संबंध के अरपताल 
शामिल हैं; मल्लाही ओर समन्द्री अस्पताल. 

29. हवा मार्ग; हवा जहाज़ और हवा-जहाजरानी; दवाई 
अड्डों का प्रबन्ध; हवा ब्योपार और हवाई अड्डों की क्रायदाबन्दी 
आर संगठन; हवा विद्या की ताल्ीम और ट्रनिंग का प्रबन्ध, और 
इस तरह की ताज्ीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां 
जो प्रबन्ध करें उसकी क्रायदाबन्दी. 

30. सवारियों और माल का रेल मार्ग, समन्दर या हवा के 
रास्ते, या मशीनों से चलने वाले जहाज़ों में क्रोमी जक्ष मार्गों से 
लाना, ले जाना. 

3. डाक और तार; टेलीफ़ोन, बेतार, घुनपसार और आवबा- 
जाई के ऐसे द्वी दूसरे रूप. 

82, यूनियन की जायदाद ओर उससे माज्गुज़ारी, पर जो 
जायदाद पहली पट्टी के भाग (०) या भाग (बी) में दजे किसी रिया- 
सत में है उस के बारे में उस रियासत के क़ानूनों के अधीन रहते 
हुए, सिवाय जद्दों तक कि राजपंचायत क्रानून बना कर कुछ और 
बंधान कर दे. 

88, यूनियन के मतलबों कै ज्षिये जायदाद का हासिल करना 
या मंगेनी ले लेना. 

84, देसी रियाघ्नतों के शासकों की मिलकिय तो के लिये कोरट- 
कचह रियां, 

885, यूनियन का सरकारी क़्रज़ा. 

36, सिक्का चलन, सिक्का-गदन ओर क़ानूनी सिक्का; विदेशी 
सिक्का-बदल्लाव. 

387. विदेशी उधारियां, 

88. भारत का रिज़वे बंक, 

89. डाकघर बचंत बंक. 


40, भारत सरकार की या रियासत की सरकार की चलाई 
ल्ञाटरियां. 
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4, विदेशी मुल्कों से ब्योपार और तिज्ञारत; बिदेखनी महसूल 
की सीसा के पार आयासी और निकासी; बिंदेसनी महसूल की 
सीमाओं की परिभाशा. 

42, अन्तर-रियास्रती ब्योपार ओर तिज्ञारत. 


48, ब्योपारी एकवनियों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी 
ओर उतन्का समेटना, इसमें बंकदारी, बीमा ओर मात्ती एकतनियां 
शामिल हैं पर सहकारी समितियां शामिल नहीं हैं. 


44, ऐस्ली एकतनियों को एकतन करना, उनकी क़ायदाबन्दी 
आर उनका खमेटना, चाहें वह ब्योपारी हों या न हों, जिनके उददश 
एक रियासत तक महदूद नहीं हैं, पर इनमें विद्यापीें शामित्र 
नहीं हैं. 

48, बंकदारी. 

46, बदल्लाव-हुडियाँ, चेक, आरमिसरी नोट और इस्री तरह के 
दूसरे पट . 

47. बीमा. 

48. शेयर बाजार ओर पेश बाज़ार, 

49. पेटेंट, इजादें और डिज़ाइन; कापी राइट; ब्योपार-छाप 
झौर सौदागरी-माल-छाप. 

50, तोल और माप के मान क़रायम करना. 

8. भारत से बाहर भेजे जाने वाले और एक रियासत से 
दूसरी रियास्रत में जाने वाले माल के गुन-मान क्रायम करना. 


82. वह द्योग जिन का यूनियन के द्बान में रहना राजपंचायत 
ने क्रानून बना कर जनता के द्वित में समयोचित ठद्रा दिया हे. 

58, तेल्-छेन्नों ओर खनिज तेल के स्रोतों की क्रायदाबन्दी और 
उनका विकास; पेट्रोल्नियम ओर पेट्रोलियम से बनी चीजें; दूसरे 
वह तरल और वह चीज़ों जिन्हें राजपंचायत ने क़ानून बनाकर 
भयानक आग-पकड़ ठद्दरा दिया है. 

54, उस ह॒द्‌ तक खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिज्ञों का 
विकास जिस हृद्‌ तक कि इस तरद्द की क्रायदाबन्दी और विकास को 
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यूनियन के दबान में रखना राजपंचायत ने क़ानून बना कर जनता 
के हित में समयोचित ठद्रा दिया हे. 

88. खदानों और तेल-छेत्रों में मजदूरी की क्रायदाबन्दी और 
सलामती . 

56. उञस्र हद तक अन्तर-रियासती नदियों और नदी-घाटियों 
की क़ायदाबन्दी और विकास जिस दृद तक कि इस तरह की 
क़ायदाबन्दी और विकास को यूनियन के दबान में रखना राज- 
पंचायत ने क़ानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा 
दिया है. 

57. भूभागी खमनन्‍्द्र से परे मछल्ली पकड़ना और सछियारी. 

58, यूनियन की एजेंसियों का नमक बनाना, मोहय्या करना 
ओर बांटना; दूसरी एजेंसियाँ जो नमक बनाएं, मोहयया करें और 
बांढें उश्चकी क्रायदाबन्दी ओर उस पर द्बान. 

89. अफ्रीम की खेती, उसका. बनाना और देश-बाहरः निकासी 
के लिये उसकी बिकरी. 

60. सिनेमा फ़िल्मों को दिखाने की मंजूरी. 

6., यूनियन के कामगारों संबंधी उद्योगी झगड़े. 

62. बह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय नेशनत्ञ 
लाइब्र री, इन्डियन स्यूज़ियम, इम्पीरियल वार म्यूजियम, विक्टोरिया 
मेमोरियज्ञ ओर इन्डियन बार मेमोरियल कद्दलाती थीं और ऐसी 
कोई ओर संस्था जिसमें कुल या कुछ रुपया हिन्द खरकार का 
क़्गा हो और जिसे राजपंचायत क़ानून बना कर क्रौसी महत्व की 
संस्था ठहरा दे. 


08, वह संस्थाएं जो इस विधान के आरंभ के समय बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुसलिस यूनिवर्सिटी और दिल्ली 
यूनिवसिटी कहलाती थीं और कोई और संस्था जिसे राजपंचायत 
क़ानून बनाकर क्रोमी महत्व की संश्था ठहरा दे. 

04, साइस्री या तकनीकी ताह़ीम के लिये बह संस्थाएं जिन में 
कुल या कुअ्' रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और बिन्‍्हें राज- 
पंचायत क्रानून बना कर क्ोमी महत्व की संस्था ठद्दरा दे. 
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68. नीचे लिखे मामलों के लिये यूनियन की एजेंसियां और 
संस्थाएं:--- 

* (ए) पेशाई, रोज़गारी या तकनीकी ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस 

अफसरों की ट्रेनिंग शामिल है; या 

(बी) खास पढ़ाइयों या खोज को बढ़ाना; या 

(स्त्री) जुर्म की जांच या पता लगाने में साइ'सी या तकनीकों 
मदद. 

66, ऊँची ताल्लीम या खोज की संस्थाओं और साइसी और 
तकनीकी संस्थाओं में स्वर तय करना ओर उनमें तालमेल. 

67. प्राचीन और इतिहास्री यादगारें और लेखे और पुरातत्त्वी 
स्थान ओर खंडहर जिन्हें राजपंचायत क़ानून बनाकर क़ौसी महत्व 
का ठहरा दे. 

08. भारत की खरबे, भारत की भू-विद्या, बनस्पति-विद्या, 
जन्तु-विद्या ओर नर-विद्या संबंधी अज़्ग अलग सरवे; खगोत्न- 
विद्या संबंधी संस्थाएं. 

69. गिनावा. 

70. यूनियन सरकारी नौकरियां; कुक्ष-भारत नौकरियां; यूनि- 
यन सरकारी नोकरी कमीशन, 

77. यूनियन पेनशनें, यानी वह पेनशरनें जो भारत ख्रकार 
को देनी हैं या भारत के भूठकोश में से दी ज्ञानी हैं. 

72, राजपंचायत के, रियास्ततों की क्रानून सभाओं के और 
राजपति और उप-राजपति के पढ़ों के चुनाव; चुनाव कमीशन. 

73, राजपंचायत के मेम्बरों की, रियास्तत सदन के मसनदी 
ओर उप-मसनदी की और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख 
की तनखाहें और भक्त 


74. राजपंचायत के हर सदन की ओर हर सदन के भेम्बरों 
ओर कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; राजपंचायत 
की कमेटियों या राजपंचायत के नियोजे कमीशनों के सफ्मने गवाही 
देने या दस्तावेज्ञ पेश करने के लिये लोगों की दाजिरी लाज़मी कराना, 

75, राजपति ओर रियाश्नतपतियों के ब्रेतन, भत्ते, निजनियम 
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ओर छुट्टी के बारे में अधिकार; यूनियन के वजीरों की तनखाहें और 
भत्ते; दाब अफ़सर और सरपड़तालिया की तनखाहें, भरत्त ओर 
छुट्टी के बारे में अधिकार और नौकरी की दूसरी शर्तें, 

76. यूनियन के और रियासतों के दिसाब किताब की पड़ताल. 

77. आला अदालत की बनावट, संगठन, अमलदारी ओर 
शक्तियां ( जिसमें उस अदालत की तौहीन शामित्र है ), ओर उस 
अदालत में जो फीसें ली जाय॑; वह लोग जो आला अदालत में 
बकालत करने के हकदार हें. 

78, हाईको्टों के अफसरों और नौकरों के बारे में बंधानों को 
छोड़कर दाईकोटों की बनावट और संगठन; वह लोग जो दृाईकोर्टों 
में वकालत करने के हकदार हैं 

79, किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी को जिसकी खास जगद्द 
किसी रियासत में है उस रियासत से बाहर किसी छेत्र तक बढ़ा 
देना, और उस रियासत से बाहर के किसी छेत्र से ऐसी किसी 
हाईकोट की अमलदारी को अलग कर देना, 


80. किसी रियासत के पुलिस बल के भेम्बरों की शक्तियों ओर 
अमलदारी को उस रियासत से बाहर के किस्री छेन्न तक बढ़ा देना, 
पर इस तरह नहीं कि एक रियास्रत की पुलिख उस रियासत से बाहर 
के किसी छेत्र में, उस रियासत की सरकार की अन्नुमति बिना 
जिसके अन्दर वह छेत्र है, अपनी शक्तियों और अमलदारी से काम 
ले सके; किसी रियासत के पुलिख बल के मेम्बरों की शक्तियों और 
अमलदारी को उस रियासत सत्रे बाहर के रेल मार्ग छेतन्रों तक 
बढ़ा देना. ' 

8], एक रियासत से दूसरी रियास्तत में ज्ञा बसना; अन्तर- 
रियासती चालीसिया, 

82. खेती-बाड़ी की आमदनी को छोड़ दूसरी आमदनी पर टेक्स. 

88. बिदेसनी महसूल जिनमें निकासी महसूल शामिल हैं. 

84. कंब्बाकू पर और भारत में बने या पैदा हुए सिवाय नीचे 
लिखे म्रालों के, दूसरे माल पर निकाख्नी महसूल :-- 
(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल; 
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(बी) अफ्रीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी-बूटियां 
" और पीनक वाली चीजें, 
पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इसमें शामिल 
हैं जिनमें अलकोइल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई 
हुई कोई चीज़ है. 

88. एकतनी टेक्स. 

86. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर, अलय अलग आदमियों 
झौर कम्पनियों की लेनदारियों की कुल मालियत पर टेक्स; 
कम्पनियों की पू'जी पर टेक्स. 

87. खेती बाड़ी की ज़्मीन को छोड़कर दूखरी जायदाद के बारे 
में मिलकियत मदहसूल्ष. 

88. खेती बाड़ी की ज़्मीन को छोड़ कर दूखरी जायदांद की 
विरास्रत के बारे में महसूल. 

89, रेज्ञ मागें, समन्द्र या हवा से जाने वाले माल या सवारियों 
पर दृदवारी टेक्स; रेल मार्ग के किरायों ओर भाड़ों पर टेक्स. 

90. शेयर बाज़ारों ओर* पेश बाज्ञारों के स्रोदों पर स्टास्प 
महसूल को छोड़कर दूसरे टेक्स. 

9], बदलाव हु'डियों, चेकों, प्रामिसरी नोटों, लदाई बिलटियों, 
साख-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के तबादलों, क्ररजु-पत्नों, 
एवजियों और रसीदों के बारे में स्टाम्प महसूल की दरें. 

92. अखबारों की बिकरी या खरीद पर ओर उनमें निकलने 
वाले जादिरात पर टेक्स. 

98, इश्च तालिका के मामलों में से किस्री के बारे में कानूनों के 
खिलाफ़ जुरमे. 

94, इस तालिका के मामलों में से किसी के सतलब के लिये 
पूछताछ, सरवे और आंकड़े. 

98, इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला- 
अदालत को छोड़ कर और स्रब अदालतों की अमलदारी और 
शक्तियां; समन्द्री विभाग की अभ्नलदारी 

96. किसी अदाज्षत में जो फीसें लीं जाती हैं उनको शामिल न 
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करते हुए, इस तालिका के सामलों में से किसी के बारे में फ्रीसें. 

97. कोई दूसरा मामला, जो तालिका दो या तालिका तीन में 
नहीं गिनाया गया, जिसमें ऐसा टेक्स शामिल है जिसका जिकर उन 
ताल्िकाओं में से किश्ली में नहीं आया. 


तालिका दो-रियासत तालिका 

. जन-व्यवस्था (ल्ञेकिन नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनि- 
यन की समन्द्री, जमीनी या हवाई फ्रौजों या ओर किसी हथियार- 
बंद फ़ोजों का इस्तेमाल इसमें शामिल नहीं है). 

2, पुलिस, जिसमें रेल मागें और गांव पुलिस शामिल हे, 

8. न्‍्याय' शासन; आला अदालत और हाईकोटे के सिवा 
सब अदालतों की बनावट और उनका संगठन; द्वाईकोर्ट के अफ़सर 
ओर नौकर; लगान और मालगशुजारी की अदालतों का दर्तूर; आक्ा 
अदालत के सिवा सब अदालतों में ल्ञी जाने बाली फीसें. 

4, जेलखानें, सुधार-घर, बोरस्टज्ञी संस्थाएं और इसी तरह 
की दूसरी संस्थाएँ, ओर वह लोग जो उनमें रोक कर रखे ज्ञाय॑; जेल- 
खानों और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल के लिये दूसरी रियासरतों के 
साथ प्रबन्ध. 

5, मुक़्ासी हकूसत, यानी नगर एकतनियों, नगर सुधार ट्रस्टों, 
जिला बोडों, खदान आबादी अधिकारियों, और मुक्कासी स्वराज या 
गांव शाखन के मतल्नब के लिये दूसरे मुक्कामी अधिकारियों, की 
बनावट ओर उनकी शक्तियां, 

6. जन-तन्दुरुत्ती और सफाई; अस्पताल और दवाखाने. 

7. वीथे यात्राएँ, भारत से बाहर जगहों की दीर्थ यात्राओं को 
छोड़ कर, 

8. नशीले तरल, यानी नशीले तरलों का पेदा करना, बनाना, 
रखना, लाना ले जाना, ख़रीदना और बेचना. 

9. अपाहिजों ओर काम न कर सकने वालों की मदद, 

0. दफ़क भर दफ़न-भूमियां; दाह और दाह-भूमियां. 

]. तालीम जिसमें विद्यापीठ शामित्र हैं पर तालिका 
एक की अन्तरी 63, 64, 68 ओर 66 और तालिका तीन की 
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अन्तरी 25 के बंधानों का ध्यान रखते हुए. 

9. वह किताबघर, अजायबघर, और इस तरह की दूसरी 
संस्थाएँ जो रियासत के द्वान में हों या रियासत के रुपए से चलती 
दवों; प्राचोन ओर इतिहासी यादगारें और लेखे, उन्हें छोड़ कर जिन्हें 
राजपंचायत क़ानून बना कर क़ोमी मदत्व का ठहरा दे. 


8. आवा-जाई के साधन यानी सड़कें, पुल, उतराई घाट, 
ओर आवा-जाई के ऐसे दूसरे साधन जो तालिका एक में दर्ज नहीं 
हैं; नगर ट्राम मार्ग; रस्सा मार्ग; देश अन्दर के जल मार्ग और 
ऐसे जलन मार्गों के बारे सें तालिका एक और ताक्षिका तीन के बंधानों 
का ध्यान रखते हुए उन पर का ब्यापार; मशीन से चलने वाली 
गाड़ियों को छोड़ कर दूसरी गाड़ियां, 

4. खेती बाढ़ी, जिसमें खेती बाडी की तालीम ओर खोज, 
महामारी से रक्षा ओर पौदों की बीमारियों की रोकथाम शामित्र है. 

8. सवेशियों को बनाए रखना, बचाए रखना, और उनकी 
नसल सुधारना, और जानवरों की बीमारियों की रोकथाम; पशु-- 
इलाज की ट्ूनिंग और उसका ब्योहार, 

6. कांज्ञी हौज और मवेशियों के हृद क्ञांघने की रोकथाम. 

7. पानी, यानी पानी पहुँचाना, सिचाई और नहरें, पानी का 
निकाख ओर बांध, पानी इकट्ठा करना और पन-शक्ति, तालिका एक 
की अन्तरी 56 के बंधानों का ध्यान रखते हुए. 

8, जुमीन, यानी जमीन में या जुसमीन पर अधिकार, भूमि- 
दारियां जिनमें जमीदार ओर किसान का संबंध शामित्र है, ओर 
लगान जमा करना; खेती बाड़ी की ज़मीन का दाखिल-सख्रारिज 
ओर दूसरों को दे डालना; जमीन को सुधारना और खेती बाड़ी 
के लिये उधारियां; बरितियां बसाना. 

9. जंगल्लात. 

20. जंगली जानवरों ओर परिन्‍्दों की रक्षा. 

2. मदछियारियां. 

22, तालिका एक की अन्तरी 84 के बंधानों का ध्यान रखते हुए 
कोरट कचहरियां; क़रजु-दबी ओर कुक मिज्ञकियतें. 
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28, यूनियन के दबान में खदानों की क्रायदाबन्दी और 
खतिजों के विकास की बाबत तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते 
हुए खदानों की क्रायदाबन्दी ओर खनिजों का विकास, - 

24, ताज्षिका एक की अन्तरी 52 के बंधानों का ध्यान रखते 
हुए उद्योग, 

25, गैस ओर गैस्न के कारखाने. 

26. रियासत के अन्दर ब्योपार और तिज्ञारत, वाज्निका तीन 
की अन्तरी 83 के बंधानों का ध्यान रखते हुए. 

2. म्ात्न का पैदा करना, सोहय्या करना ओर बांटना, तालिका 
तीन की अन्तरी 83 के बंधानों का ध्यान रखते हुए, 

28. मंडियां और मेले. 

29. तोलने के बाट और माप, सिवाय उनके मान क़ायम करने के. 

80. रुपया उधार देना और साहूकार; खेतिहरों की कज्ेंदारी 
को हल्का करना 

8. सराय ओर खराय रखने वाले, 

89, वाक्तिका एक में दर्ज एकतनियों को छोड़ कर एकतनियों 
ओर विद्यापीदों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी, और 
उनको समेटना; ऐसी ब्योपारी, अदबी, साइ सी, धार्मिछ और दूसरी 
सोसाइटियां और सभाएँ जो एकतन नहीं हैं; सहकारी समितियां, 

88. थेटर ओर नाटक के खेल; तालिका एक की अन्तरी 60 के 
बंधानों का ध्यान रखते हुए सिनेमा; खेल्न, मनोरंजन ओर तमाशे, 

84. शर्ते बदना और जुआ खेलना. 

85, कारखाने, ज़मीनें ओर इमारतें जो रियासत को द्वासित 
हैं या जो रियास्रत के कब्जे में हैं, 

86, तवाज्षिका तीन की अन्तरी 42 के बंधानों का ध्यान रखते 
हुए, जायदाद का हाखिल कर लेता या मंगेनी ले लेना, खिवाय यूलि- 


नकल 


' * यन के सतलबों के किये. 


97. राजपंचायत के बनाये किसी क्रानून के बंधानों का ध्यान 
रखते हुए रियासत की क़ानून सभा के चुनाव, 
38, रियास्रत की क्लानून सभा के सेम्बरों की, आम सदन के 
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सभामुख ओर उप-सभामुख की, और अगर खास सदन हो तो उसके 
मसनदी और उप-मखसनदी की तनखाहें और भक्त. 

89, आम सदन की, और उसके सेम्बरों और उसकी कमेटियों 
की, और अगर खास सदन दे तो उस सदन की और उसके मेम्बरों 
आर उसकी कमेटियों की, शक्तियां, निननियम और बरीयतें; रिया- 
स्रत की क़ानून सभा की कमेटियों के सामने गवादी देने या दस्तावेज़ें 
पेश करने के लिये लोगों की हाज़िरी लाजर्म' कराना. 

40, रियासत के वज्जीरों की तनखाई ओर भत्ते. 

4, रियासत सरकारी नौकरियां; रियासत खरकारी नोकरी 
कमीशन. 

49, रियासत पेनश्नें, यानी वह पेनशनें जो रियासत को देनी 
हैं या रियासत के मूठकोश में से दी जानी हैं. 

48, रियासत का सरकारी क़रज़ा, 

44, गड़े और लावारखी खजाने. 

45. जमीन की मालगुज़ारी, जिसमें सालगुज़ारी का तय करना 
ओर जमा करना, ज़मीन के लेल्ले रखना, मालगुज्ञारी के मतलबों के 
लिये सरवे और अधिकारों के लेखे, और मालगुज़ारी दूसरों के नाम 
करना, सब शामिल हैं. 

46, खेती बाड़ी की आमदनी पर टेक्स, 

47, खेती बाड़ी की ज़मीन की विराखत के बारे में महसूल 

48, खेती बाड़ी की जुमीन के बारे में मिलकियत महसूल 

49. जमीनों और इमारतों पर टेक्स 

50. उन सीमाओं के अन्दर रहते हुए ज्ञो राजपंचायत क़ानून 
बना कर खनिज्ों के विकास के संबंध में तय कर दे, खनिजों के 
अधिकारों पर टेक्स. 

5, नीचे लिखे माज्नों पर जो उस रियासत में बने हों या पैदा 
हुए हों निकासनी मदसूज, और उसी तरह के मालों पर जो भारत 
में कहीं ओर बने हों या पैदा हुए द्वों उसी दर से या कम द्र से 

५ पाखंगी महसूल :-- 
(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोक्षी तरत्न; 


272] भारत का विधान 


(बी) अफ्रीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी बूटियां 
ओर पीनक वाली चीज़ों; 
पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीज़ें इनमें शामिल 
नहीं होंगी जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में 
आई हुई कोई चीज़ है. 

52. किस्री मुकामी छेत्न में खपत, इस्तेमाल या बिकरी के लिये 
माल की आमद पर टेक्स. 

88, बिजली की खपत या बिकरी पर ठटेक्स. 

54. अखबारों को छोड़ कर दूसरे मालों की बिकरी या ख़रीद्‌ 
पर टेक्स 

58. अखबारों में निकलने वाले जाहिरात को छोड़ कर दूसरे 
जाहिरात पर टेक्स 

56. खड़कों से या देश-अन्द्र के जलमार्गों से जाने वाले 
माल और सवारियों पर टैक्स 

प्‌. ऐसी गाड़ियों पर टैक्स, चाहे बह सशीन से चलती दो या 
नहीं, जो खड़कों पर इस्तेमाज्ञ के क्राबिल हों, जिनमें ट्राम-गा़ियां 
शामिल्ञ हैं, पर तालिका तीन की अन्तरी 85 के बंधानों का ध्यान 
रखते हुए, 

88. ज्ञानवरों और किश्तियों पर टेक्स, 

89. टोक्न टेक्स, 

60. पेशों, ब्योपारों, रोज़्गारों और कामगारियों पर टेक्स. 

60], आदमीवार टेक्स, 

69, ऐश की चीज़ों पर टेक्स, जिनमें मनोरंजनों, तमाशों, शर्ते 
बदने और जूए पर टैक्स शामिल हैं. 

68, स्टाम्प महसूल की दरों के बारे में तालिका एक के बंधानों 
में जो दस्तावेज़ें बताई गई हैं उनको छोड़कर दूसरी दस्तावेजों 
केबारे में स्टाम्प महसूल की दरे, 

64. इस ताक्निका के मामत्नों में से किसी के बारे में कानूनों के 
ख़िल्लाफ़ जुर्म, 

68. इस तालिका के सासक्षों में से किसी के बारे में आल़ा- ह 
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अदालत के स्रिवा सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां, 
66, इस ताजलिका के मामलों में से किस्री के बारे में फीस, 
लेकिन किसी अदालत में की जाने वाली फीखें इसमें शामिल नहीं हैं. 


तालिका तीन--संग्रचारी तालिका 

4. फ्रौजदारी क़ानून, जिस में वह सब मामले शामिल हैं जो 
इस विधान के आरंभ के समय ताज़ीरात हिन्द में शामिल हों, पर 
तालिका एक या तालिका दो में दर्ज मामलों में से किस्री के बारे में 
कानूनों के खिलाफ़ ज्ुम इसमें शामिल नहीं है ओर न नागरी शक्ति 
की मदद के लिये यूनियन की समन्द्री, जमीनी या दवाई फ्रौज़ों या 
दूसरी किसी हृथियार-बन्द फ्रौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल है. 

9. फ्रोजदारी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो 
इस विधान के आरम्भ के समय ज़ाब्ता फ़ोजदारी में शामिल हों. 

3, किसी रियासत की सुरक्षा से, जन-व्यवस्था को बनाए रखने 
से, या समाज के लिये ज़रूरी रखद ओर नोकरियों को बनाए रखने 
से खंबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी; वह लोग जो 
इस तरह नजरबंद रखे जाय॑. 

4, क्रेदियों का, मुलज्ञिमों का और इस तालिका की अन्तरी 8 
में दर्जे कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी में रखे ज्ोगों का एक रिया- 
सतत से दूसरी रियासत को हटाया ज्ञाना. 

5, ब्याह-शादी और तल्ञाक़; दुधमुद्दे बच्चे और नाबालिग; 
गोद लेना; वसीयतें, बेबसीयती ओर विरासत; मिल्ा-जुल्ला परिवार 
और बटवारा; वह सब मामले जिनके बारे में इस विधान के आरंभ 
होने से ठीक पहले अदालती कारबाइयों के फ़रीक् अपने अपने निज्ञी 
क़ानून के अधीन थे. ह 

6. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़ कर दूखरी जायदाद का 
तबादला; तमस्सुकों ओर दस्तावेजों की रजिस्ट्री, 

प्‌, ठेके, जिसमें सामेदारी, एजेंसी, माज़ ढोने के ठेके, ओर ठेकों 
के दूसरे खास रूप शामित्र हैं, पर जिनमें खेती बाड़ी की ज़मीन 
के बारे में ठेके शामिक्ष नहीं हें. 

8, क़ानूनी कारवाई के क्राबिल गुलत काम. 
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9, नादार हो जाना ओर दिवाला, 

0, ट्रस्ट ओर द्रस्टी. 

, सर प्रबन्धक ओर खझरकारी द्वरस्टी. 

9, गवाही और हलफ़; कानूनों, सरकारी कार्मों ओर सरकारी 
लेखों, ओर अदालती कारवाइयों का माना ज्ञाना. 

8, दीवानी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं. जो इस 
विधान के आरंभ के समय जाब्ता दीवानी में शामिल हों, मियाद- 
बन्दी ओर पंचनामा. 

]4, अदालत की तौद्दीन, पर जिसमें आला अदालत की तोहीन 
शामिल नहीं है. 

]5. आवारागरदी; खानाबदोश और मोखमी क़बीले, 

6, पागलपन ओर दिमागी कमी, जिसमें वह जगहें शामिल 
हैं जहां पाग्नों और दिमागी कमी वालों को जिया जाय या उनका 
इलाज किया जाय, 

]7. ज्ञानवरों पर बेरहसी की रोकथाम. 

8, खाने की चीज़ों और दूसरे माल में मिलावट, 

9, जड़ी बूटियां और जहर, अफ्रीस के बारे में तालिका एक 
की अन्तरी 59 के बंधानों का ध्यान रखते हुए. 

20. आर्थिक ओर समाजी योजना. 

2. तिजारती और उद्योगी इजारे, ब्योपारी गुट और ट्रस्ट, 

99, ट्रेंड यूनियनें; उद्योगी और मजदूरी मंगड़े. 

98, समाजी सुरक्षा ओर समाजी बीमा; कासगारी और 
बेकामगारी, 

24. सज़दूरों की भज्ञाई, जिसमें काम की शर्तें, भाविडेन्ट फ़न्ड, 
मालिकों की देनदारी, कामगारों की नुक़सान-भरपाई, निबल और 
बुढ़ापा पेनशनें और जापा रियायतें शामित्र हैं. 

28. मजदूरों की रोजुगारी ओर तकनीकी ट्रेनिंग 

26. क़रानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे 

97. हिन्द ओर पाकिस्तान डोमिनियनों के क्रायम होने के कारन 
अपनी पहली रहने की जगह से उखढ़े हुए लोगों की मदद और 
उत्तका फिर-बसताब 
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28. खोरात और ख्तौराती संस्थाएँ, खराती और धार्मिक देन 
ओर धार्मिक संस्थाएं. 

29. जड़नी बीमारियों या छूत की बीमारियों या आदमियों, 
जानवरों या पोदों पर असर करने वाली महामारियों, के एक 
रियासत से दूसरी रियासत में फैलने की रोकथाम. 

80, जीवन आंकड़े, जिसमें जनम और मौत की रजिस्ट्री 
शामिल्न है. । 

8]. बन्द्रगाह, उन बन्द्रगाहों को छोड़ कर जिनको राज- 
पंचायत के बनाए क्वानून में या मौजूदा क्रानून में या उनके अधीन 
बड़े बन्द्रगाह ठहरा दिया गया हो. 

39 देश-अन्द्र के जलमारगों पर, जहां तक सशीन से चलने 
वाले जद्दाज़ों का सम्बन्ध है, जहाजबानी और जहाज़रानी, ऐसे 
जलमार्गों पर सार्ग नियम, ओर क्रौमी जल मार्गों के बारे में तालिका 
एक के बंधानों का व्यान रखते हुए, देश-अन्दर के जलमांगों पर 
सवारियों और माल का ल्ादा लेज्ञाना. 

88. जहां कुछ उद्योगों को यूनियन के दबान में रखना राज- 
पंचायत ने क्रानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठद्ठरा दिया 
हो, वहां उन्त उद्योगों की पेदावार का ब्योपार और तिज्ञारत; और 
उनका पेदा करना, मोहय्या करना ओर बांटना. 

84. दाम कंट्रोल. 

35. मशीनों से चलने वाली गाड़ियां, जिसमें वह सिद्धान्त 
शामिल्न हैं जिनके अनुसार ऐश्री गाड़ियों पर टैक्स लगाये जाय॑ंगे. 

86, फ्रेक्टरियां, 

87, बायलर. 

88. बिजली. 

839, अखबार, किताबें ओर छापेखाने. 

40, पुराततक्त्वी स्थान ओर खंडहर, उनको छोड़ कर जिन्हें राज- 
पंचायत क़ानून बना कर क्रोमी महत्व का ठहरा दे. 

4. उस जायदाद की रखवाली, प्रबन्ध और निपटारा ( जिसमें 
खेती बाड़ी की जमीन शामिल है ), जिसे क़ानून ने घर छुट-जायदाद 
ठदरा दिया हो. 
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42, वह सिद्धान्त ज्ञिन पर यूनियन के या किसी रियासत के 
समतलबों के लिये या किसी दूसरे सरकारी मतलब के लिये जो 
जायदाद हासिल कर ली जाय या संगैनी ले ली जाय उश्चकी नुक्रेसान 
भरपाई तथ की जानी है, ओर जिस रूप में ओर ज्ञिस ढंग से वह 
भरपाई दी जानी है. 

48. किसी रियाखत में टेक्सों और दूसरी सरकारी मांगों के 
बारे में, जिनमें जमीन की माल्गुज्ञारा की बकाया और ऐसी 
बकाया के रूप में जो रक़में वसूल करनी हैं वह शामिल हैं, उन 
दावों की वसूली जो उस श्यासत के बाहर पैदा हुए हों. 

44. अदालती स्टाम्पों से जो महसूल या फ्रीस जमा की जाय 
उनको छोड़ कर दूसरे स्टाम्प महसूल, पर इसमें स्टाम्प महसूल की 
दरें शासिल नहीं हैं. 

45 तात्निका दो या तालिका दीन में दर्ज मामलों में से किसी 
के मतलबों के लिये पूछताछ ओर आंकड़े, 

46. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में, आला 
अदालत के सिवा, सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां. 

47, इस्र तालिका के मामलों में से किस्री के बारे में फ्रीस, लेकिन 
किसी अदालत में ली जाने वाली फ़रीसें इसमे शामिल नहीं हैं. 
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!' 8] 
सरप्रबन्धक ---.0.0॥7]77897"8507- 
(+0706/&] 
सरबचन देना--0 ४800/888 
सरमुख---996 
सरमुखतार---.3.0077069ए-(8/7679॥ 
सरलेख---?)89॥ 06 
सरवकीलक---/५4ए088#0 08767 9) 
सरवे--87778ए 
सरहदी खित्ता--॥77.077097 ६#790+ 
सलामती--5%६०४ए 
सलाहकार मंडल -- /477807ए 
007700॥, 0077०] 0 8 १एां8078 
सलाह देना--/0 80५१889 
सहकारी आधार--(00-0]00/86 76 
0988 
सहकारी आन्दोलन -- (20-0/079- 
876 707077876 
सहकारी समिति--(४0-090796# ४७ 
8000 7 
सहमती--(20.0777०७४068 
सहायक--0.0]]87ए, 98889॥( 
सहायक ज़िछा जज--3४8756876 
80706 ००१४७ 


सहायक बन्धान ““/3॥07]979 
070ए79807 
सहायक सेशन जज---/38878/&76 
88887078 70१४6 
सहायता --/५0 
सहायती देनगी--(प।७॥१(-7-७४व 
सद्दीकरन--. ०६976 08607 
सही करना--70 #&7४067#09/66 
सह्दी किया हुआ--.3०6॥0970098#6 0 
साइ स--- 5067 08 
साइंसी---5067 6८ 
साइंसी तालीम--50707070 
007090707 
साइसी रीव---8007670 ]76 
साख-- (०7९१५ ५ 
साख पतन्न--8॥08/ 07 67०९६ 
साझेदारी--?8760678)7 9 
साधन --098, 7॥88077068 
सायल--5पर[07 
सारचारा-- (४/07॥007679/|658 
साछाना माली ब्योरा--/37]79) 
]78709) 808687767/ 
साहूकार---)/ 0960ए ॥676067 
सिंगार--70|6( 
सिचाई-- ॥77729607 
सिक्का गढ़न---()07 9286 
सिका चलन--(0प्र77070ए 
सिद्धान्त--]2 7८90 
सिनेमा -- (४7679, ०707860- 


278,0]), 
सिफारिश --१७००००४७॥१४॥१0 ए 
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शब्द्माला 


सीट --58#४ 
सीट को सूनी 5ह_राना--0 6609॥'8 
9 8695 ए७७०॥॥६ 
सीट अलग रखना--70 +880/78 
86968 
सीटों का बठवारा--/$]]00%607 
07 8898 
सीधा चुनाव--)7806 08७5607 
सीधे या नासीबे--7)7607ए 07 
[7078%0ए 
सीमा-+ /ं777/ 
सीमियाना*-]0 ]776 
सुझाव--7270708%/ 
सुधार---.770706776 पा 


सुधार करना-॥'0 ७॥॥8700, 
60 7स्‍7298 ७7000038776 ए 


सुधारघर -- ५6ई077728607'ए 


सुधार पेश करना>*-70 70078 #&0 
9770770779887/ 


सुधार सुफाना--70 8प्82856 का 
87767 07007#/ 

सुनवाई--76७४7 ४ 

सुनवाई का अधिकार-- हि 2॥76 0 

धप्रव87008 

सुरक्षान->58077769ए 

सूचना--.707779#07 

सूद, सूद-ब्याज--77897'686 

सुनी ४ 809॥0ए 

सूनी करना“]0 ए909/[8 

सूत्ती मरना“ 0 7]] 8 ए७09॥0ए 

सुबान-?]/09]॥06 


सूबापरे--१च४7६8-२70परंगरटंधां 
सूबापरे अमलदारी एक्ट, [947-- 
47 ४-60ए 7०७] तंप्रलंहता0- 
#४07 2909, ]947 
सूबे का गवरनर--(90787707 0 
% ?7'0ए506 
सूबों का गुट-(+7070 9 ० ?70ए77068 
सेवामुक्त-- ०0780 
सेशन जज--5689079 ०४१४8 
सोसाइटी --900600ए 
सौंदागरी-मांल छाप--४७४०॥670- 
88 7797" 
संगचारी तालिका--(70707787 
4॥8*% 
संगठन--()70 8४7 3%४079 
संगठित क्रौमैं--(072:07|960 
7000%!8% 
संगत--१60)6797 


संगी ज़िका जज--००75६ ॥0870 
०पव28 
संघ अदालव--780678) 0007 
संचालन --()07000/ 
संदेसा--(6889286 
संयुक्त क्रोमी संगठन-- (7680 
०४078 (07'297]89॥07 
संरक्षक--(ज प्87दां 87 
संस्था--30609ए, 4780#प/07 
स्कूल--950]00] 
स्टाम्प महसुककू--909779 (०७ए 
स्टेट सेक्र टरी-3607.9/87'ए 07 569/6 
स्तर->-97970 874 
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भारत का विधान 


स्नातक -- ७78679/(6 
स्वतंत्रता+- 087५9 
स्वराज---50|-20707777687 
सवाधीन-- /५प॥0070770078 
स्वाधीन इलाक़ा--.3प0000770प08 
#6807 
स्वाधीन ज़िला--.8370077077078 
व8070॥ 
हे 
दक़दार-॥06060, (१070790 07 
हथियार--«/3 7778 
हथियारबन्द फ़ौज---/५7770 (0708 
हृदबन्दी--]200]7769670 ४ 
हृद्‌ लांधना -*77'68]0948 
हृद्वारी टेक्स--'67779) (95 
दृदियाना--7१0 ]7॥/ 
इलफ़--(29४ 
हवाई अडडा---/06700/'0]00 
हवाई जहाज़--30/0/]976 
हवाई फ्रौज---/५77' [0706 
हवा जहाज़---3707७# 
हवा जदहाज़रानी--.47 78ए7296007 
दवा ब्यापार-+-37॥ 0780 
* इंवा मागे--/%7 958 " 
हवा विदा को तालीम--/५8707 धप- 
॥09) €द7098॥007 
हाईकोटे-्न्ता20 00प76 
द्वाज़िरी---/५ ॥670908 


हाज़िरी तलब करना--70 780प77७ 
#(6060097 06 
हित--79॥69788 " 
हिदायत--]7867"7000॥ 
हिन्द आज़ादों एक्ट, [947--- 
स्‍ावाह्ए 770079768706 
0७0, |947 


हिन्द डोमिनियन--)00777 007 ० 0 
पवांक 
हिन्द्‌ पुलिस नौकरी--7697 
70708 867पए708 
हिन्द शासनी नौकरी-- [7 0970 
43.4777807"877ए6 507ए00 
हिन्द्‌ सम्राठ5-- (४/0ण7 77 770॥%9 
हिन्द सरकार एक्ट, [935 -- 
(070"07१6076 ०0 7ावां9 
8.0%, [935 
हिन्दसे--. पे 777079/8 
हिन्दी निकासय--]706ा9॥ 0४४77 
हिन्दुस्तानो हिन्द्से--]॥7 4] ७9 
707706798 
हिरासत -- (/१86007ए 


हिसाब--/५०000प्ए/ 

दिसाब किताब --.3.0007 768 
दिस्सा--७]9॥'6 

हिस्सा लेना--.0 799/५ां ७980० 
दिस्सेवारी -- (४0060 0प(07फए 
हुकुम--()7087 
हुकुमननामा---700888, ए७०१'8॥ 
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शब्दमाता 


अ गरेज़ी से हिन्दी 
मूल' अ्रंगरेजी विधान के कुछ शब्द! और उनके सामने 
जवाबी हिन्दी शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हें 


॥ै 

७3 0080--शभन्त करना, तोड़ देना 
08007007 00 एलफए (00पा- 
थी गप्राप॑880007 2७,]949-- 
प्रिवी कॉंसिछ अमलदारी अन्त एक्ट, 949 
2.07029/6--रह करना 
/५080700--नामौजूद्‌गी 
2)08670 -नामौजूद 
2.080॥6 0॥ ]0870-- छुट्टी पर 
2५00689[07 0[| 8 58/6--- 

हुयासत का मिलना 
43000प7(--ह्िसाव 
००07 708--ह्िसाव किताब 
007864--म्ुरुज़िम 
“3०0--एक्ट, काम 
43.0072-- कारकर 
8.%ाए72 एगाछ 7ं्७॥09-- 

कारकर सरणजज 

/५0678/! 86777068--असछ नौकरी 
23-48]0090 07]--भनुकूलन 
2>447070799]--भथिक 
हैक्‍तापर0ातकों. एफरांश 7768ं- 


06707 ४७27867968-- अधिक 
प्रमुख श्रेसिडेंसो मेजिस्धेट 
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3वदकध0मकों ॥28070 ३9१29 
“अधिक ज़िला जन 


4004[#0079] 86886078 7002० 
“-अधिक सेशन जज 
3007088-- सरबचन, सरबचन देना, 
निवेद्नी 
3000706706-*-लगाव 
2५( ४00«-ज़रूरती 
30 ४00 7702०--ज़रुरती जज 
3 (]0प'7४--मुछतवी करना 
8 0]0प्'ए ॥96 प्र078४७--सदन 
को मुलतवी करना 
4 ([प4096#07--अदालती फ्र सका 
4 6[प50776॥6--बेठबिठाव 
0 07 78667*--“प्रबन्ध करना, 
शासन करना 
७3 १777 7857"9॥07«- शासन 
:34777॥[8078६0] 0 [प500०-- 
न्याय शासन 
3.47777860'8॥ए6---शासनी 
3647077/8078४ए6 87.88-- 
शासनी छेत्र 
खैपधांगां8098 ४76 6४007968--- 
शासनो ख़न्ने 


भारत का विधान 


0वागएणा४॥8४ए8७ 00ए0/ 
शासनी शर्ति) 
09 १ा7ं786079607' (५9087'0--- 
सरप्रबंधक 
/५९॥779)0ए--समन्द्री विभाय 
_ 3&4778907--दाखिला 
3.007#707-- अपनाना, गोद लेना 
807(--बाछिग् 
/५१४०]६४०7४॥07--मिलावट 
800]॥ 8ए7/920--बाछिय बोट 
4.8ए9॥ 08“ पेशगी 
20 (१ए७7५६४७7767॥*-- जाहिरात 
0.0 ए86--सक्षाह देना 
3 0ए807ए 209870--सलाइकार 
बोडे 
3 प(ए8४0"ए (0प्रा/0-- सछाह- 
कार मंडल 
/४५१४ए009॥0--बक्कील 
0७0१ए00866 (9०70 श++- 
सरवकीक्ष 
3.07/"0070706--ह वाई अड्डा 
43.070797 009) ०070907-- 
हवा विया की वालीम 
ै[770, 8/7777&00॥--वचन 
भरना 
/0768% (--ऊपर कहा 
0 8९॥09-- एजेंसी 
8 207--एजेंट 
3 227898807-- इमला 
#276278677/-सम््ता, राज़ीनामा 


0 27707 ॥प7/क) 770070---लैती- 
बाड़ी की आमदनी 
]870--खेती- 
बाड़ी की ज़मीन 
ए0|'/79॥--+ 
5 खेतिहर 
6.27707077७---खेतीबाड़ी 
/५0--सह्दायता, सहायता देना 
070/9[0--दवा जह्माज़ 
537 [0700--दवाई फ्रौज 
04॥' 79ए729#707--६ वा 
जहाज़रानी 
/7 0"७[0--हवा ब्यापार 
47शए०ए४--दवा सागे 
.5.0000|---भरकोहछ 
5.]0070॥0 ॥0707---भरको- 
होली तरल 


62007 [प'8। 


8.2707प79॥] 


8.]07--विदेशी 
2 ]]628900">भक्ति 
8.]-7079 &807ए70७---कुल-भारत 
नौकरी 
8.]0090707 0[6 809/8«- सीटों 
का बटवारा 
.0.)] 007707।--बांटना, किसी के 
नाम कर देना 
3.]]0097976$ 0[7 ]970-- ज़मीन 
का बांठा जाना 
3]])099700--भत्ता 
4.7%670--हछुघार करना 
0.7१0॥0706॥४ - सुधार 
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औब्द्मादी 


4.7 परफंं07--गोला बारूद्‌ 
.077077[--रक़्रम 

070 0887787--तमाशा 

4 0००7#--प्राचीन 

“५७ 70]97'7 --सह्ायक 


3.00]97'ए 7)%6087/---सहायक 
सासला 

3700ं]47"ए  00श0०7--सह्दायक 
शक्ति 

+घ09/"ए ._ 9४70एशं४8ं07-- 
सदह्दायक बन्धान 


8.0270 [7087---ए सो इंडियन 
फियाया&. शेप ७ा04"ए--पशु- 
पालन 
07708] 86॥88707---साकछाना 
दाखला 
ध्यपकां. गधध्याएंतओं 89686- 
7676--सालछाना माछी ब्योरा 
४8.70 7०॥४ए---सालाना किश्त 
0 777एॉ--मंसुख करना 
/५ 78 ए67'8006---जवाबदेह 
3.70770]000४५ए४--नरविद्या 
५७ ]00098 [--भपील 
/.9]79]906 [पर+800%07-- 
अपीली अमलदारी 
390770900---छागू 
3 ]077096007--द्रखस्त, अरज़ी 
53 0[007/--नियोजना 
८]07007679087(---नियोजन 
/७०7707४/96--पुनासिब, खच कौ 
सद में डालना 


/ 0070077 8689 [,6४2789- 
50979---झुनासिब क़ानूनसभसा 
97797'0लंभा8... 970०8७06- 
' ९श४५---सुनासिब कारवाई 
/५०0]709797"8#07---मह-बटवारा 
४ ]][070.79#07.. ठी!-न्‍न्‍मह- 
बटबारा बिल 

४५ 0]07"0ए७४---र ज़ामन्दी 
570७ 0०779/--पंचायती 
अदालत 
फ़ सला, 
पंचनामा 


3 7४7]687986007 -नपंच 


4.70779607*“नपंच 

4.707980]02709/--पुरावत्वी 

2.7898->छैत्र 

2.7760 [0709--हइथियार 
बन्द फ्रोज 

&37779--इ थियार 

2७ 7780७"४--बक़राया 

8 7703(--गिरफ़तारो 

2 ४+>चकूला 

/५7%00--दफ़ा 

888%0] 09768 62 प्रो४॥0॥, 

69]-«-आसाम जछंगरू क्रायदाबन्दी, 

89] 


ै88७07---मंजूरी 


| ::89888००"आँकना 


3] 


3.586088 [850 707/ #४७ए०१८४ 


0प५7[70868-*मालगुज़ारी के मंत- 
लबों के लिए ज़मीन आंकना 


भारंत का विधाने 


88887707$ ० 78४87४प8--- 
सालगुज़ारी तय करना 
3.580(-- लेनदारी 
/ ९४27)--नाम कर देना 
8 5877]800-- रचानों पचाना 
0.888087)7--सहायक 
(58880 9॥ 4)8600 ० 7020- 
सद्दायक ज़िला जज 
489808700 90887078 ४7१28- 
सहायक सेशन जज 
0.88029007--सभा ४:६२ 
88097 20--भरोसा 
08 508 0886 7387 0०--जेसी 
सूरत हो 
3007070 67672 ए--एटम शक्ति 
3. 698077707#--कऋ रक्ी 
3॥#07097009*-द्वाज़िरी 
0.600776ए->मुखतार 
/५६507"78ए-०9७76/9]-सरमुखतार 
घ७प०0॥#--पड्तालना 
&$प70007-08७879[--सरपड़ता- 
लिया 
४ पतीा6; 76007+--यपड़ताक को 
रिपोर्ट 
0 प9770966--सही करना 
/५०५)॥७7॥४09/80-- सद्दी किया 
हुआ 
437(767४0७8४07«“«सहीकरन 
.प500786--अधिकार देना, 
अधिकारना 
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8.प7074 800---अधिकारा हुआ 


/>प7770"0866. 8७70 प77--* 


अधिकारी हुईं रक़म 


43.प॥0707860 85७७॥0४6प7/8-- 
अधिकार हुआ खच 


0707॥8776 65७“ प्रमान 
लिखत 


8.7570//0ए-- अधिकारी, अधिकारी 
संस्था, सत्ता 
23.707070078-- खाधीन 
0.प7007077078.. व॒४ाएशं० -- 
स्वाधीन ज़िला 
/५१॥07070078 76270॥--स्वाधीन 
इलाका 
/५५००/७४०--भौसत 
ह.ए00960707 -- रोज़गार 


/ श७7/0--पंच फ़रेसला 


४ 
880४ फ़क'त 0)988--पिछड़ी हुई 
जमात 
99]| - जमानत 


297 प072--बंकदारी 

.397]7४प[//0ए--नादार हो जाना 

3988--भाषार 

869007---ार्ग संकेत 

90697 9] 02797706---भक्त रहना 

8069/' 900-- वफ़ादार रहना 

30॥0--बिज्वास 

20072--शर्ते बदना 

जि०ग्रगांश 0085707--दुबरसी 
चुनाव 


शब्द्माला 


3॥-----बिलू 
शा 07 ७5८०१७॥ 2०--बदछाव 
हुडी 


8॥] 0। ]90/72--लदाई बिल्टी 
]3097१--बोडे 
3009ए---संस्था 
308ए ०07"7907/909--एकतन उरूस्था 
3007'--बायलर 
]0708 ५०७०७७77४9०«वारिस न 
रहना, छावारिसी 
0770ए772"-5घार छेना 
8089 7787प7#07--बोर- 
र्टली संस्था 
0300970 ए--भनस्पति विद्या 
]37866--नसल 
छतंए2. 70. 900074--मेल 
बिठाना 
]37090098#72 --घुनपचार 
3709--दफ़न 
8प8] 870प760--दकफ़्न भूमि 
(7४ 7688-«का रबार, काम 
999१9ए--छुटठकानून 
8ए शां7/०6 ए--कौ रू से 


है 


(0907%0707--द्विचाब छयाना 
()७।॥7१९--रोज्ञगार 

(09]] 77 (००७४४०77--सवाल उठाना 
()87000)-- रह करना 
()४0009/9---उम्सीद्वार 


(7/8707--उसूछ 

(0976077772806-- छावनी 

(५[#%--पू जी 

(9009] ए७प6०- कुल मालियत 

08[४६४07. $85%-- भाद्मीवार 
य्क्स 

(४888--म्ुक्कदमा 

(8868 - जात 

(१98778 ए0॥9---जिताऊ चोट 

(0887४) ए०४९६७॥॥0ए--ओऔसरी सूनी 

(७४8० 7077४0--कांजी दौज़ 

(9प78९--- मुकदमा, कारन 

(97808 -- गरिनावा 

09७॥#7थो उिप्ा0धप ० 47(6- 

]80000.. ध6 77ए०४४89- 

४०7--जानकारी और जाँच का 


मरकज़ी महकमा 
(0॥0707809/69--सनदु्‌ 
(0#/ए,. 097#77090#0 ६० 
सनद्‌ करना, सनद देना 
(00/00/87४४ -- परबाना मिसक 
मंगाई 
(3888---सुक्रामी टेक्स 
(08/7४7907--मसनदी 
(099]7807--खंड 
(0॥972०--छुमे, दोशलेखा 


00७९० 07--खाते मैं डालना 

0४७9४॥60890 8४१ एशॉा220प78 

6700५ए४70०॥8--खेरावी. और 
धामिक देन 
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भारत का विधान 


(977690!6 77४76760॥-* 
खेराती संस्था 
(008४४ ॥ए--खेराव 
(.४68076०--चेक 
(४४।०/--सरदार, प्रमुख 
(706 007778807 07-- 
चीफ़ कमिशनर 
(रश  60707. 007रणां- 
887070/--प्रमुख चुनाव कमिशनर 
(४४06 ००१४6०-प्रमुख जज 
(४४६ ०7४४008--सरजज 
एपरंश शाधांहए. (रण ४ 
50960 )--बड़ा वज़ीर (रियासत का) 
07980 ?7०४४१७४०ए (8४28- 
६/98--- प्रमुख प्रेसीडेन्सी मेजिस्टरे 2 
(॥70०79, अं077090879]00- 
| सिनेमा 
(॥70777808706€--द्वाछत, सूरत 
(7077॥8/98 70898 6५ 8[(--- 
सुरतें ऐसी हैँ 
(0४207]--नागर 
(॥607670877]0«-नागरता 
()|#ए 0४) 00प/४--नगर दीवानी 
अदालत 
(ए!]०«नागरी, दीवानी 
(7ए) 06008«- दीवानी पद्धत 
(एग7 60प77ऐ--दोबवानी अदालत 
छंँंएं! प्रतं8ध07079-- दीवानी 
अमछदारी 
€प शो 00ज़07/--नागरी शक्ति 
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(ए7! 070066प778--दीवानी दस्तूर 
(४ए)] 97006907702---दौवानी 
का रबाई 
(!४ए 867/ए708--नागरी नौकरी 
()पए]] 8प॥--दीवानी नालिश 
(॥|०9777--दावा, दावा करना 
()]७88--जमात 
(]98786--घधारा 
0]070ए--कके 
(/000--पद्धत 
(0०06 0 (एएशं 27700660776 
“-ज़ाब्ता दीवानी 
(0006 ० 0४7779/7 ?/008- 
१४7४७--ज्षाब्ता फ़ौजदारी 
(0006 ०4 7700७१प१७--ज्षाब्ता 
(07920---सिक्‍का गढ़न 
(!0]00--जगा करना 
()007729॥07--बस्ती बसाना 
(/07077॥--कांलूम 
(077076--शुट 
(/0777709700--कमान 
(/07702070877607/--आर मम 
(४0777706706--तिज्ारत 
€077797098) प४१07# ७7 2- 
तिजारती कारबार 
(/0707788707--कमीशन 
(०077776090--कमेटी ' 
(00४7704(ए--वित्वारती माल 
(०077707 था।-709 380"प068 
शामछाती कुल-भारत नौकरियां 


शब्द्माला 


[0 66788 --मिला- 
जुला हित 
(/0707707709707--शभावाजाईं, 
आपसी ब्योहार 
(07777777ए*समाज 


(४0977007 


(7077770608 8 887708708--- 
सजा का रूप बदक देना 
(-07079879ए--कम्पनी 
(.07776789#07--लुक़सान 
भरपाई 


(:07779788607ए ७0 ज़8708- 


भरपाई भत्ता 
(,070]000677/--भधघिकारी, हकदार 
(-07770097/  8&7६07768ए-- 
हक़दार अधिकारी 
((0०77708/9060 00०प7४४--भधिकारी 
अदालत 
(:070[7067+ 4+6878[96770--- 
अधिकारी क्रानूनसभा 
(077[008766--मिलीजुली 
("07770 08४6९ ०पर779--मिली- 
जुली कलचर 
(00777087#707--रचना 
00779770॥07 #४८व 4प6॥07 


(9०70०/७)--दाब अफ्रतर और 
सरपड़तालिया 


0079पए807ए 804पांठ ॥0॥-- 
जबरन द्वासिल करना 

(007079प807'ए 8९7"ए]08#-+- 
जबरी सेवा 
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(00707069«+गरिनना 
(०70870।'४४98--न्‍सारचारा 
(0/09007#7%॥09 0६ फ़0७४॥]-- 
धन का कीछना 
(४070088707--रियायत 
(.0007778709--सहमतो 


(४/0०0पए7'8 ४ ॥४7-प्गचारी 
तालिका 


(0000607--ह्वाछ्त, शर्ते 
(0546073 0[ 897/पए]08--+- 
नौकरो की शर्तें 
(०006 प्र०--चलून, संचालन 
(0707७ 0० 9प४ 7088--- 
काम का संचालन 
(:०07667--सौंपना 
(!07/67/'8706--कान फ़रेन्स 
(!078060708 -- अन्तरात्मा 
(/09880770 ४९--लगातार 
(४09887#--अभनुमति 
(४078600677 &--परि नामौ 
(207586९6०७७7४४७]! 90णऑ80॥॥--- 
परिनामी बन्धान 
(708867"76९--बनाए रखना 
(0780॥0%600 ४'प्रा6--मूठकोश 
(007870प670पए *- चुनाव इलक्रा 
(0/0॥8#6प7977॥ 8880770]प-- 
विधान सभा 
(70॥#807(प607«-विधान, बनावट 
(/00876ए०॥४ 07 9--बविधानी 
(0॥8#पए7४079 ४790०४79067फए 


. “-विधानी मशीन 


भारत की विधान 


()008&07॥07 0० 77 4 8-* 
भारत का विधान 
(०008[070«-बनाना 
(!/008797--बनिजदूती 
(000स्‍877770#0 प्र--खपत 
(000॥9827078.... 086886--छव 
की बीमारी 
(007॥०७70/--तौद्वीन 
()00(95-- प्रसंग 
(700#72070ए--णोगाजोग 
(/097072070ए #'प्रा/0--जोगा- 
जोग कोश 
(/090798८६--ठीका 
(000४७ ७००॥४07ए-- हिस्सेवारी 
(१07070!--दबान, कंट्रोल 
(07ए०7॥॥४07--साना हुआ रिवाज 
(0070५ए७--दोशी ठहराना 
(,0-0]00/90ए०७-- सहकारी 
(70-0.07/9॥४76 77070/9877 -** 
सहकारी आन्दोछन' 
(/0-067%४॥ए७ 80020 ए--सह- 
कारी समिति 
(0-0"6796#07-- वाल्मेल 
(0०79ए--नक्छक .., 
(00777०५९१॥(--कापीराइट 
(007]0079#0॥7--एकतनी 
00+0६७४४०७7 . $४5--एकवनी 


श्फै 


य्क्च 
(0४/'९४ए०००ा॥ ४--जवाबी 
(00७ 9"83008--घुृसखोरी 


[00प8/"'ए--घरेहू, 
उद्योग 


(/006928 


(४/०770--मंडल ५ 
(0प.7/अथं] 0 25 0एॉ8078-- 
सलाहकार मंडल 

(00प्राजणं) ० +॥78878-* 
वज़ीर मंडल 

(00प700 06 809088--रियासत 
सद्च 
(7ए-- 
पासंगी महसूढ़ 


(077097"प७४)7४ 


(४07४7४०्-भदालत 
(20प70777649869! ए 000ए-- 
ठीक निचली अदाछत 
(४0०प्र- (४०४७]-- फ्रौजी भदालत 
(0प४ 0० ७]00990--अपीली 
अदाकत 
(70प7% 0 780 78#97000--- 
सबसे पहली भदालत 
४8007"(--नज़ीरो 
अदालत 
(४077 0 ए०४/१४०-कोरट कचदरी 
00ए०७॥97(--मुभाहिदा 
(776070--साख 


(0प्र6. 0[ 


()90)970॥--दाह 
(7/09778070॥ 270पर70-दाइभूमि 
(४7० -- जुमे 
(0४7779]--फ्ैजदारी 
0पतंप्रांए॥. 00प्/--फ्ैजदारी 
अदालत 
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ईैन्द्माल 


एशाधा 0 पए॑ंहती क0त-- 
फ़ौजदारी अमलदारी 
« 0एंणांगव 8 फ़--फ्रौजदारी क्रानून 
(0४777 | [000९6५॥/७--फ्रैच- 
दारी दस्तूर 
07000607 ४४--- 
फ़ौजदारी कारवाई 
(707 77 7708--हिन्द्‌ सम्राट 
(//५०!४ए--बेरहमी 
(पप्रा'क्ष--कछचरी 
(प्रप४९--कलचर 
(“777'७590ए--पसिक्‍्का चलन 
(प४7७7-- चालू 
(प्रए/0७॥॥ 8877700--चाढू सेवा 
()78४॥00 ए--ह्दिरासव, रखवाली 
(४५४077--रीतरिवाज 
(प्र800708, 078070. (एए--- 
बिदेसनी महसूछ 


रे 


406067प76-- करज़पतन्न 

/2007--करज्ा 

]0600 0797४208--करज़ा खर्चे 

4)0000709ए--मलमंसी 

[0008707--फ्र सका 

]00097/9--एछकान करना, ठद्दरा देना, 
जाहिर करना 


(॥ंणां पर्चा 


]060976 8ए़---क्वानून ठहराना 
-9607'88--डिगरी 
']060"--वस स्थुक 


00(%7)9607--सानहानि 
/287008--बचाव 
[000॥08 70700--बचाव फ्रौज 
॥/6069706 8607ए700--बचाव 
नौकरी 
060070--जवाबदेही करना, बचाव 
करना 
[0007॥607--परिभाशा 
[00॥7769607--इद्बन्दी 
00५#ए6/" [००2७७०॥--फ़ सला 
देना 
]0907079704--माँय 
00॥%470 [07 87"%7॥--देनगी 
की सांग 


[009700॥#॥89007--छाम तोड़ना 
0700/809, (07007%60--- 
लोकशादी 
॥00707 ॉ 99॥07--फ्रिरका 
[7000णांप्रश्ना07कक -- फ़िरके- 
वाराना 
7७एपए ७ णाशां88090-- 
डिपटी कमिशनर 
[09पाॉप_ 7?78080076#--नायब 
सद्र 
[298087--चंश, नस 
70088277--डिज़ाइन 
[2082790०--नाम ज़द करना 
॥268790]0--चहदीती, चाइनी 


00४४#7%7707 0 2४79७॥(--देन 
स्थान 
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भारत का विधान 


]008#0770८८07--बरबादी 
]0099ा!।--तफ़्सील 
[)%99#807--नज़रबन्दी 
[00760]0797067|--बिकास 


])070468 07680877 ६0--वन मन 
से छगना 


)#897/0706--फ़ररक् 
[0807ए--कठिनाई 
[02707ए--सान, सम्मान 
]079077970---राजदूती 
[)7/80-- निर्देश देना 
70)7600 6॥४७४४०7--सीधा चुनाव 
])780007--निर्देश, निर्देशन 
]078077ए०---निर्देश 
])790076 00700--निर्देशक 
सिद्धान्त 
7096%४४ॉए 0०७ 770॥76%॥9-- 
सीधे या नासीचे 
ए8900ए--अपाहइजी, असकत 
)84070ए 7९0॥807--भपाइजी 
पेनशन 
])890)60---अपाइज 
]0)890]6077070|--अंग भंग होना 
[)89[0]07076९---नापसन्द्‌ करना 


98ढ09४४४०७ 07008. (ैपए-- 
अपना फ़रज़ निसारना 


7080097898 0768 प700000॥- 
अपना काम निभसारना 


])800776--क्वायदादारी 
40800767ए--खोज निकालना _ 
[080४ ॥77%४07--मभेद्भाव 


[)807880॥7--बहस 
]08#007677006--रूप बिगाड़ 
[)87788--बरखास्त करना 
[)8[707897ए---द्वाखान! 
[)98/086 0-- निबठाना 
!089709॥70980 07--अभजोगता 
]080ए४१[ए--अजोग ठद्दराना 
[088677# 70४2 [74870007[७*« 
अनमिल फ्रेसछा 
[08807#78४  ०0977707-- 
अनमभिल राय 
]07880]प007 06 9 ध0प88--- 
सदन का भंग दोना 
70880]!79--भंग करना 
क्‍787700707--उपाघि 
398#72प87॥060 [पर४--- 
नामी क्रानूनशास्त्री 
7/870प(07--बटवारा, बाँठना 
40807४0॥-* ज़िला 
स्‍)8#00 30970--ज़िला बोड 
30५ $ 00770--ज़िला मंडल 
क्‍28000 (0०प7/6«बज़िला अदालत 
क्‍)8000 ०४प१४2०--ज़िछा जज 
[)8प709708--गड़बड़ी 
4)7766 --भाग देना 
90ए0070--छाम्र बटावा 
ए907 (0077(-डिविज्ञन अदालत 
42]707060--त छाक् 
[0007077060--द्स्तावेज़,. कागज़ 
पत्तर 


का 
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शब्दमाला 


2070 0--निवाच्च 
700770700--निवाची 
, >0गप्रां707 4+6278 9077'8- 
डोमिनियन क्रानूनसभा 
क्‍007ग्रा०00 0|6 ॥7008-- हिन्द्‌ 
डोमिनियन 
70798०९।॥६ 0०/॥8--मभारवाद्दी ढोर 
]7प९-- छड़ी बूटी 
])धए--क्वायदे से 
0779607--झुद्दत 
]प07789 ५७ क्‍688776 0 
के इच्छाकाक वक 
2प४ पु महसूछ, फ़रज़ 
5 
886 7प्रशुंध्० 5०888 ए70॥ 
“-पुरब पंजाब रियासत यूनियन 
700070770--भाथिक, घनदौलती 
$6000770 ७७७४० ए--- 
आथिक सक्रत 
]7॥67"08[७-** 
आधिक हित 
700॥0790 072978क४॥707-+- 
आयथिक संगठन 
[0007077706 8ए8(077-अथे व्यवस्था 
[07090 07--वालीम 
7970%४४०7४ ५) 827"थ॥ [8-+ 
ताछीमी देनगियां 
]१09098॥907 9 778##07॥-- 
तालीमी संस्था 


70070770 


[06८॥ «असर 


7776९67४४--असरदार 
7760#ए०0।ए-- असरदार ढंग से 
ऋ(।0७70ए रण #वाएं प्रा 8#8- 
707--शासन की कुशलरूता 
7]000098--चुनाव 
प]8७णा 00पार्शोडएं 00-- 
चुनाव कमीशन 
प्ञ००७7075 (00777४॥88008--- 
चुनाव कसिशनर 
प02007 9०४70 9-«-चुनाव 
अर्जी 
70७05 $४0पा9--चुनाव 
अदालत 
7600078 00002९-चुनाव मंडल 
0007४! 70!--चुनाव चिट्ठा 
70]820079668--चुनायत 
60४७४ ए--बिजली 
प्राए्मग"ान्त्भंग 
प्राशण!(0एन्‍पानत्रता 
7स्‍20]0--पात्र 
[70% प्ीट607---बाँच 
प्र॥्र७"४०००ए-अचानकी 
097072070ए 970पएॉ2४070--- 

._ अचानको बन्धोन 
[072796707--जबाहर जा बसना 
[7970प0777077/--वेत॒न 
790 पए०>काम पर छयाना 
7780799--कामयार 
])0!0ए7097[/-“-कामगारी 
एै।790फ़0/--शक्ति देना 


-99 


सारत का विधान 


[)900779828--बढ़ावा देना 
[77077076/6(--करज्ञादबी 
777080ए 7676--दैन 
एता0700॥06008 0 #शा]- 
097006७--द्वाज़िरी लाज़िमी करना 
[7298207707/-- श्करारनामा 
[77॥ ४ ०१४97|--साढामाछ करना 
[9897' 980]000--भपील दाखिछ 
करना 
प09+40ां 7० ७]0089४-अपीछ लेना 
7॥67॥9ॉ7770॥|-- मनोरंजन 


5006". पए०॥  07700--पद्‌ 
संभाछना 


779#8#80--ह क्रदार 

]|0#708/--सौंपना 

[/707ए--दाखला, अन्तरी, आमद्‌ 

॥07776/808--गिनाना 

॥07०७॥6ए--बराबरी 

प्रा80069--सरकारी ज़ब्ती 

78॥890॥80--क्रायम करना 

7809860---मिलकियत 

80966 (प/ए--मिलकियत महसूल 

779॥709॥60--तखसीना 

॥#ए००७760--चघरछुट 

77४०५७७ 7707070ए-- चरछुट 
जायदाद्‌ 

9ए706700-- गवाही 

पर कण7७ ०07--परीक्षा 

472४069#07--भपवाद्‌ 

फाड़ ०0७७४8506074(6770--अधिक 


रू 


ख्ध्च 


४0688 279॥0---अधिक देनंगी 
[20888 70778 4 &६--बढ़ती 
नफ़ा टक्‍्स 
[05088 तप /ए--निकासनी महसूछ 
४007#9ए86-- काजकारी 
7॥560प#0ए6 [प्र00707--काज- 
कारी काम 


[75607४४७ (09७907/--काजकारी 
शक्ति 


पा5४०770707--बरी होना 


प्रड०७०४58. पशं४प७४0॥--- 
अमलदारी से काम ढेना 


प507०७४७ 790एण67/-- शक्ति से 
काम लेना 


॥580#78 !0ए--मौजूदा क्रानुन 
7४-0700--पदनाते 
[75४7990०7(--समयोचित 
#४09०70086778, ०5/0780-खर्चे 
िह5एछ०740प77९ 070 ४6ए80906 
४00077 +---माछगुज़ारी खाते ख्चे 
4579[76--बीवना 
४7स्‍9796077---समरम्काव 
[४0]07ल्‍907007--शोशन 
7729]087ए8---बिस्फोंटक 
प्ाष्ट!)076--निकासी 
[50070 प(ैपए--निकासी मदसूल 
॥5779णोौशं07---निकाछा जाना 
पह//97--फेछाव, हृद्‌ 
[डॉ ४8०६ 7778/98--खनि्ों 
को निकाछना 
05207980॥07-- परसॉपनी 


१0 


शब्द्माला 


95॥78-7%0ए]70  #-- सुबापरे 
एद्राए_-7ि0पग्रज को... ठंप्रशांड- 
"ती७007४ #&0९४% 947--सूबापरे 
अमलदारी एक्ट, 947 
पद्रा।9-॥6700 छं #[--भूभागपरे 
92॥078-#9777607"98) ७#०/-- 
भूसायपरे असर 
पड 79-0॥77 08). 00078- 
607--भूभागपरे अमल 


ः 


7७७०॥४ए--छुविधा 
ए&060/9-- फ़े कटरी 
ए)--फ्रेछ होना 
फए%॥7«-विश्वास, वफ़ादारी 
प्राषंएापोी--वफ़ादार 
प्शं८॥/[०)ए--बफ़ादारी से 
प्र&76--किराया (सवारी का) 
पएए0प7*-वरफ़दारी 

ए9900४७) (/0५/४--संघ अदालत 
फा००--फ्रीस 

एप 0०'ए--उतराई घाट 
प2ए४४--आँकड़ा 

पप]] ७ ए४८0७70ए--सुन्नी भरना 
फ्रपी क्रा«- फ़िल्म 

एपा9। 07007०«भादिरी हुकुम 
प्599790९--माछ, रुपया छगाना 


फपात800... 007गर6800-- 


भाल कमीशन 


प्र५७७7०७-- माली 


जिप्तक्ाठांत्ो. 88859 0908-०० 
साली मदद 
+79709] 3]--माछी बिल 

आएकाठंशे 00707079#07-- 
माली एकवनो 

पंं्राणंध्ां. 07072070पए०-- 
माली अचानकी 

फ्राध्ा09)|. 0गॉी809०४07-- 
माली ज़िम्मेदारी 

प्रंप॥्क्‍रमछंकक।. 9707४ 6 एन 
उचित माली ज्योहार 

फपंपक्चाजंक 970एांशर०ा-न 
साली बन्धान 

पएए४%7078| ४६७०0ए-+नमाली 
दिकाव 

प्पाध्ाएं 9... 8/9869700क्‍-* 
माछी ब्यौरा 


मर्पंशक्ता0ं को ए087--माली साल 
प१९-६४४४8--आग हथियार 
प१8॥9"'ए--मछियारी 
प्र५४४॥ 2--मछली पकड़ना 
79'07060 ]%0077--जबरी मज़दूरी 
90708 ०0 ]%फ़--क्वानून का असर 
ए07०४०॥४--ऊपरलिखे 
07987 ४ ७४॥४--विदेशी मामले 
ऋ०क्षं 20 ०४०॥०७०४9०--विदेशी 
सिक्का बदलाव 
ए07शं४० [ए४४दा५७ऊी00-- 
विदेशी अमछदारी 
ए07/8४० ।097-- विदेशी उधारी 
907०४7० 56909०-बविदेशी राज 


$&| 


भारत का विधान 


म0768 --जंगल 
#0चसॉ॑०प०78७ --ज़ब्ती 
(#0ल्‍7--रूप 
मऊ0/ए0प्री४॥७--रूप देना 
कझा80०४07«टूक 
.:%७/8७४४0४--भाईचारा 
#+86 #76 007एप807ए 66प- 
08॥707-- मुफ्त और जबरी ताछीम 
7+%88७१077--भाज़ादी 
#72९8077 0 ए७॥ ४27 070--- 
धामिक आज़ादी 
एं४27॥॥--भाड़ा (साल का) 
आलंरए00प78--लचर 
97090 ॥7086 40 #77९««पमय 
समय पर 
#707[67-- प्रहृद्‌, प्ीमा 
7707#8/ $78९४«-सरहदी खित्ता 
शप्र7/0007--काम 
एिफरवब्राए0एस्‍ 8! 7४2॥॥-- 
मूल अधिकार 
फपरांप78३ 779/7०(०“पेश-बाज़ार 


0&88--गेस 
688 ज्ञ07:४--गेस का कारखाना 
&9%2606 ०० वग्तां॥--मारत 
का गज़ठ 
(0|98प7863.. #९॥ 
697---भाग घारा एक्ट, 897 
(७8०587%8॥ 0!९९४07--भाम चुनाव 
७870'% 0१७00078) ॥70]]--- 
आम चुनाव चिट्ठा 


(७6767) 
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७9767980/6ए--भामियत 
(3०7679]]ए--भाम तौर पर 
(48706/'0 एप/00-«ञआाम जनता - 
(30ग्रांप्र४०-आत्मा 
(06७0002ए--भूविया 
(0477060 50007--भोटी रझूई 
(97४ 6(8606 $0--अमल में छाना 
(+0069--साल् 
(०0ए७/ंप8_ 708ए--अ्रबन्ध 
कमेटी 
(70५9777770॥-- प्रकार, इकूमत 
(50767777097/7 077008 8.0, 
988--हिन्द सरकार एक्ट, ]986 
(॥0०ए6"श76॥॥ 0. एहवांड 
(50904 66 ४७४8॥०8) 07067, 
986--..हिन्द सरकार (पट्टी-दर्ज जाते) 
हुकुभ, 986 
(४07ए४४॥07/--रियासतपति, गवरनर 
(70707707 0७97679]--गवरनर 
जनरल 
770ए700--- 
गवरनरी सूबा 
(०78 (०७(०---स्नावक 
७797)/--दैनगी 
(0।'७7॥6 77-90--सह्दायती देनगी 
0678७7४४६ [097007--माफ़ी देना, 
साफ़ कर देना 
(७7७76 7०.97४०ए९--सज़ा मुछ्तवी 
कर देना 
(7७॥॥ 7'88]0/8--मुदृछत देना 


(3070777078 


शब्द्माक्ा 


(77४४7 6ए--इनामी रकम 
(#४ए6 ._ 07767ए९०70ए--गदहरी 
अचानकी 
&7क४72--डोर चराना 
(७70प्राँैं--भूमि, बिना 
(०7४06 0।8 979]08%&--“भपीछ 
की बिना 
(७707]0--गिरोह, गुट 
(४7079 ए 7?70एां7085--सूबों 
का शुद्ध 
७7079 ० 5॥98/88०-रियासतों 
का शुठ 
(धप्र&'॥708--गारंटी 
(ंप्॥76%&7« रक्षक 


ति 


(0779प७* रवाना 
तनतछबी 
[390ं8ए७!] ए--भादतन 
[8597//8078 ०77700ए7707[- 
जोखम का काम 


90098 


7०80९--सरसुत्त 
090797*-मुखिया 
7९४॥४०- वन्दुरुतती 
[08४४72--छुनवाईं 
पाए 00प्रा/--हाईकोट 


[8007/ 607090707-ऊ ची वाल्ीम 


[27808-«-बीच ससन्द्र 
प्रांइहभफ़पए्--थछ मागे 
पा ध॥ं०ांए--सम्राट 


[8 09]990ए 779 00प्रा0][७«« 
कौंसिल समेत सम्राट 
[+8007709--इतिहासी 
त्िठ्रठप्र/क्ष)9.... एश॑ैक्रा00-- 
" सम्मानी रिशता 
087769/---भस्पताछ 
[ि0788 (0६ 9 44827896प79- 
सद्न 
[0786 80007077704 #07-- 
मकानी ग्रुजाइश 
घ्र0प्88 ० ॥98. ?80799-+ 
छोक सदन 
[ 
क्‍॥029/-- थ रकानूनी 
[] ज्रा)]--बर 
47777606॥968]ए  08/078->ठीक 
पहले 
[779मम76892]0--अचक 
[777रप्रणा।ए--बरीयत 


[7799907--दोश छगाना 
7998070970॥ & 60789 ए--- 
सन्धिनामे पर अमल कराना 
777907%०>आयासी 
7770/0086 ६7 /ए०-फ़रज छगाना 
[770088 #78--जुरमाना करना 
[7779086 788070007--रुकावट 
लगाना 
[700086 ॥8४--टेकक्‍्स छगाना 
[7709798--पेशनगदी 
]7078077707#--क्षेद 


#3 


भारत का विधान 


[77970ए7077000  #/प8/-- नगर 
सुधार द्वत् 
[४ 800॥007 ६0" भछावा 
[7 900[7"07779/8 08888--- 
मुनासिब सूरतो" में 
7009]090[ए०-नाक़ा बिलियत 
[70086749--प्रसंगो 
[70067(8  ४79/६67'--प्रसंगी 
मामला 
॥7086079#9) 77"0ए980॥-- 
प्रसंगी बंधान 
॥7 0 ०09]09९0४ए--नागरी 
हैसियत से 
[70076 -आमदनी 
[700776 (85--आसदनी टैक्स 
47007700000670५ए०«अन घिकार 
]7000880870ए--भनमेल होना 
]700788697--बेमेल 
[7007907/9/6«*एकतन करना 
470077007"9/806 0077एथप ए ५ 
एकतनी कंपनी 
70प/' ०00॥729४॥४07--ज़्म्मिदारी 
लेना 
[स्‍60॥708 ७097/80६687॥--- 
अनिश्चित रूप 
700४7 ए--बरीयत देना 
त्रवां॥--भारत, हिन्द्‌ 
एतवांगा 57098 8704 4000- 
प्रा88 42099777076--मारत 
पड़ताछ और हिसाब महकमा 


[7006॥97 नि७7077--गाँजा 
परवा॥ा 77067967067८6 3.00 
।947 --हिन्द आज़ादी एक्ट, 947 
[णतांधा.. 0प४70/98-- हिन्हु- 
स्तानी हिन्दसे 
वंभण 0४ पटं7-- हिन्दी निकास 
[0097 ?९७॥० (0०60--- 
ताज़ीराव हिन्द 
[70 987 8॥908--देसी रियासत 
॥707879! (8790769--उदयोगी 
झगड़ा 
[6प्रध॑ण॑ ॥ प्राव0/ टां08--- 
द उद्योगी कारबार 
गाविप्80590 ज07767-- मिल 
सज़दूर 
4706[270]0--अपान्र 
474970(--दुधर्म हा बच्चा 
7/6%70प8  686986--उज्नी 
बीमारी 
गरणएांए 06 7770१--दिसाग्र 
की कमज़ोरी 
7/9777790]0--भागपकड़ 
प्म 40600, 70 079078॥४0॥--- 
अमल में 
॥706769709--बिरासत 
7 प्रां४ दांह079४07--अपनी 
समभ्क से 
[प798/06--शुर्भात करना 
0[07ए०- भाघषात 
[7974«-देश-अन्द्र 
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शब्द्मादा 


[07--सराय 
47 [0976--कुछ इृद तक 
“प्र 70४४0प्रो॥# ७7७778- 
(97068--खास ह्ालतों में 
[॥ 9080798)] 09]0980#ए--+- 
निजी हैसियत से 
॥7 9प7787%706 ए(-की तामील में 
770पा"ए-- पूछताछ 
[780]7870ए--द्वाला 
7780]7870॥-वद्वालिया 
[78776 9700664 70 8६--- 
कारबाई शुरू करना 
[78#600४077«- संस्था 
[7507000607- हिदायत 
[78४प77067/-- पट्टा 
[78070प777076 0[ 200688807॥ 
““-मिलन पट्टा 
]7 970008807--छगातार 
[70 87९॥ 09888--ऐसी सूरतों में 
]787079706--बीमा 
[7४079॥ ०७ 00)0ए०- बीमा 
पालिसी 
[7॥970077'89-- अन्तर ब्योददार 
70708--सुदु, सुद-ब्याज, हित, 
दिलचस्पी 
[760707/9--दखछ देना 
]760/796079--शअन्वरक्ौमी 
[#69%7/०४४ 07--अथे 
[7667 80--आपस में 
[709-5॥966९---अन्तर-रियासती 


[प्रांश-398॥8७ (0०770]-- 
अन्तर-रियासती मंडल 
7668880 ए--बेवसीयती 
[7#0जां09/7709 (४१7777-नशीलछापान 
[7005097 7४ !0707--नशीला 
वरल 
[_०१76४807 ० 8 आ-- 
बिल का रखा जाना 
[0ए9॥6--नासरदुरुत्त 
[5ए०/096॥9---नासरदुरुत्त ठह्राना 
एशाप(ए 7>०गाशं०07--निबल 
पेनशन 
477७70#807--इजाद्‌ 
[79680 296--जाँच करना 
[7ए680296007--ज्ाँच 
]07'827। ७7४ ए--बेक्रायद्गी 
[777280707- सिचाई 
[8]870--टठापू 
8876-उठावा, जारी करना, निकालना 
[8876 8 7/00 ६0 था 00-+ 


ऐलान निकाछना 

[8878 8 77868877ए 9--- 
सरकारी हुडी जारी करना 

[6977]--सद्‌ 
| 

थे 076 (५07777880॥«-मिला- 
जुछला कमीशन 
चेणंता जंहाणए 7१26-०० 
संगी ज़िला जज 


(०07/ (कं पए-सिलाजुरा परिवार 


49 


भारत क विधान 


गेतंत ४907प077806--मिछी- 
जुछी भरती 
7040॥ 8/07 8--मिडीज़ुछी बेठक 
70406$ 909809 ?पांआ0 967ए08 
(00077788707--मिछाजुका रिया- 
सत सरकारी नौकरी कमीशन 
थ प268---जज 
77१27700(--फ्रे सलछा, विवेक 
४प्रत09।--नन्‍्यायी, अदालती 
लेंप्रशआंशं 8ए१०077४--भ्यायी 
अधिकारी 
बेएतांधंक। 07000986॥2--भदा- 
लती कारवाई 
8(9॥)7--भदाछती 
स्टाम्प 


ैप्रवांध9] 


णेए०097/"ए--न्यायकारी 
गेंपए5त7% 7 070--जभमलदारी 
थेंप्र!४६--क्रानूनशास्त्री 


गंग्र४/--न्‍्यायी 
ठेंप्रः/॥06७--इन्साफ़, न्याय 
९--पटसन 
[, 
[80077 08797/९--मज़दूरी 
सूगड़ा 

]/900070---ज्षमींदार 
[७70 ॥00877/€--भूमिदारी 
[,॥0४7७2०--भाश्ञा 
,8]089-«गिर जाना, हक़ ख़तम 

हो जाना 


| ४ए--क्वानून 


[,9ण पिा--क्ानूनसंगत 


[,0७98९--पट्टा 

[,89४ए9, !88786 एत 8०89708--- « 
छुट्टी 

[,029--क्वानूनी 


[,08 8! 770/088707--क्वानूनी पेशा 
,029) 7207/0--क्वानूनी अधिकार 
,9४9) ॥07006/'-- क्वानुनी सिक्का 
70289/9--क्रानून बनाना 
,928 80४ ए९---क्वानूनकारी 
43.880770ए--- 
आम सदन 
74027890776  (0प्रा/ठ]--खास 
सदन 
70070॥--- 
कानूनकारी काम 
4,6278]9#7ए0 9090/' - क्वानून- 
कारी शक्ति 
446278]9#6#ए8७ ४9]9007-- क्वा नून- 
कारी संबंध 
[,028]90776--क्वानूनसभा 
7268प770--फ्र्‌ रखत 
[00 0---उधार देना 
[.600067 0 0764/(--साख पत्र 


4,6ए8] 0 98687॥7907/98607--- 
शासन वल 
[,6ए0! ० प्रपराए8070--तन- 
पालन वल 
[,0एए वैएॉए-*मइसुछ छगाना 
[॥9000ए--दैनदारी 
[॥900--देनदार 


[6४98] 9॥ए8 


[362890#76 
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ऋंडों 


शब्दमाला 


4॥00--अपमान लेख 
4+706/ए--भाज़ादी, खतंत्रता 
"॥0797/'ए--किताबघर 
[70७780---छाइसेस 
[76प766097[-००४७४॥०7-- 
नायब रियासतपति 
47877707860---दीपघर 
4/8076877 0--दोपचहाज़ 
4#77--हृद्याना, सीमियाना, सीमा 
477769#07--मियादूउन्दी, सीमा 
4/76--लाइन 
(ंपृर्णपांद, ॥0707---वरलू 
4॥8--वाछिका 
4+#767'97"ए-- अद्थी 
4॥687960०78--अद्ब साहित्य 
7॥ए७॥४004--रोज्ी 
44087«-उधारी 
7.069॥«--मुक्कामी 
44009]. पर /807४॥9-- मुक्कामी 
अधिकारी 


],009/ ॥30970--.मुक्कामी बोर्ड 
4,008। 20ए०४7767--मुक्काी 


भ् इकूमत 
[/009) 80ॉ९०7ए8/"0700706--- 
मुक़ासी स्वराज 
4.089--चघाटा 
[,0॥09"'ए*- छाटरी 
7प7&09--पागलूपन 
7प्रथ्पाए-- ऐदश 
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॥॥| 
]09280708--मेजिस्ट्रे 2 
(७79 7--रखना, बनाए रखना 
(७४ ४6७7) 8000770--हिसाव 

रखने 
0776 ७7 07867/--व्यवस्था 
बनाए रखना 
॥0 &796७/67 /९००0/१--लेखा रखना 
/8]07 907६--बड़ा बन्द्रगाह 
(90779 ०-बड़ीयत 
॥9/76 ७ ॥08--उधारी देना 
3( 9:26 07487/--हुकुम देना 
5 ७/768 .080ए7670-- अदा करना 
४७6 79078897&60॥--- 
अरज़ी पत्र देना 
/908 0708977॥007--जनक पुरुश 
097 4ै॥7708-- परवाना हुकुम 
(80 08687--ढंग 
34 8 प/80677/७--बनाना 
करातपरा॥00०१७९ 800088--- 
बना माल 
0/97708, ॥॥&/ ॥।:2--समन्द्री 
॥करंं76. गक॥षए8800--- 
समनन्‍्द्री जहाज़रानी 
0 ६70776 8 0७70-- 
समन्द्रों जहाज़बानी 
977766-- मंडी ह 
॥/&779/! 8 ज़-+-फ़ौजी क्रानुन 
4७087] ॥090007770॥--- 
बेघरबारयी 


भारत का विधान 


/७97१9) 788077'008--माददी 
साधन 
86997 0070व(*«*जापा 
रियायत 
७06भ7ए 7४९॥०६०-जापा मद्द्‌ 
(४(॥8/--मामछा 
68667 0 9700606 7 /6 -- 
दस्तूरी मामला 
(6970770 2-- मानी 
008978--साधन 
46978 0 080रग्प्रा०६007 
आवाजाई के संघिन 
)09877'0--माप, तरकीब 
॥600997709])79 970.00॥06--- 
मशीनों से चछने वाले 
060098) 9700880॥--- 
डाक्टरी पेशा 
)66079) [070]097/0#078-- 
दवाईं का सामान 


९७४ & 27/७7[--देनगी को पूरा 
करना 


, ४6660 87 6500700778--- 
खरे को पूरा करना 

४९०४० ४--मिलनी 

087729/--मेम्बर 

977087'87 9 --भेम्बरी 

०० क्र तपर४--यादो, यादपत्र 

(०7700 9)---आवेदनपत्र 


(९७॥४७] 06709७70ए-दि्गागी कमी 


(9709876]8 770 ४8 89४७ 


तिचारती बेड़ा 
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867/079॥0॥86 ॥709फै०-- 
सौदागरी मार छाप 
) 0७7४-- क्राबलियत हे 
१७8४७४०---संदेसा 
60207002ए««खगोल विद्या 
0॥१098---अभबरक 
)४४7७॥४0/'ए 0709--सौसमी 
कृषीला 
]!॥]७४ ७७७४/९---ुघारी ढोर 
१४॥॥४७/ए--फ्रौजी 
१४3॥097ए (0/08--ज्मीनी फौज 
छाए 40700778॥00-- 
फ़ौजी महत्व 
00706-- खदान 
)0(767'90-- खनिज 
॥॥7679 80799]0]07906-- 
खनिज विकास 
(7079! 07]---खनिज तेल 
(॥607"89) 76850पए068->खनिज 
साधन 
एशाएराए्४ 80/॥9070076 8प।१0- 
70ए--खदान आबादी अधिकारी 
!/[ ४४०7--बज़ीर 
धत80/09) ४४४४०0०76 ए -- 
वज़ीरायती अधिकारी 
।7786077--बज़ीरायव 
(!707--नाबाछिय 
0४707 ए--कीयत 
08/00॥9ए707/---बद्व्यो द्वार 
४४४००।।७॥ 68008 - फुटकर 


शब्दमाला 


१(8007470॥--बुरा चलछन 
3400/770&607॥--न्‍अद्रू बदल 
*+(00॥[ए---अभद्छ बदल करना 
0/076ए 3]]--नक़दी बिल 
0076ए 40009--साहुकार 
+/07090!ए--इचजारा 
30007 प77075- यादगार 
श०ात्वा.. ४0४87 वैं०ए/0॥$ -- 
नेतिक आवारगी 
(07960 7--सदाचार 
॥070/2920--रेहन रखना 
]०ए७७/०।० - चल ' 
280ए0 80  9776764770706--- 
सुधार पेश करना 
(076७ & #880[प7007«>-ठहराव 
. पेश्न करना 
)॥7४४9!७--शुना 
परण०४79! ७९९७-नगरायत छेत्र 
शपणांजंछश ७0००0079607)-+- 
“ - नगर एकतनी 
प्र70799०॥ 0 ए०«नगरायत 
थदप्रयांशंएथा. काक्ाएकपए-न 
मगर द्राम मांगे 
(प8४6०777--भजायुबघ॒र 
मि. | 
४४००00--पीनक बाली _ 
]९०७४९७०४08--पीनक वालो चीज़ें 
४७४ ०7--क्रौस __ | 
७४०7६! _ 870 ए७ए--कौसी 
थल मांगे 


49 


है 


प्0ाद्यों 777700फंआ08-« 
क़ौमी महत्त्व 
[ए०॥079] 77660/88-कौमी हित 
]४४७॥४०7०७/! 80--क्रौमी जीवन 
७४००७). ए&97/"ए 8७ए--- 
क्ौमी जल म।गे 
]९०।७/७)] ३9७607«-देसीकरन 
२०४७! [0706«-न्‍समन्द्री फौज 
७०7९७ ०7--जहाज़रानी 
०४४०००४४४४ 509/9-- पड़ोसी 
रियासत 
१७४ 07000603--अभसकछ बसूली 
ि6ए४8]77[--न्‍्यूज़प्रिन्ट 
स्‍१०77900«-खानाबदोश 
स्‍४०77777406--नाम ज़द करना 
[१०0777796#07*-नामज़्दयी 
स्‍ए07-48607]606--बिनाखिंची 
प०7-प्रागतदां 80929 ४08७ 
“-ग्रर हिन्दोभाशी छेन्र 
[०7-४४ ० 08--स र क्रबाइली लोग 
ए०॥06*-नोटिस 
०0४08 +70 ज्ञ7प785िखा 
नोटिस 
०0ज्ञा080900[7 2---के रहते 


>पिएा06/*««गिनती, तादाद 


९7760/98०-हिन्दसे 

0 
0868--इकफ़ 
(29४67 ० 07708-पद का हलेफ़ 


भारत का विधान 


(090 0 860760ए०«राज़्दारी # 


का हलफ़ 
(009॥29॥07--ज़्िम्मेदारी 
(00070 9४07--कब्ज़ा, धन्धा 
(0९९77४७४०७ 0 ए४०७॥00ए*+- 
सूनी होना 
0/808--प<, भोइदा, दफ़तर 
(0)706/«-भफ़सर 
08909]. 0826॥609«-द्फ़तरी 
गज़ट 
(08) 
भाशा 
0#098!  788700708--सरकारी 
मकान 
0/00%! ॥77४798--सरकारी द्रस्टी 
(0)॥] #00--वेछ छेत्र 
()780668--विलूइन 
(070778807-“ छोड़ना 
079 ॥706 27०प7०पै---इस बिना पर 
(0]069 00प्र/-- खुला इजलास 
(0708४07--भमरछ, चछाना 
(0077707--राय 
(00990४७पए7/५--भौक्का 
(9'80/--हुक्ु॒म, व्यवस्था 
(07007 0 8०५५४॥9) -- बेगुनादी 
का हुकुम 
(0706879700--राजहुकुम 
0707७] ए--भाम तौर पर 
(072०77890070--संगठन 
(07297866 9600!88--संगठित 
क्ौमें 
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[0872792०-- दफ़्तरी 


0ह्शाश. फरदं8हतां०007॥ +- 
पहली सुनवाई का अधिकार 
0४2770809 8 5] --बिल की- 
पहल करना 

(0ए767४0४70 ज़--उल्ट देना 


? 


ए४४१ 0770009ए97760 (- वेतनी काम 
72979279]0॥--पेरा 
79776ए«-बराबरी 
0%979877670+--राजपंचायत 
«माय 
?॥70४099/6--हिस्सा लेना, भाग 
लेना 
797"076007-« बटवारा 
7?०7४7067807][--स्षैदारी 
?%४४ए०-- फ़रीक 
?988--पास करना, पास होना 
?988072087-सवारी 
ए7889800/--पासपोर्ट 
29॥97(«- पेठेन्ट 
29ए767(--भदायगी 
20908---शांति, सुलह 
7979 ए०-*दूंड 
?0707४--पेश, चाल, 
?6०78707-- पैनशन 
70070-- छोग 
90/09॥820-- फ्री सेकड़ा 
76४07 १प्ए--फ़रज अढे। 
करना; फ़रज़ पूरा करना 


शब्द्मादा 


70९४४00--.-अरसा 70४70--कांजी हौज़ 
?९राध्तरवा 7॥6प्रएर7--प्रकी ?0ए०7--श्वक्ति 


वापसी ए7%०७॥४0806, 078०४४०७[-अमलो 


226/ 77078677-- माइवार 2?78४#08)] 85/७7४8700-- 
7?60/7788707--इजाज़त अमली तजुरबा 
?0४7+--जाज़त देना, परमिट ?/.88770]0---सरलेख 

20४०४ वाँ--निजो 77997 & ०७॥97/20०- दोशलेखा 
702878079] [&ए--नित्री क्रानून पेश करना 
१726780797]ए--निजी तौर पर 7780/०७॥09--वरजीह 

207807 4 एं20॥- निजी अधिकार [?/68766--सदारत करना 
208४--महामारी 9/687067/--राजपति, सदर 

707 607-- प्रार्थना पत्र 7/8४४४६४४07--रोकथाम 
?8॥४000777-- पेड़ो छियम 779ए6४४ए७ वै७०४४०0-- 
शाए४0982०--वीर्थ यात्रा रोकथामी नज़रबन्दी 
?78०ए--समन्द्री डक्ती 2|8ए०078  8870॥078--पहले 
7]98०७ 0 एं70--जन्मस्थान_, से मंजूरी 
?80॥॥772--योचना ए/6शं०प5 80"एं०९--पहले की 
20080--बकाछत करना नौकरी 
?]0&4097/-- प्छीडर 72|406 ०07॥॥87०0]--दाम्न कंट्रोल 
20॥00--प्रुढिस ए7097/ए  ९पर९४४०0०7-- 
?0]06 (0709---पुलिस बल प्राइररी तालीम 
20॥09--नीवि ?४7797ए 80000[---प्राइमरी 
70॥008*-जाजकाजी स्कूल 
£0.पर#०7--भाषादी एल॥9 धाफांआ67 (रण 709) 
+ 0 टन की रह “-अधान वज़ीर (भारत का) 
3 039085707 72 करजा 7047०७--नरेश 

2087 8--पनाती ५ 77७9७] 8896--खाद, जगह 
40४ (0808 दिन बम ए?शं70 9७) ए्र४प९---भसर कीमत 
20808 870 700279078-- ?ए7९9/--चिद्धान्त 


ढाक और तार ?7078 .07888--छापाखाना 
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भारत का विधान 


7४807--जेलूखाना 
एलं४0700/--क दी 
7 एी)02०--निजरनियम 
एलएए 007 7/०]--प्रिवी कौंसिल 
एजंएए 9५7४९--निजी थेछी 
770080770--द्स्तूर 
770080097/6 ॥ 2600" 9--- 
आम दस्तूर 
797000९67४४--काराई 
[2//000008 - बसूछी 
70700688--हुकुमनामा 
7700977)8007--ऐलान 
7?27%00970%#07 0० 60080- 
४७70ए--अचानकी का ऐलान 


7/0670[--पैदाबार 
?270088607-- पैश्ञा 
7/068७7079/] --पेशाई 
7709709807--पखाना मनाहदी, 
सनादी 
ए900778807/'ए 70(6-प्रामिसरी नोट 
५ 270770007--तरक्‍क्ी 
7707प 2५७४९ -- जारी करना 
97907077006 [०027007[-फ्र चछा 
|॒ सुनाना 
7700#--सबूत 


77/07929०/०--प्रचार करना 

7?0/07०४ए--भायदाद्‌ 

7707०७ए 770 80098--माढ की 
3 प्रिककियत 


770%07#07--निसबत, हिस्सा 
770%07#074ा १९97880॥8- 
£07!--निसबती प्रतिनिधान , : 
70079089/-- सुफ्काव 
7707029॥07 ०076 00788 
“-सदन का बरख़ात्त होना 
0/'07027०--बरखास्त करना 
7708607707 0० जश्ञ97/«> जंग 
चछाना 
7708980॥ 407 ग्रां767"88--- 
खनिजों की खोज 
7270960#07- रक्षा 
727/0ए0--स्ाबित करना 
270ए77660-- प्रबन्ध करना, बताना, 
द बन्धान करना 
72/077660 #99॥>- शर्तें कि 
7/0940676 [पधर0--आदविडेम्ट फंड 
?/0एा70०---सुबा 
270प780ए्«नइन्तज़ाम) प्रबन्ध, 
बंधान 
770 एंश४०7७४--कामचलाऊ 
?/0ए980798] क्‍,028]960078--- 
कामचलाऊ क्रानूनसभा 
ए770एां90%9) 79 9770॥ (--- 
कामचलाऊ सचपंचायत 
?/०ए४०-- शर्ते 
?/05ए--एबज्ी 
?70!0--ज्नवा, सरकारी, भाम 
?70॥0 १06/(--सरकारी करज़ा 
एपर०४॥0 9९७ॉीं--जन-तन्दुदृस्ती 
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शब्दमाला 


एप्र080 77770709708-लेक महत्व 
?प70॥0 478#6प#0०॥--जनसंस्था, 
४ जनता की संस्था 
77700 4766/88/--जनहित, 
जनता का हित 
शाओंं७० ४0॥709#7 07--भाग 
* नोटिस 
7270006 07/68४४--लजन-व्यवस्था 
ए्ए0 867706. ए०शणां- 
88707--सरकारी नौकरी कमीशन 
?प्र0॥87 - निकाछना 
एपरंहधणा--सज़ा 
27707986--खरीद्‌ 
?777086«-मतछब 
एे 
(१०७।।॥09007*-जोयता 
(२८०७॥६९(--जोय 
(२५०७//७॥४76--चाढी सिया 
(१५७४४0॥---सवाह 
(0५०७४४०४ 0 790---बआक्रयाती 
सवाल 
(ए९४का०० ० 9ए---हानूनी 
सवाल 
(१७०0४॥77---कोरम 
()०00907/--भागफल 
(४७० ए७7787060-परवाना अधिकार- 
बताई 
दि 
8906--नसलक 
एिकला|।प॥ए--रेल्मागे 


93 


ए७ज़४ए 0077.७! ए--रैल्माग 
कंपनों 
99736 8 [007--उधारी छेना 
9860 77000ए--रक्रम जुठाना 
89]770ाशपट।--राजप्रमुख 
[7807८--रूतबा 
+4866--द्र 
709#[ए--चसदीक करना 
क्‍8900अनुपात 
5690][प8४--घटठत बढ़त करना 
]8९2807 908--उचित 
]१90७|[7--रसीद्‌, आमदनी 
१०००४8--हछुट्टी के दिन 
5960027780--मान छेना 
(600 27864 गराहापां0०घ-- 
मानी हुई संस्था 
9080077778708॥#07--सिफारिश 
६6007987007%707--फिर_ से. 
विचार 
99600768--ेखे 
9607४४॥2 ४प्रा--फिराती रक्तम 
960/7प्रां॥707--भरती 
॥0808707#07 ७४7 ४98--- 
भुगतान खच 
+60667770807 ० 660६ करज्ञा 
चुकाना, क़रज़ा भुगतान 
.9.0800779607ए--सुघारघर 
96207--इलाक़ा 
0027079/। (00797789807]0स्‍--- 
इछाक़ा कमिशनर 


भारत का विधान 


(!/0०४770--इछाक़ा 
मंडल 
4०207%) [प774--इछाक्ा कोश 
०278607«-रजिस्टर करना 
०2796" &6007-- रजिस्टरी 
]862०9/०--क्रायदाबन्दी करना 
]8०४५)७४४०४--क्वाय दा, क्रायदाबन्दी 
069%0॥॥09007--फिरबसाव 
पदिशाफ्राएए86 8 907807 [0 
978 65॥9०॥888--किसी के खर्चे को 
पूरा करना 


5862079॥ 


]800पए »0॥--संगत 
0 ०(--सदद, भरपाई 
एश॥आ४0०7--घर्म 
0०॥४४27008---धामिक 
छ०ांशा०0प78 १0007779॥07- 
धामिक फ़िरक्रां 
फछशाश0प8  6740फ97707४॥--- 
धामिक देन 
[08000॥070-+- 
धामिक संस्था 
77807"7070--- 
धामिक शिक्षा 
670%४7)69/--बाक्री 
०70 ७४४४४---खंडहर 
0७7०0 ए--उपाय 
पे0085शं०0 0( ६85--टेक्स में 
छूठ देना 
96797॥ 9 89009706--सज्ञा को 
कम कर देना 


59॥27078 


80०॥४270प8 


२4 


[(१07077067/9%॥07-- मेह न ताना 
]१97/--छगान, किराया 
[09/99--रहू, रह करना 
0०७०४४--रिपोर्ट 
697/8887698/07--प्रतिनिधान, 
अरज़ी पत्र 
[0007088069 ४ ए९-- प्रतिनिधि 
06970॥0--जनराज 
[00997 27079।--खिलाफ़ 
(00७7७ ४४॥७70980908--- 
हाज़िरी तछब करना 
(३७१पांभ्ंध णा-- मं गेनी ले लेना 
]20889707--खोज 
[0090"ए7%607--भक्षम रखना 
08678 39707 0 70 8"-- 
भारत का रिज़वे बंक 
0068677ए66 707880--रखाया हुआ 
जंगल 
॥0689/"ए66 889(--अल्षग रखी सीट 
[9807० 707 0607शं0097/8- 
(07--विधार के लिए रख देना 
806807"7०  86४४--सीटे अरूग 
रखना 
१468660--बसना, रहना 
706800706«-रिहाइश 
50०४0970--बासी, बसने वाले, 
रहने वात्ते 
0४000 9।--रिहाइशो 
68४067४7ए 7070/--बचो 
शक्ति 


शंब्द्माला 


६०४27*-इस्तीफ़ा देना 
१880!7607--उठद_ृवराव 
+3.09800॥8 00---ज़्म्मिदार 
९४ ७77७7 --जलूपान घर 
&868॥700707--हकावट 
फि6७ां। 2प्रछ7988--फुटकर 
कारबार 
[0०४7७0--सेबामुक्त 
&60708796ऊीए8..._ 880५७ 
पिछलछगता असर 
०४४४7-- ब्यौरा 
96ए७7४6-- मालगुज़ारी 
(0ए९४प७ ._[पणं$6 0७% 07-- 
साली असमलदारी 
0 ०९ए7०७४--नज़रसानी 
08०५०१६४९--मंसुख करना 
हि27(--अधिकार 
27६ एत 8प0690708--सुनवाई 
का अधिकार 
फिंए6/" ए%७6ए--नदी घाटी 
[0080--सड़्क 
0796 श़&ए--रस्सा सागे 
9099/(ए--रायलूटी 
थि0--नियम 
एछप्0 ० (7906 ४094--मागे नियम 
िपो07--शासक 
5 
599/०27970--बचावनी 
59/0#ए०-सलामती 
958/97ए--वनखाइ 
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598--बिक्री 

5७789 --सनद्‌ 

5%70600॥--मंज़ुरी 

98979769707--सफ़ाई 

599५8 *०सिवाय 

5%ए]॥॥2--बचावा 

580&०--पे माना 

50870ए 07 82006 8--माल 
की कमो 

807807!9--पट्टी 

807607७९--पट्टीदजे 

50700 7606 ००५४॥७०-पड़ीद्ज जाति 

80960 प्रा०68 6४४७४--पट्टीद्‌र्ज 
कृबीला 

900876--योजना 

90000]---छ्कूल 

000706--चाइ स 

5307070---साइ सी 

8087070.. 6070%8707--- 

साइसो तालीम 

30677 [6 ॥80--साइ सी रीति 

509706#--छिखावट 

509--मोददर 

50977797-- सल्लाइ 

508/-“जगह्‌ 

88007027ए  80700--दूसरको 


स्कूल 
960/०८ए--राज़दारो 
3560"8 809). ४६६---मंत्रायती 
अमल 


भारत का विधान 


5607/8 87096" मंत्रायत 
86078 8४/'ए ० ॥866*- स्टेट 
सेक्र ठरी 
5607'७0 090।--बन्द परची 
5800007--उकड़ी 
560प70ए--हुरक्षा, ज़मानत, हुडी 
56]62॥--छाँटठना 
507-8078४77767॥6«-खराज 
507660706--खज़ा का हुकुम 
5077१08-- सेवा, नौकरी 
'587"प06 07 680(--करज़ा जारी 
रखना 
56888707--इजछास 
5७807 0 7.6884/078-- 
कानूनसभा का इजलास 
50887078 ००१४०--सेशन घज 
566706--बस जाना 
5065--जिन्‍स 
50970-- हिस्सा 
50867#--शैरीफ़ 
57708 07.रपिएग07-- 
बदलती जुताई 
50779/772--जद्दाज़, जद्दाज़बानी 
5000 ४076 - छोटा सरनामा 
58॥60 0७/४709/8-- द्सखती 
सनद्‌ 
9॥026 [7026--अकेछा जज 
3726 (ए४708679870]8 ए068--- 
इकहरा बदछता चोट 
5एत7 ४2 ७7(-करज्ा चुकाई कोश 


56-- स्थान 

5000 2--बेठक 
59079॥707«- हालत 
58]8700/---अपस्तान वचन 
5779] (४0प्रएफ +« 


खफ़ीफ़ा भदालत 


(97988 


5009|--समसाजी 
500७) 7 [78708-समाजी अन्याय 


७00७. 70870798706--समाजी 
बीमा 


3009] >समाजी निगाद्द से 
58009) 070०7- समाजी व्यवस्था 
500% 7॥8६0777--समाज सुधार 
5009७ 867ए08-« समाज प्ेवा 


3009!  ए0०|[97'0-- समाज की 
भलाई 


500 06/ए०-सोसाइटी 
50707॥॥|[ए--गंभीरता के. साथ 
50767087--खु द्मालिक 
5099/70/--सभामुख 
9]0609]--खास, विशेश 
5060 %&! 9७047/888- खास सरबचन 
30609]| 6779०४ए०७--खास निर्देश 
390०9) 6॥80078) 70][--- 
खास चुनाव चिट॒ठा 


-90809]) ४70ज़्ा602०- खास 


>6 


जानकारी 

50०09]. 07000 प/८--खास 
द्स्तूर 

57960ं%&)| . [70एांंशं०7--खास 
बन्धान 


शब्द्माला 


50960०॥४| . (प्रथ09॥007-- 
ह खास जोगता 
59009 #0[0088076968079-- 
खास प्रतिनिधान 
'57079४07--छूट खस्चोट 
509२7 ---अमलछा 
956977] तैपाए--स्टाग्प मदसूछ 
5॥97098/7'4---दर्जा, स्तर, मान 
8॥09709/'0 06 |0ए7772-जीवनस्तर 
80970970 0 (7७|0ए-गुनमान 
5॥98700॥78 07467--क्रायमी हुकुम 
3॥09॥0--रियासत 
50968 7॥80--रियासत्‌ तालिका 
8॥8607707/--ब्यौरा 
90968 ?प्रीआ06 5677]08 (00॥- 
7788707--र्यासत सरकारी नौकरी 
कमीशन 
9॥9080#08--आंकड़े 
5॥9प89---दूर्णा 
5997 ० [070006667 28--कार- 
वाई रोक देना 
5॥60]--फ्रौलाद 
800 ८--पत्तीपूजी, नसल 
( मवेशियों की ) 
9॥000४ 6:0०08१९६--शेयर बाज़ार 
509ए0--शेछी 
5772-0शक्षप्80--उपधारा 
95प77-0एं9098) 0#007-- 
सबडिवीज्ञनछ अफ़सर 
ऊँषी)0709966४--मातहत, अधीन 


१7 


577007647४9/॥० 0०/--मावहव 
अदालत 
5प्र089णग६क पृष6#ां0णा ० 
9ण--क्वानून का ठोस सवाल 
35700888907--पद्गाइन, विरासत 
370008807--पद्याही, वारिस 
७76€--नालिश करना 
ठ5िप्र--नाछिश 
58िपए।0/--पायल 
57]0007697069706--निगरानी 
577707009768] 90श्07/--पूरक 
शक्ति 
5777970707॥8), 800ए909776- 
70097/ए--पूरक 
5िप्र[0070787ए .. 850०7व4ां- 
ध7'8-- पूरक खच 
57797787767/७&/ए.. ४7६॥[--- 
पूरक देनगीं 
50/[0 ए--मुद्ृग्या करना, रसद्‌ 
5009]00/--ससर्थेन करना 
30978776 (!/079क्‍ै79$90--आाछा 
कमान 
5प070776 ४ 0प८--भाला अदालत 
5प709720---भधिक टेक्स 
5077०ए--सरवे 
5708]0000--मुअत्तल करना , रोक देना 
57900 0 & 76677 ९--मिछनी 
को रोक देना 
5िप780000 8 80॥66700---उज्ज 
के हुकुम को रोक देना 


भारत का विधान 


5970697'---शपथ लेना 
है । 
प0।6 “नक्शा 
495886 8887---ऋद्म उठाना 
पु'६७४--टैक्स 
8४ 07) 7000770--भामदूनी पर 
ट्क्स 
[७007709[--तकनीकी 
॥७०४७०९७ १ 6१0५०४४0-- 
तकनोकी तालीम 
]'०॥007070--टेलीफ़ोन 
पु'७४70079/'ए--भारज्ी 
[!97977--किसान 
7070670ए--झडकाव 
पु'७४०७४/ 826--कच्ची उसर 
प७/४7--छते, बंधन, मियाद्‌ 
]6७77778/ ॥85--इृद्वारी टेक्स 
पु७7४४४४7०9॥९--खतम करना 
007 0 08706--पद-मियाद्‌ 
प७७४४079|--भूभागी 
प९700079 ९0780#606709०- 
भूमागी चुनाव हलक 
ए७४४॥0798) णए9॥078--भूभागी 
जल, भूमागी समन्द्र 
पु७४४४४0६ए--भूभाग 
बए४6 596 (98 06€॥7060 [9 
7477 4.॥)--राज 
07 ४७।०८७--क्रीमती 
चीज़ें 


पएफरांण8 


4॥07४7|--बिचार 
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प.0027--मारफ़त 
[१७] ज़9067/8--ज्वार जल 
[॥0--खिताब, सरनामा 
[0त0॥--सिंगार 
]!0[]00॥ 97/४३७॥'४४07--सिंगार 
सामान 
'0]8---टोछ टेक्स 
[0णए7--क्रसबा 
[0फञ7 ()/07077668--कसबवा 
कमेटी 
77980[--खित्ता 
47906--ब्योंपार 
प्‌।900७7797]7--ब्योपार छाप 
798667--वन्योपारी 
77906 (707--ह्रेंड यूनियन 
प"8498 0०7४ )"8##0॥-- 
ब्योपारी एकतनी 
479/0--ब्यांपार 
प+छाए702-- निंग 
4797709/--ड्रामगाड़ी 
प77]ए8ए--द्वाममा्गे 
]797890॥0॥--सौदा 
7७7)87607/-बदछो करना, तबादला, 
तबदीलना, दाखिक खारिज 
[7७%॥870079--बविचवक्ती 
व्‌7७४80॥0798) .70ए80॥--- 
बिचवक्ती बंधान 
47878]&007---अनुवाद्‌ 
4797४४|०0(--छाना ले जाना 
१787870798#07 707 ॥6-- 
आजीवन काछापानी 


दब्द्माला 


पु"8७४४7४ /70ए९--पड़ा छावारिसी 
खज़ाना 
* पु+७&४४०४ए 3--सरकारी हुडी 
[%8७/ए--संघिनामा 
.+78४४ए 008960078---संघि 
बंधन 
]:89088४--ह< छाँघना 
पृफक--जांच 
पए9--कऋबाइली 
शक्ति! 00ए7०ं।--क्रबाइली मंडल 
प्त/9!8--क्रबाइछी छोग 
प0९--कबीछा 
पृफव068 530ए7507ए (/0प79०॥। 
कृबीला सलाइकार मंडल 
प्रजापाओं--पंच अदालत, पंचायती 
अदालत 
पल्मा8--द्रत्ट, भरोंसा 
पभा886--्रस्टी 
ए 
एछ#766४७४४४०--जड़ खोखली करना 
ए७079ाता2---कारबार 
0७7906807ए९९ ज्ञ&7--अनकरी 
ज़ह्रत 
070670779]097767#--बेकारी, 
बेकामगारी 
[स्‍४65980०७0 607) तै--भचा- 
नक सांग 
ए४[0768607 65980 4ा#ए78- 
अनसूरा खच 
एंफ्र2४966 00607--भनयोटी 
रूईे, कपास 


>9 


[7/ण7४7ए--एकरुपता 
ए+-्राणा--यूनियन 
[7४07 ॥8--यूनियन तालिका 
एमंका शप्र60.. 597४00 
(009ए्ा88707--यूनियन सरकारी 
। नौकरी कमीशन 
एप्वा।--इकाई 
[४660 द्राव्र छग् दे उक्त 
9!]8 ॥)986706+- युक्त खासी 
जेन्तिया पद्दाड़ी ज़िला 
छ77॥860 '७078 (072 कए88- 
६07 संयुक्त क्रैस संगठन 
076ए-- एकता 
एमआाए०७४$ए--विद्यापीठ 
[780770व0 777006--नाठीक द्यास 
पएरग्न0प्रावत688 ० धरांप्रते-- 
दिमाग ठीक न होना 
(79807४08४७४ए--भछूतपन 
७.0 9[ं97000 5 ॥--उपराजप्रमुख 
छ8920-- रिवाज 
ए80--इस्तेमाल 
॥।ऋक 
१४७०७७7०८ए-- सूनी 
५४०७०७/७--सूना करना 
५७०0७४707--वातील 
५०9४००70ए--आवारागर्‌दी 
५०08&०--सरदुरुस्त ठद्दराना 
0४६७॥0॥#ए--सरदुरुत्ती 
9७१७४ए-- घाटी 
५०७४४०७--गाड़ी 


भारत का विधान 


५७४७०] - जद्दाज़ 
४७४७४४७7१ए४-- पश्ु-इलाज 
५१0७-77987087॥-“उपराजपति 
9४989 #तायांग्रा500४६07-- 
गांव शासन 
0077॥70606-- गांव 
. कमेटी 
09॥॥926 ०0प्राओछं]--यगांव मंडल 
प982० 00प77॥--गाँव अदालत 
फातक्राीए0्0 एणु॑ 00780#प- 
807--विधान तोड़ना 
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४098४070 0०० [9छ--क्वानून 
तोड़ना 

५१४७--बीसा 
प्रो 869#8#05--जीवन आंकड़े 
५००७०४७/ए--शब्दावली 
१००७४॥07-- रोज़गार 
४०१--रद 
प07४7४%/४॥ए--भपनी मरज़ी से, 

" अपनी इच्छा से 
०008 -«बोट, वोट देना 
9०४७/बोटर 

फ्ा 

५४३/--जंग 
५४४४४७76--हुक॒मना भा 
७४67 000 ए907"--पनश क्ति 


ए7800/'ए9ए--जलमाग 
४9ए8४ 0९ 76६8 90५ए9॥]00- 
राहरीत पेशी 
४४०४१२७७ 8600707«--निबल टुकड़ी 
५०४४2४--तोछ 
ए४७४7०॥४--वोलने के बाद 
५५७०७।(97/७--भछाईं, खू शहाली 
४४००४ ७४४० 0प्४70088-+- 
थोक कारबार 


कर 


जए४ञ7]--बसीयत 
फ्राएपे १७--समेठना 
५४॥79]688--बेवार 
फा080979४ 9 0१४8---मुक्कदमा 
उठा छेना 
ए॥8079फ़क्त 00 0000ए-- 
रुपया निकालना 
नह 
५ए४०४४०7/--कामगार ही 
'फ़0767787'8 00777907स्‍880#07 
““फामगार्ों की नुक्सान भरपाई 
४०४४४---कारखाना, इमारत 
ए078४9---पृजाबंद्यी 


ए४077४0 9998707--चघायछी 
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५७४४४(--परवाना , अंक 
फरज४ए8 पातत१७४ 0768 ॥४४4, 
“-दसखती खिला 


2८00]02 ए---ज न्तुबिद्या 
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